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 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समेत  हुई

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 अध्यक्ष  महोदय  पौधा  सोन  हुए  ।

 [ LMr.  55  peaker  in  the  Chair

 जीवन  संबंधी  sera

 Obituary  Reference

 अध्यक्ष  मुझे  सदन  को  को  का शो नाय  पांडेय  के  दुःखद  frat  की  सुचना  देनी है
 स्वर्गवास  62  वर्ष  की  जरायु  में  28  1975  को  लखनऊ  में  gar  ।

 श्री  वर्ष  1957-70  के  दौरान  तीसरी  अर  चौथी  लोक  सभा  के  सदस्य  रहे  ।

 इससे  पूर्व  वह  1954-57 के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  विधान  के  सदस्य  थे  ।  श्री  पांडेय  उत्तर  प्रदेश

 के  प्रसिद्ध  मज़दूर-नेता  थे  एवं  1964-65  में  इण्डियन  नेशनल  ट्रेड  यूनियन  कांग्रेस  के  श्रेय  रहे

 उन्होंने  जिनेवा  में  हुए  अ्रन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  सम्मेलन  सें  दो  बार  भारत  के  प्रतिनिधि  के  रूप  में  भाग

 ate  स्विटजरलैंड  में  श्रम  शिक्षा  विशे्रज्नों
 की

 सभा  में  भो  भाग  लिया  ।  उन्होंने  हालैंड  में

 इंटरनेशनल  प्लांटेशन  वर्कर्स  फेडरेशन  के  सम्मेलन  में  भाग  लिया  तथा  युगोस्लाविया  में  गुट-निरपेक्ष

 देशों  के  मजदूर  नेताओं  के  सम्मेलन  में  भी  गए  ।  वह  मुद् भाषी  शव  मिलनसार  व्यक्ति  थे  और
 संसद्

 में  एवं  संसद  से  बाहर  उन्होंने  मज़दूर  at  के  हितों  का  हमेशा  समर्थन  किया  ।

 हम  उनके  निधन  पर  गहरा  दुःख  प्रकट  करते  हैं  शर  मुझे  शिवदास  है  कि  शोक  संतप्त  परिवार

 को  संत्रेदना  संदेश  भेजने  में  सदन  मेरे  साथ  शरीक  हैं  ।

 ज उनके  सम्मान  में  सदस्यगण  कुछ  देर  मौन  खडे  ९  2  ।

 त्तत्पइचात्  सदस्यगण  कुछ  देर  मौन  खड़े  रहे  ।

 The  members  then  stood  in  silence  for  a  short  while.
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 प्रश्नों  हे  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 राज्य  में  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिये  पश्चिम  बंगाल  रकार  से  प्रतप्त  अभ्यावेदन

 #933,  श्री  असर  गृह  :  क्या  उद्योग  श्र  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगें

 कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  विभिन्न  क्षमताश्रों  के

 औद्योगिक  एककों  की  स्थापना  के  लिए  वर्तमान  औद्योगिक  एककों  का

 राज्य  से  बाहर  औद्योगिक  एककों  का  अन्तरण  श्र  कच्चे  माल  की  सप्लाई  के

 बारे  में  भ्र भ्या वेदन प्राप्त  हुए  हैं  ?

 यदि  तो  1972--75 के  वर्षों  में  दिए  गए  ऐसे  ग्रभ्यावेदनों के  तथ्य  क्या

 इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 उद्योग  तथा  नागरिक  पूरी  मंत्री  टी०  Yo  /  :  से  एक  विवरण  सभा

 पटल  पर  रखा जाता है  ।

 विवरण

 Go  बंगाल  राज्य  सरकार  से  इस  मंत्रालय  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  जो  पत्र  प्राप्त  हुए

 वें  अलग-प्लग  मामलों  तथा  प०  बंगाल  में  हाल  के  वर्षों  में  औद्योगिक  उपक्रमों  को  स्थापना  करने  के

 लिए  जारी  किए  गए  झ्शा-पत्तों  शर  प्रौद्योगिक  लाइसेंसों  की  संख्या  के  सामान्य  प्रश्न  के  सम्बन्ध  में  थे  ।

 अलग-अलग  मामलों  के  सम्बन्ध  में  प्राप्त  अ्रभ्यावेदनों  पर  आद्योगिक  स्वी  कृतियों  के  लिए  प्राप्त  आवेदनों

 की  जांच  करने  में  पालन  की  जा  रही  कार्यविधि  के  श्रभुसार  विचार  किया  जाता  है  कौर  इन  जांचों  के

 परिणाम  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  को  समय-समय  पर  भेज  दिए  गए  हैं  ।  जहां  तक  प०  बंगाल

 के  लिए  जारी  की  गई  औद्योगिक  विकृतियों  की  संख्या  के  सामान्य  प्रश्न  का  सम्बन्ध  राज्य  सरकार  को

 यह  झ्राश्वासन  दिया  गया  है  कि  औद्योगिक  स्वीक्ृतियां  जारी  करते  समय  प्रादेशिक  विकास  पर  सम्यक

 रूप  से  विचार  किया  जा  रहा  है

 श्री  समर  गुह  :
 विवरण  बहुत  संक्षिप्त  है  ।  इसे  पढ़ा  जा  सकता  था  ।

 उत्तर  से  पता  चलता  है  कि  पश्चिम  बंगाल  के  उद्योगों  के  विकास  के  प्रति  सरकार  का  रवैया

 सहानुभूति जनक एवं  oat  है
 ।

 मैं  यह  जानना  चाहता हूं  कि  गत  तीन  वर्षों में  कितने  आशय-पत्र

 जारी  किये  गये  तथा  कितने  औद्योगिक  लाइसेंस  दिए  गए  एवं  स्वीकृत  किए  गए  ?

 क्या  ag  सच  है  कि  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  68  से  भ्रमित  उद्योग  पश्चिम  बंगाल  से  स्थानान्तरित

 किए  गए  ?

 क्या  जे  ०  स्टोन  इरादी  कम्पनियों  का  विकास  पश्चिम  बंगाल  से  बाहर  बेनामी  रूप  में

 हो  रहा  कौर  यदि  तो  उद्योगों  के  स्थानान्तरण  को  रोकने  एवं  बेनामी  कम्पनियों  को  कलकत्ता

 एवं  कलकत्ता  से  बाहर  पूंजी  न  लगाने  देने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 2



 10  1897  मौखिक  उत्तर

 श्री  टी०  To  पाई  वर्ष  1972,  1973  तथा  1974  में  करना  47,62  तथा  96

 पत्न  जारी  किए गए  बल  1972,  1973,1974 में  54,41  कौर  107  औद्योगिक  लाइसेंस

 जारी  किए गए  ।  इनमें  से  पिछड़े  क्षेत्रों  के  रोकने  इन्हीं  वर्षों  में  वर्ष  वार  8,10  एवं  32  तथा

 पत्रों की संख्या की  संख्या  15, 9  तथा  37  है  ।

 माननीय  सदस्य  भ्रावेदन-पत्नों  की  संख्या  को  ध्यान  में  रखकर  शारदीय-पत्तों  की  संख्या  पर

 विचार  करें  ।  मैं  केवल  इतना  कहना  चाहता  हूं  कि  हमने  विशेष  aaa  जारी  किए  थे  कि  पश्चिम

 बंगाल  की  बेरोजगारी  समस्या  को  ध्यान  में  रखते  हुए  केवल  इस  आधार  पर  ग्राह्य-पत्र  या  ५ प्रत्य  ity

 लाइसेंस  अस्वीकार  न  करिए  जाएं  कि  देश  के  शेष  भागों  में  इसकी  काफी  क्षमता  है  ।

 इन  आंकड़ों  के  इकट्ठा  होने  के  बाद  लाइसेंसिंग  समिति  की  बैठक  हुई  जिसमें  पश्चिम  बंगाल

 से  सम्बन्धित  76  मामलों  पर  विचार  क्रिया  गया  जिनमें से  11  को  स्वीकृति दे  दो  गई  ।

 27  मामलों  के  वारे  में  पश्चिम  बंगाल  सरकार  का  उद्योग  विभाग  विभिन्न  प्रशासनिक

 मंत्रालयों  से  बातचीत  करेगा  नंबर  मेरे  विचार  में  बातचीत  चल  रही  है  ।  2  मामलों के  बारे  में  न  तो

 आवेदकों  कौर  न  ही  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  जोर  दिया  है  ।  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  पास  कई

 आद्योगिक  लाइसेंस  एवं  झ्शा-पत्न  पड़ें  हैं  लेकिन  सब  से  आवश्यक  बात  यह  है  कि  ये  औद्योगिक  लाइसेंस

 औद्योगिक  उत्पादन  के  लिए  काम  में  लाए  जाएं  न  कि  मात्र  कागज़  का  पुर्जा  बन  कर  रह  जाएं  ।

 जहां  तक  पश्चिम  बंगाल  से  उद्योगों  के  स्थानान्तरण  का  प्रश्न  हम  किसी  भी  उद्योग  को

 स्थानान्तरण  को  अनुमति  नहीं  देंगे  ।  लेकिन  पश्चिम  बंगाल  का  कोई  उद्योग  यदि  कुछ  वस्तु ग्र ों  के

 निर्माण  के  लिए  aa  राज्य  में  कारखाना  स्थापित  करना  चाहता  है  तो  हम  उसे  इस  तक॑  पर  मना

 नहीं  कर  सकते  कि  उसे  पश्चिम  बंगाल  में  ही  स्थापित  करना  चाहिए  ।

 श्री  समर  गह :  मेरा  दूसरा  प्रश्न  कच्चे  माल  की  सप्लाई  के  बारे  में  है  ।  क्या  यह  सच  है  कि

 कच्चे  माल  की  सप्लाई  में  कमी  एवं  बाहर से  पर्याप्त  क्र प्रा देश  न  मिलने  के  हिन्द  टेक् समे को

 तथा  जेसप्स  इरादी  बड़े  उद्योग  गम्भीर  कठिनाई  में  पड़  गए  हैं  भ्र ौर  उन्होंने  मज़दूरों  की  जबरी  छुट्टी

 करनी शुरू  कर  दी  है  ?  क्या  यह
 भी

 सच  हैं  कि  हावड़ा
 जो

 संयुक्त  राष्ट्र  के  हाल  के  सर्वेक्षण  के

 लघु  उद्योग  इंजीनियरिंग  कारखानों  का  सब  से  बड़ा  केन्द्र  कच्चे  माल  एवं  क्र यादेश  के  अभाव
 में  लघु

 उद्योग बन्द  हो  रहे  हैं  गौर  करमचारियों की  जबरी  छुट्टी  की  जा  रही  यदि  तो  इन  समस्याओं

 को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  क्या  सहायता  करेगी  ?

 श्री  टी०  Yo  पाई :  यह  सच  है  कि  गत  वर्ष  टिन  एवं  लकड़ी
 की

 लुगदी  शादी  कच्चे  माल
 की  कमी

 थी
 लेकिन  इस  वर्ष  स्थिति  काफी  बेहतर  है  क्योंकि  राज्य  व्यापार  निगम  के  पास  पर्याप्त  स्टाक

 उपलब्ध है  ।  जहां  तक  जैसा  का  सम्बन्ध  इसका  उत्पादन  बढ़ा  है  |  टेक्स मं को  के  बारे में  मुझे

 जानकारी  नहीं  है भ्र ौर  इस  कारखाने  में  वैगनों  का  निर्माण  होता  है  कौर  वैगन  उद्योग  पर  सरकार  को

 पर्याप्त  घ्यान  देने की  झ्रावश्यकता  है  क्योंकि यह  उद्योग  पश्चिम  बंगाल  के  कई  आनुषंगिक  इंजीनियरिंग

 एककों  के  लिए  समस्या  पैदा  करता  है  क्योंकि  इनकी  उन्नति  वैगन-क्रयादेश  पर  पूरी  तरह  निर्भर  करती  है  ।

 हम  यथासंभव
 प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।  हिन्दुस्तान  मोटर्स  में  कारों  के  विक्रय  की  समस्या  पैदा  हो  गई  है

 और  हम  इसकी  जांच  कर  रहे  हैं  ताकि  श्रमिकों  की  जबरी  छुट्टी
 न

 करनी  पड़े
 ।
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 श्री समर  गुह  :  लघु  उद्योग  के  बारे  में  मंत्री  महोदय  ने  नहीं
 बताया

 श्री  to  Wo  पाई :  हम  यह  प्रयत्न  करेंगे  कि  लघु  उद्योग  को  पूर्ण  एवं  कच्चा  माल

 उपलब्ध  कराया  जाये  ।  पश्चिम  बंगाल  में  इंजीनियरी  उद्योगों  के  पनपने  की  परम्परा  रही  है  शर

 पूर्ण  विकास  की  सम्भावना  तभी  हो  सकती  है  जब  निर्यात-उत्पादन  के  लिए  इन  उद्  को  प्रोत्साहित

 किया  जाए  |

 श्री  alo  के०  दास  चौधरी  :  पहले  प्रश्न  का  उत्तर  देते  हुए  मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  उन्होंने

 वर्ष  1972-74 में  वर्षवार  जारी  किये  गये  झ्शा-पत्तों  एवं  लाइसेंसों  सम्बन्धी  ates  दे  दिये  हैं  ।

 उन्होंने  यह  भी  बताया  कि  पिछड़े  ज़िलों  के  लिए  राज्य  में  59  आशय-पत्न  तथा  37  लाइसेंस पहले  ही

 जारी  किए  जा  चूके  मैं  चाहता  हूं कि  उन  शझ्राशयपत्नों  कौर  लाइसेंसों
 के

 आधार  पर  wa  तक  कितने  उद्योग  स्थापित  किये  जा  चुके  हैं  या  इस  दिशा  में  कितनी  प्रगति  हुई  है

 या  क्या  at  तक  इस  काय  में  उल्लेखनीय  प्रगति  नहीं  हो  पायी  है
 ?

 क्या  भारत  सरकार  ने  राज्यों

 के  पिछड़े  क्षेत्रों  तथा  विशेषतया  कच  बिहार  जैसे  क्षेत्रों  में  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  कुछ  विशेष

 कदम  उठाये  हैं
 ?

 श्री  टी०  Yo  पाई  :  हमने  19  या  20  मई  को  पूर्वे  क्षेत्रों के  उद्योग  मंत्रियों  की
 बैठक  दिल्ली

 में  बुलाने  का  निर्णय  किया  है  शौर  हमारा  विचार  आशय-पत्तों  को  प्रौद्योगिक  लाइसेंसों  में  परिणत

 करने  या  क्षमता  का  निर्माण  करने  सहित  सभी  सम्बद्ध  सदस्यों  के  बारे  में  उनके  साथ  व्यापक  चर्चा

 करने का  मैं  इस  सम्बन्ध  में  प्रमुख  मजदूर  नेताओ  के  साथ भी  विचार-विमश करना  चाहुंगा  ।

 पह  एक  ऐसी  समस्या  है  जिसके  सभी  पहल ग्र ों  पर  विचार  किया  जाना  शझ्रपेक्षित  है  ताकि  औद्योगिक

 विकास  के  लिए  बरच्छा  वातावरण  तैयार  किया  जा  सके  ।

 श्री  प्रिय  रंजन  दास  मंदी  पश्चिम  बंगाल  में  प्रारम्भ  से  ही  इजीनिर्यारग  उद्योगों  की

 स्थिति  काफी  अच्छी  रही  है  तथा  श्रमिकों  की  कुशलता  तथा  अन्य  इसी  प्रकार  के  कारणों  से  उद्योग

 का  विकास  gar  ।  परन्तु  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  इस  क्षेत्र  में  गत  एक  दशक  से  कार्य  कर  रहे

 पति  तथा  उद्यमियों  1968  की  मंदी  के  बाद  झपने  उद्योगों  को  पश्चिम  बंगाल  से  बाहर  ले  जाना

 आरम्भ  कर  दिया  है  या  उन्होंने  जान-बस  कर  नये  लाइसेंसों  के  श्रीचंदन-पत्न  श्राप  राज्योंਂ के  लिए

 दिये  ्  वह  लाइसेंस  प्राप्त  हो  जाने  के  बाद  भी  उन्होंने  उद्योग  स्थापित नहीं  किये  हैं  ?

 इस
 सम्बन्ध  में  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हुं  कि  यह  कहना  ठीक  है  कि  पश्चिम

 बेंगाल  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  अपील  की  है  कि  उनमें से  उन  शझ्रावेदन-पत्नों  तथा  लाइसेंसों

 पर  विचार  किया  जाये
 जो

 इस  समय  पश्चिम  बंगाल  की  प्राथमिकता  सुची  पर  आधारित  है  ।  परन्तु

 उद्योगपति  प्राथमिकता  सूची  के  उद्योगों  की  स्थापना  अन्य  राज्यों  में  स्थापित  करने के  लिए  श्रीचंदन-पत्न

 दे  रहे  हैं  जिससे  कि  पश्चिम  बंगाल
 को

 उद्योगों  से  वंचित  कर  दिया  जायेगा  कौर  वह  ऐसी  वस्तुओं

 के  लाइसेंसों  के  लिए  श्रीचंदन-पत्न  दे  रहे  हैं  जोकि  पश्चिम  बंगाल  की  प्राथमिकता  सुची  में  नहीं  art

 मैं  मंत्री  महोदय  से यह  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  उन्हें  इसकी  जानकारी  है  या  नहीं
 ?  पश्चिम

 बंगाल  के  दो  एककों--ब्रिटानिया  इंजीनियरिंग  कौर  शालीमार  aa  भारी  उद्योगों  के  उत्पादन  में

 लगी  हुई  हैं
 ।

 यह  दोनों  ही  एकक  गत  3  वर्षों  से  बन्द  पड़े  हैं  कौर  एक  में  तो  तालाबंदी है  ।  ब्रिटानिया

 गत
 3

 वर्षों  से  बन्द  पड़ा  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  द्वारा  केन्द्र  को  अनेक  बार  सूचना  दी  गई  है  ।
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 अब  लगभग  10,000  मजदूर  भुखमरी  का  शिकार  होने  वाले  हैं  ।  वर्ष  1972-73  में  केन्द्रीय  सरकार

 ने  एककों  के  सभी  मामलों  के  लिए  सहायता  देने  का  आश्वासन दिया  था  ।  मैं  यह  जानना  चाहता

 कूं  कि  अब  श्राप  ब्रिटानिया  तथा  शालीमार  वर्क्स  के  बारे  में  क्या  करने  जा  रहे  हैं
 ?

 श्री  ढो०  ए०  पाई  :  जहां  तक  पश्चिम  बंगाल  के  उद्योगपतियों  पश्चिम  बंगाल  से  बाहर

 स्थापित  करने  तथा  औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  इसी  के  अनुरूप  वातावरण  तैयार  करने

 का  प्रश्न  मुझे  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।  जहां  तक  मेरे  मंत्रालय  सम्बन्ध है

 हमारा  यह  भरसक  प्रयत्न  रहता  है  कि  जितने  भी  उद्यमी  झपने  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिये  art

 जाना  चाहते  हैं  उनकी  सहायता  की  जाये  ।  इसके  लिए  भ्रपेक्षित  वातावरण  तैयार  किया  जाना  चाहिए  |

 एक  स्थिति  ऐसी  भी  थी  जबकि  पश्चिम  बंगाल  की  प्रौद्योगिक  स्थिति  weer  नहीं  थी  तथा  अन्य  राज्य

 सभी  प्रकार  की  रियायतों  के  रूप  में  श्राकर्षेक  प्रोत्साहन  देने  में  लगे  हुए  थे  ।  इस  परिवारों का  यह  भी

 शक  कारण  हो  सकता  है  ।

 जहां  तक  ब्रितानी  ate  शालीमार  कम्पनियों  का  सम्बन्ध  हम  ने  ब्रिटानिया  कम्पनी

 के  कार्यकरण  की  जांच  की  हम  इसे  अपने  अ्रघिकार में  लेना  भी  चाहते  थे  ।  परन्तु  इन

 निर्यारंग  उद्योगों  के  बारे  में  हमारा  अनुभव  यही  है  कि  यह  उद्योग  लगभग  एक  सदी  पहले  स्थापित

 किया  गया  था  ौर  wa  यह  बिलकुल  पुराना  हो  गया  सरकार  भी  उस  उद्योग  को  तब  तक

 अपने  हाथ  मैंने  ले
 सकती  जब  तक  वह  उसके  प्रबन्ध  की  कुशल  व्यवस्था  न  तथा  उसके

 निकीकरण  पर  भारी  पूजी  निवेश  न  करे  ।  संसाधनों  की  कमी  के  कारण  सरकार  का  इस  क्षेत्र  में

 aa  करना  तथा  उसी  प्रकार  के  रोड-रोलरों  का  निर्माण  करना  सम्भव  नहीं  था  जैसे  कि  wear

 उत्पादकों  निर्मित  किये  गये  फिर  भी  हम  ने  पश्चिम  बंगाल  सरकार  का  यह  अनुरोध

 स्वीकार  कर  लिया  है  कि  शभ्रौद्योगिक  विकास  तथा  विनियमन  ऑ्रघितियस  के  अ्न्तगंत  ब्रिटानिया

 उद्योग  उन्हें  सौंप  दिया  जाय  शौर  इस  सम्बन्ध  में  gree  जारी  कर  दिया  जायेगा  |

 थ्रो  इन्द्रिय  जहां  तक  पश्चिम  बंगाल  में  वर्तेसान  उद्योगों के  विस्तार  तथा  नये
 उद्योगों  की  स्थापना  का  सम्बन्ध  है  उसके  बारे  में  पश्चिम  बंगाल  के  मुख्य  श्री  सिद्धार्थ  शंकर  राय

 ने  कुछ  सप्ताह  अपने  किसी  भाषण  या  वक्तव्य  में  यह  कहा  था  कि  उनके  मतानुसार  केवल  बड़े
 व्यापार  गृहों  को  ही  इस  क्षेत्र  सें  पदार्पण  करने  या  अ्रपनी  वर्तमान  एककों  के  विस्तार  की  अनुमति

 दी  जानी  चाहिए  क्योंकि  उनके  मतानुसार  लघु-स्तर  उद्यमियों  तथा  मध्यम-स्तर  के  उद्यमियों  के  पास

 इतने  संसाधन  या  क्षमता  नहीं  होगी  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  केन्द्र  भी

 पश्चिम  बंगाल  के  मुख्य  मंत्री  के  इस  दृष्टिकोण  से  सहमत  है  कि  लाइसेंस  तथा  आशय-पत्न  मुख्यतः

 बड़े-बड़े  उद्योग  गृहों  को  ही  दिये  जाने  चाहिए  कौर  लघु  तथा  मध्यम  स्तर  के  उद्यमियों  को  प्रोत्साहन

 नहीं  दिया  जाना  चाहिए  क्योंकि  उनके  पास  क्षमता  नहीं  है  ?  मैं  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  क्या  केन्द्र

 इस  मत  से  सहमत  है  कौर  यदि  तो  क्या  इसका  प्रभाव  लाइसेंस  तथा  श्राव्य-पत्तों  की  मंजूरी  पर

 भी
 पड़  रहा  है

 ?

 att
 ato  ए०  मैं  यह  तो  नहीं  जानता  कि  पश्चिम  बंगाल  के  मुख्य  मंत्री की  धारणा

 यही है  ।  Teg  यदि  उनका  तात्पर्य  यह  है  कि  वर्तमान  एककों  में  कुछ  ak  पूंजी  निवेश  तथा

 कुछ  प्रौढ़  उपकरण  जोड़  रोजगार  के  झ्र धिक  अवसर  उपलब्ध  कराये  जा  सकते  तो

 उनका  कहना  ठीक  ही  है
 ।  मैं

 इस  बात
 से

 सहमत  नहीं  हूं  कि  ates  fers  कुछ  बड़े  व्यापार  गृहों
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 तथा  पूंजीपतियों  पर  ही  निसार  रह  कर  हो  सकता  हम  उनके  पक्ष  के  लिए  कोई  भेदभाव  नहीं

 बरतेंगे  |  wer
 जो  भी

 लोग  ब  खाने  के  इच्छुक  हम  निश्चय  ही  उनकी  सहायता  करेंगे
 ।

 श्री  caste  जिन  लाइसेंसों  तथा  आशय-पत्तों  का
 उल्लेख  आपने  गत  तीन  वर्षों  के  आंकड़े

 देते  समय  उनमें  से  कितने  बड़े  व्यापार-गाहों  को  दिये  गये  ?

 ‘to  ए०  पाई  :  यह  जानकारी  तो  मेरे  पास  नहीं  यदि wa  चाहें  तो  मैं  बाद में

 यह  जानकारी ब्५  दे  सकता  हूं  ।  परन्तु  जहां  तक  मेरा  विश्वास  मैंने  यही  देखा  है  कि  इन  लाइसेंसों

 तथा  झ्शा-पत्तों  में  से  लगभग  90  प्रतिशत  ऐसे  थे  जो  5  करोड़  रुपये  से  कम  मुख्य  के  थे  तथा  उन्हें

 अनेक  उद्यमियों  को  दिया  गया  परन्तु  इसका  तात्पयें  यह  नहीं  है  कि  यह  सभी  उद्योग  कुछ

 सक्रिय  कदम  उठाये  स्थापित  हो  जायेंगे  ।

 ध  गाए
 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हा  eae  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  उन्हें  इलैक्ट्रिक

 बल्ब  उद्योग  से  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  उनमें  से  अधिकांश  लघु  स्तर  के  उद्योग  हैं  ।  कच्चे  माल  के

 अभाव  में  उन्हें  काफी  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  अधिकांश  उद्योग  बन्द  हो  चुके  हैं  ।

 लगभग  60,000  श्रमिक  बेरोज़गार  हो  गये  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  कच्चा  माल  सप्लाई

 करने  तथा  विपणन  सम्बन्धी  सुविधायें  उपलब्ध  करवाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ताकि

 वह  बाजार  में  अपने  उत्पादों  को  बेच  सके  ।

 दूसरे  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी है  कि
 के  निकट  स्थित  जे ०के ०  अल्युमीनियम  कारखाना  भी  बन्द  पड़ा  यह  21  महीने से  बन्द  पड़ा है

 लगभग  3,500  श्रमिक  बेरोज़गार हो  गये  मैं  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  क्या  सरकार  विचार

 उस  कारखाने
 को

 wae  झ्र धि कार  में  लेने  का  है  कौर  उस  कारखाने  को  पुनः  खुलवाने  के  लिए  क्या

 कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 श्री  दो०  ए०  पाई  :  क्या  श्राप  यह  बतायेंगे  कि  sad  पहले  किस  उद्योग  का  उल्लेख

 था  t

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हात्दर  :  दी  इलैक्ट्रिक  बल्ब  कम्पनी  |

 श्री  टी०  ए०  पाई०  जहां  तक  इलैक्ट्रिक aca  कम्पनी  का  सम्बन्ध है  मैं  समझता  हूं  कि

 देश  में  क्षमता  का  उपयोग  बहुत  कम  हो  गया  है  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  ऐसी  मांग  में  काफी  कमी  हो
 जाने  से  eat  है  या  उनकी  बढ़ी  हुई  उत्पादन-क्षमता  के  कारण  ऐसा  gat  यदि  वास्तविक

 समस्या  यही है  कि
 कच्चे  माल

 की
 कमी

 के  कारण  ही  उत्पादन में  कमी  हुई  है  तो  मैं  इसकी  जांच

 करूंगा  तथा  इन्हें  हर  सम्भव  सहायता  दी  जायेगी  |

 जहां  तक  ऐल्युमिनियम  कारखाने  का  सम्बन्ध  सरकार  का  विभिन्न  बिजली  बोर्डों

 की  बिजली  की  दरों  तथा  एल्यूमिनियम  के  मूल्यों  का  पुनरीक्षण  करने  का  है  शर  जब  हम  किसी

 उचित  निप्र  तक  पहुंच  जायेगे  तो  मैं  समझता  हूं  कि  पश्चिम  बंगाल  के  कारखाने  को  चालू

 होने  का  मिल  जायेगा  |

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  ‘It  has  been  stated  by  the  hon.  Minister  that
 some  letters  of  indents  but  I  want  to  know  whether  Government  is  aware  of  the

 Ire  ही problems  of  those  who  have  got  the  ह  nces  but  are  not  in  a  position  to  make.
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 use  of  them  for  one  reason  or  the  other.  If  not  may  I  now  if  he  will  look:

 into  those  problems  so  that  licences  are  properly  utilized  and  what  steps  will

 be  taken  therefor?  I  also  want  to  know  how  many  letters  of  intent  will  be

 converted  into  licences?

 श्री  टो०  To  पाई०  हम  निश्चय ही  इस  बात  पर  विचार  करेंगे  कि  काशत-यज्ञों  को

 औद्योगिक  लाइसेंसों  में  क्यों  नहीं  बदला  जा  रहा  है  तथा  औद्योगिक  लाइसेंसों  का  उपयोग  क्यों  नहीं

 हो  रहा  है  ।  यदि  उनके  समक्ष  कुछ  वास्तविक  कठिनाइयां  हुई  तो  उन्हें  दूर  किया  जाएगा  ।  हम

 निश्चय  ही  यह  सुनिश्चित  करने  का  प्रयत्न  करेंगे  कि  आशय-पत्र  तथा  आद्योगिक  लाइसेंस  देश  में

 भ्रपेक्षित  नई  क्षमता  का  निर्माण  करने  के  मार्ग  सें  बाधक  न  हों  ।

 छोड़े  समाचार  पत्रों  को  अवतारी  कागज  के  कोटे  का  झा वं शन  करे  के  लिए  उनकी  fas  को  ata

 करते  समय  परेशन  स्लिप  जाता

 *  835.  तरो  हय्य  दण्ड  कते
 :  कया  सुचना  फिर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 शि  fu क्या  छोटे  समाचार  cal  ate  पत्रिकाओं  से  इस  झा शय  की  tem)  Aq  प्राप्त  हुई  हैं

 कि  अखबारी  कागज  के  कोटे  का  झ्रावंटन  करने  के  लिये  उनकी  बिक्री  की  जांच  करते  समय  उन्हे

 परेशान  किया  जा  रहा  है  ;  कौर

 यदि  तो  छोटे  समाचारपत्न ों  को  परेशानी  से  बचाते  के  लिये  क्या  कार्यवाही  करने

 का  विचार  है  ?

 सूचना  प्रो  rea  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  बर्न  बोर  हेयर-ह  नहीं  cafe

 खपत  संख्या  कम  aia  जाने  के  विरुद्ध  अभ्यावेदन  मिले  थे  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 alo  मधु  दण्डवत  छोटे  समाचारपत्रों  की  बिक्री  की  जांच  करते  समय  उनके  समक्ष  जो

 कठिनाइयां  जाती  उनके  सम्बन्ध  में  हमें  यह  जानकारी  प्राप्त  हुई  है  कि  समाचारपत्रों  की  बिक्री  के

 जांच  कार्य  का  विकेन्द्रीयकरण  कर  दिया  गया  है  ae  पिछले  वर्ष  से  सरकार  यह  कार्य

 कलकत्ता  शौर  नई  दिल्ली--चार  केन्द्रों  से कर  रही  है  ।  क्या  यह  सब  है  चार  जांच

 केन्द्र  होने  क॑  परिणामस्वरूप  समाचारपत्न  सम्पादकों  के  ray  समाचारपत्न ों  की  बिक्री  सम्बन्धों  जांच

 कार्य  को  पूर्ण  करवाने  के  लिये  इन  केन्द्रों  के  अनेक  चक्कर  ल  गाने  पड़ते  हैं  ?

 में  यह
 भी

 जानना  चाहता  हूं  कि  यह  कार्य  बिक्री  जांच  के  प्रभारी  अधिकारी  के  माध्यम  से
 करवाने  को  क्या  यह  मूल्यांकन  लेखा  परीक्षकों  के  प्रमाणित  प्रतिवेदनों  के  आधार  पर  नहीं

 किया  जा  सकता  ?

 सूना  राज  प्रसारण  मंत्रो  झाई०  Fo  :  मैं  समझता  हूं  कि  समाचारपत्रों  के

 मालिकों  या  प्रबन्धकों  को  इस  किये  के  लिये  केन्द्रों  पर  नहीं  जाना  उन्हें  जांच  केन्द्रों  पर

 तभी  बुलाया  जाता
 है  जब  बिक्री दल  बिक्री  जांच  सम्बन्धी दिया  गया  सन्तोषजनक  नहीं

 होता  ।
 दल  द्वारा  किया  गया  मूल्यांकन  ठीक  ही  होता  है  ।
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 जहां  तक
 aes  एकाउन्टेटो ंके  प्रतिवेदन  के  gra  प्री  मूल्यांकन  करने  का  प्रश्न  इस

 सम्बन्ध  मे  मुझें  यही  कहना है  कि  उनके  द्वारा  दिये  गये  a  वास्तविक  नहीं  हते  क्यं:कि

 में  है  कि  जो  खाते  मुझे  दिखाये  गये  चाटने  एकाउन्टेंट ों  द्वारा  जांच  नहीं की

 वे  तो  केवल  उन्हीं  खातों  की  जांच  करते  हैं  जो  कि  उन्हें  दिखाये  जाते  हैं  स्वत  हमारा  वापस  यह

 नहीं  है  कि  हम  इस  व्यवसाय  पर  विश्वास  नहीं  करते  अपितु  दुर्भाग्य  यह  है  कि  व्यवसाय  को

 अपनी  सीमायें  होती  जब  कि  बिक्री  जांच  दल  कौर  अधिक  at  जा  सकता  है  तथा
 इसको

 भी  कर  सकता है  ।

 प्रो  मधु  दण्डवत  :
 मेरे  पास  29  1974 के  टाइम्स  का  बम्बई  संस्करण

 है  ।  इसमें यह  समाचार छा  है  कि  सरकार  द्वारा  सरकारी  कोटे के  लिये  लगभग  जिन  3000

 समाचारपत्न ों  तथा  पत्ति काओ ओं की  सिफारिश  की  गई  उनमें से  कम  से  कम  25  प्रतिशत ऐसे  हैं

 जो
 या

 तो
 जाली  हैं  या  पे  भ्रष्ट  लोगों

 को
 दिये  गये  हैं  जिनकी  सरकारी  एजेंसियों  के  साथ  सांठगांठ

 है  तथा  जो  विनियमों  के  बो  में  से  भ्रष्ट  रास्ता  निकालने में  माहिर  हैं  तथा  उन  श्राभारों  के

 माध्यम  से  शीघ्र  ही  धन  एकत्रित  कर  लेने  में  निपुण  हैं  ।

 उसी  समाचार  में  यह  भो  उल्लेख  है  कि  जब  एक  श्रायातकर्ता  ने  उन  सब  पक्षों  जिनके  नाम

 वाणिज्यिक  मंत्रालय  दवा रा  प्रकाशित  बुलेटिन  में  पत्न  लिखे  तो  पता  चला  कि  कई  पक्ष  जालों  थे  ।

 एक  तरफ  समुचित  पत्रिकाओं  के  प्रकाशकों  तथा  सम्पादकों  को  तंग  किया  जाता

 कौर  इस  तरह  के  कदाचार चल  रहे  हैं  ।  क्या  माननीय  मंत्री यह  आश्वासन  देंगे  कि

 इस  तरह  के  कदाचार  पूर्णतया  समाप्त कर  दिए  जायेंगे प्रौर  इन  कदाचारों को  रोकने  चे  नाम  पर

 यदि  समुचित  छोटे  समाचार  पन्नों  को  तग  किया  जाता  है  तो  उसे  रोका  जायेगा  ?

 श्री  अराई ०  के  ०  गुजराल  :  एक  बात  पर  मैं  और  माननीय  सदस्य  सहमत है  ।  माननीय

 सदस्य  बहत  बुद्धिमान  व्यक्ति  हैं  ।  यदि  वह॒  स्वयं  प्रश्न  को  देखेंगे  तो  उन्हें  विरोधाभास  का  पता

 चलेगा  ।  या  तो  वितरण  जांच  की  जरूरत  है  या  नहीं  स्पष्टतया  उन्होंने  जो  कुछ  कहा  है
 >

 उससे
 ऐसा  लगता  है  कि  इसकी  आवश्यकता  शौर एक  बार  जरूरत  होती ही

 प्रो  ०
 मच  दण्डवत  :  क्योंकि  मुझे  बहुत  ही  बुद्धिमान  व्यक्ति  कहा  थे  कुछ  लोग

 विशेषाधिकार  का  मामला  उठा  रहे  हैं  ।

 श्री  कराई  के ०  ग्रह  :  मुझे  are  है  कि  ऐसा  कहने  के  विशेषाधिकार  प्रस्ताव

 मेरे  विरुद्ध  नहीं  लाया  जा  रहा  है  ।

 मुख्य  वात
 जो

 मैं  उठाने  को  कोशिश  कर  रहा  हं  वह  यह  है  कि  परिचालन  दल  इसकी  जांच

 करता है  1  किसी  तरह  से  तंग  नहीं  किया  जाता  ate  जव  कभी  कोई  मामला  मेरी  जानकारी  में

 लाया  गया  तो  मैंने उस  पर  गम्भीर  कार्यवाही  करने  को  कहा  है  ।  श्राप  उस  स्थिति को  देखिये

 जो
 कि

 ग्रसित  में  चलती  रही  झोर  जब  अखबारी  कागज  की  कमी  के  कारण  यह  काले  बाजार  में

 बिक  रहा  था
 ।

 कुछ  लोगों  ने  उस  स्थिति  का  लाभ  उठाने  का  प्रयास  किया  ।  हम  अवश्य  कोशिश हि

 करते हैं  ।  तथा  उन्हें  दूर  करने
 प्रयास  करते  है  ।  कई  मामलों में  हम  सफल  हुये हैं  ।

 किन्तु  मैं  यह  दावा  नहीं
 कर  सकता कि  हम  मामलों में  सफल  हुये  हैं  ।
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 Shri  Achal  Singh:  Hon.  Minister  knows  that  if  Weekly  papers  are  given.
 standard  news  print,  it  will  ccst  them  less;  but  the  Hindi  Weekly  papers  are
 not  being  supplied  standard  news  print  for  the  past  sometime.  They  are

 getting  news  print  of  smaller  size.  What  are  the  reasons  therefor?

 Shri  I.  K.  Gujral:  The  news  print,  which  we  get  from  ‘Nepa’  or  other  places
 is  always  of  standard  size.  But  sometime  back  they  did  not  produce  standard
 size  news  print.  But  that  paper  was  not  supplied  as  quota.  That  was  an  extra
 offer.  Those  who  wanted  more  news-print  coulq  get  that  some  papers  pur-
 chased  that  too.  However,  if  the  Hon.  Member  has  any  special  case  in  mind,
 he  can  bring  that  to  my  notice  and  1  will  certainly  look  into  that.

 att  परि पुर्णा नन्द  पाँयती  क्या  माननीय  मंत्री  जी  को  इस  बात  का  पता  हूं  कि  कुछ  तथा

 कथित  छोटे  तमाचा  जो  एक  कौर  पत्रकारिता  के  स्तर  से  बहुत  नीचे  ब्लेक-मेल  करते  हैं

 झर  दूसरी  झोर  उनके ग्र  हकों की  संख्या  उससे  कहीं  गुना  कम  जिसका  कि  वे  दावा  करते  हैं  कौर

 इस  प्रकार वे  अखबारी  कागज  काले  बाजार  में  बेचते  हैं  ।  क्या  मैं  मंत्री  जी  से  जान  सकता  हूं  कि

 इस  तरह  के  छोटे  समाचार  at  की  संख्या  में  हो  रही  वृद्धि  को  रोकने  के  लिए  तत्काल  कदम  उठाये

 जायेंगे  ।

 को  भाई  Fo  गुजराल  :  यह  सही है  कि  कुछ  समाचार  पत्न  ऐसे  हैं  जो  भ्रमणी  पत्रकारिता

 के  स्तर  से  aga  नोचे  निस्संदेह  अ्रश्लील  पत्रकारिता  से  हम  सभी  चिंतित  हैं  किन्तु  ary  स्तर

 गमा न  बनाये  रखने  हाल  प्रवृत्ति  तथा  पत्रकारिता  के  सिद्धांत  तथा  के

 बनाए  रखने  से  भ  हम  चिंतित  हूं  ।  मुझे  अशरीर  fe  इस  सभा  तथा  इस  व्यवसाय  अवाज

 पत्रकारिता  के  लिए  एक  meet  वातावरण  पैदा  करेगी  ।  यदि  आलोचना  भी  होती  है  तो  वह  भी

 सम्मानजनक  ढंग  से  होनी  चाहिए  ।

 Dr,  Laxminarain  Pandeya:  Whether  it  is  a  fact  that  despite  obtaining  the
 circulation  certificates  a  large  number  of  news-papers  are  not  being  supplied
 news-print  quota.  On  the  other  hand  circulation  of  some  papers  is  less  than
 the  number,  even  then  they  are  being  supplied  news-print  quota  regu-

 larly.  What I  want  to  know  what  procedure  you  have  adopted  in  this  regard.
 are  the  reasons  for  neglecting  these  news  papers  in  the  matter  of  supply  of

 news-print  quota  whereas  news-print  quota  is  being  supplieqg  to  some  papers
 which  are  not  genuine?

 Shri  I.  K,  Gujral:  Each  complaint  received  against  any  news  paper  is  looked

 into,  but  all  the  complaints  are  not  genuine.  Those  entitled  to  get  news-print
 quota,  should  get  it.

 Dr.  Laxminarain  Pandeya:  They  have  not  been  getting  news-print  quota
 for  the  last  five  years.  from  Ratlam,  from  Ujjain
 and  other  papers  which  are  published  in  Mandsaur  in  Madhya  Pradesh  are:
 not  getting  their  news-print  quoia.  All  these  are  small  news  papers.

 Shrj  Chandrika  Prasad:  Mr.  Speaker,  Sir,  the  news-papers  which  are  pub-
 lished  in  backward  regions,  apprise  the  farmers  of  the  Governments  policies
 and  they  are  the  media  to  bring  the  problems  of  those  regions  to  the  notice

 of  the  Government.  They  have  no  dignity  of  Journalism.  Under  the  present
 rule  only  those  news-papers  are  examined,  whose  circulation  is  more  than  2,000
 and  those,  whose  circulation  ig  lesg  than  2,000,  they  are  given  news  print  quota
 without  enquiry  of  their  circulation.  May  I  know  whether  you  have  received.
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 tin
 any  complaint  from  those  flew: naw

 spapers spapers  whose  VLiILVula eircils  tion  is  less  than  2,000  that

 they  are  not  being  supplied  news-print  and  if  so,  how  many  complaints  have

 yeen  disposed  of?

 श्री  झाई ०  Fo  गुजराल  : 2  1973 के  दौरान  14  राज्यों  तथा  संघ  क्षेत्र  राज्यों  51

 विभिन्न  प्रकाशन  केन्द्रों  497  समाचारपत्न ों  के  परिचालन  की  जांच-पाताल  की  गई  ।  जांच

 पड़ताल  से  पता  चला है  कि  प्रत्येक  दिन  9.  95  लाख  प्रतियों
 का

 परिचालन  शुभ्रा है
 ।

 श्री  सुरेद्र  सहती  :  अधिकांश  छोटे  समाचारपत्रों  को  अखबारी  कागज
 का

 कोटा  नहीं  मिल

 रहा  ।  क्या  सरकार  इस  बात  को  जांच  करेगी  कि  भुवनेश्वर  में
 *
 धरित्री  नाम  से  प्रकाशित

 होने  वाले  समाचारपत्न  को  10,000  प्रतियों  के  लिए  शभ्रखबारी  कागज  का  कोटा  मिल  रहा  है
 जबकि

 इसका  परिचालन  कठिनता  से  2,000  है  |

 श्री  शरई  के०  गुजराल  :  क्योंकि यह  मामला  मैं  इसका  उत्तर नहीं  दे  सकता

 फिलिप्स  इण्डिया  लिमिटेड  द्वारा  जी०  एल०  एस०  कौर  एफ  टी ०  लैम्पों  का

 उत्पादन

 *  836.  श्री बय लार  रवि  :  क्या  उद्योग  श्र  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि

 फिलिप्स  इण्डिया  लिमिटेड  की  जीएसएस  शर  एफ०  टी०  लैम्पों  की  लाइसेन्स

 प्राप्त  क्षमता  कितनी  है  कौर  वास्तव  में  gaat  कितना  उत्पादन  किया  गया <4

 मत  ate | क  GIO  लैम्पों  का  उत्पादन  बढ़ाने की क्या  बनी  को  जी०  एल०  एस०  कौर  ए

 अनुमति  दी  गई  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  शर्तें  क्या  हैं  ;

 क्या  उक्त  कम्पनी  ने  गत  वर्षों  में  अरन्य  वस्तुओं  के  उत्पादन  के  लिए  निर्धारित  निर्यात

 शनिवार्यताभ्रों  को  पूरा  कियया  हैं  ;  wit

 र यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या

 उद्योग  तथा  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  बी ०  पी०  :  से

 |
 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ||

 विवरण

 उत्पादन लाइसंस  प्राप्त  क्षमता

 लाख  नगों

 1972  1973  1974

 जी०  एल०  एस०  लैम्प  8.  00  1985  2081  2323

 फ्लोरेसेन्ट  लैम्प  1.5  3.  62  3.  30  4.25
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 शर  ज  नहीं  |  कम्पन  को  जी०  एल  लैम्पों  प्रौढ़  फन  tae  ट्यूबों  की

 क्षमता  विस्तार  का  आवेदन  विचाराधीन  है  ।

 कम्पनी  ने  कभी  तक  इलेक्ट्रनिक  वस्तु प्र ों  पग  कन् डस रों  देर

 टप रिकार्डों  )  जिसके  लिए  कम्पनी  को  निर्यात  दायित्व  के  साथ  औद्योगिक  लाइसेंस

 1974
 में  स्वीकार  किए  गए  थे  का  उत्पादन

 wet
 तक  शुरू  नहीं  किया  है

 ।  प्रत  निर्यात

 दायित्व  के  पूरा  करने  का  कभी  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 बर्नर  इन्फरेड  दौर  जी०  एस  लैम्पों  (500-1500  एम०  वी
 ०  हालो गम

 लैम्पों  का  उत्पादन  जिसके  लिए  निर्यात  दायित्व  के  साथ  श्रौद्योगिक  लाइसेंस  स्वीकार  किया  गया  था

 श्रर्भी  कुछ  महीने  पहले  ही  शुरू हुद  है  ।  छत  fate  दायित्व  पूरा  करने का  प्रश्न  इसके  18  माह  बाद

 ही  उठेगा  }

 att  वयालार  रवि  :  विवरण  से  पता  चलता  है  कि  जी०  एल०  एस०  लैम्पों  की  लाइसेंस  क्षमता

 80  लाख  की  है  जबकि  1974 में  उत्पादन  2323  लाख  था  ॥  फ्लोरेसेंट  लैम्पों  की  लाइसेंस  क्षमता

 15  लाख  है  झ्र  1974  में  इन  का  उत्पादन  42. 5  लाख  था  ।  यह  सब  सरकार  की  अनुमति के

 बिना  किया  गया  |  3  अप्रैल  के  इकोनोमिक  टाइम्सਂ  में  समाचार  छपा  है  कि  एकाधिकार

 बन्धात्मक  व्यापार  प्रक्रिया  आयोग  ने  इसके  विस्तार  की  अनुमति  दे  दी  थी  ।  यह  कम्पनी  विदेशी

 एकाधिकार  ग्रूप  की
 है  सनौर  यह  कम्पनी  इन्हीं  वस्तु ग्न ों  के  उत्पादन  में  कदाचार  नहीं  कर  रही  अपितु

 रेडियो  के  उत्पादन  के  मामले  में  भी  कदाचार  कर  रही  है  ।  इसकी  रेडियो  उत्पादन  की  लाइसेंस

 क्षमता  24,000  है  किन्तु  यह  6.  5  लाख  का  उत्पादन  कर  रही  है  ।  ग्रन्थ  औद्योगिक  एकक  भी  सरकार

 की  अनुमति  के  बिना  ऐसा  कर  रहे  हैं  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  के  पास  ऐसा  कोई  तंत्र हू

 जिससे  ag  ag  पता  लगा  सके  कि  कहां-कहां  सरकार  की  झ्र नुम ति  के  बिना  लाइसेंस  क्षमता  से  अधिक

 उत्पादन  हो  रहा  है  ?  यदि  तो  सरकार  ने  इस  कदाचार  को  रोकने  के  लिए  क्या-क्या  कदम

 उठाये  हैं  ?

 उद्योग  ait  नागरिक  पूर्ति  सूत्रों  टो०  Yo  पाई  )  खेद  है  कि  कुछ  विदेशी  कम्पनियां

 लाइसेंस  क्षमता  से  अधिक  उत्पादन  कर  रही  हैं  ।  सभी  नहीं  अपितु  कुछ  ही  कम्पनियां  ऐसा  कर  रहो

 हैं  ।  चिन्ता  की  बात  यह  है  कि  वे  लाभ  कमाकर  अपने  देशों  को  भेज  रही  हैं  ।  प्रौद्योगिक  विकास

 विनियमन  अधिनियम  की  धारा  24  के  श्रन्तगंत  हमें  शअ्रधिकार  है  कि  हम  उन  पर  5,000

 रुपये  का  जुर्माना  कर  दें  या  उनके  किसी  व्यक्ति को  जेल  में  डाल  दें  ।  मैं  समझता  हूं  कि  यह  पूर्णतया

 अपर्याप्त  शक्ति  ।  यदि  विदेशो  मुद्रा  अधिनियम  के  श्रन्तगंत  भी  इस  कदाचार  को  रोकने

 के  लिए  उपबन्ध हो  तो  ।  में इस  बात  पर  अ्रवश्य हू  विचार  करना  चाहुंगा  कि  ऐसा

 करने  पर  इस  अधिनियम  के  wea  यहां  से  भेजे  जाने  वाले  लाभ  की  राशि  का  दुगना  जुर्माना  क्यों

 न  किया  जाये  ताकि  यह  प्रथा  बन्द  हो  जाये  ।

 aly  व्यालार  रवि  :  यह  प्रवृत्ति  वर्षानवषं  बढ़  रही  है  ।  क्या  श्रापके  पास  इसका  पता  लगाने

 तथा  इसे  रोकने  के  लिए  कोई  तंत्र  है  ?

 श्री  लिए  ये  झांकने  डी०  जी०  टी०  डी०  में  दिए  गए  हैं  ।  यदि  ये  भ्रांकड़े  नहीं दिए

 पते  तो  हमें  कैसे  पता  चलता ।  हमारे  पास  सारी  जानकारी  है  किन्तु  हम  इस  मामले  में  कुछ  असहाय
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 हैं  ।  ऐसे  कुछ  मामले  सरकार  द्वारा  आयोग  को  सौंपे  गए  किन्तु  मैं  नहीं  समझता कि  आयोग  की  रिपोर्टे

 शाने  तक  हम प्रतीक्षा करेंगे  ।  मैं  समझता  हं  कि  हमें  विदेशी  मुद्रा  के  बहिर्गमन  पर  रोक  लगाने  के  लिए

 समुचित  कदम  उठाने  चाहिएं  ।

 श्री  दया लार रखी  :  श्रब  मैं  दूसरा  प्रश्न  पुछना  चाहता  हूं  ।  मंत्री  महोदय  मेरे  साथ  सहमत

 होंगे  कि  अनधिकृत  विस्तार  से  भारतीय  कम्पनियों  की  प्रगति  पर  एवं  स्वदेशी  उत्पादन  पर  भी  बुरा

 असर  पड़ता  है  यह  एक  मुख्य  प्रश्न  है  क्योंकि  यह  एकाधिक  नात्मक  विस्तार  ह्  यदि  श्राप

 श्र  (
 a ¥  )  भाग को  देखें

 शिक्षा  महोदय  :  ग्रुप  तो  भाषण  दे  रहे  हैं  ।  कृपया  प्रश्न  पूछिए  ।

 ी  दया लार  मैं  यह  आरोप  नहीं  लगा  रहा  कि  मंत्री  महोदय  सदन  को  गुमराह  कर  रहें

 हैं  बल्कि  अधिकारी  गलत  जानकारी  देकर  गमराह  कर  रहे  हैं  ।  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है

 दायित्व  पूरा  करने  का  प्रश्न  18  माह  बाद  ही  उठेगा

 26  मार्चे  के  अ्रतारांकित प्रश्न  संख्या  4977  के  उत्तर  में  प्रधान  मंत्री  ने  कहा  थीं

 लाइसेंसिंग  समिति  ने  8-  2-70  को  समान  की  क्षमता  का  विस्तार  1,75,000  करने  और

 विस्तार  गई  क्षमता  का  75  प्रतिशत  भाग  निर्यात  करने  के  दायित्व को  पूरा

 करने  की  स्वीकृति  दी  थी  i  wa  मंत्री  महोदय  का  कहना  है  कि  निर्यात  दायित्व  पूरा

 करने  का  प्रश्न  18  माह  बाद  ही  पैदा  होगा  जबकि  वर्ष  1970  में  फिलिप्स पर  यह

 ।  इस  पर  मंत्री निर्यात  दायित्व  गया  था  |  यह  मेरा  विशिष्ट  प्रश्न  है

 महोदय  स्पष्टीकरण  दे  ।

 श्री  टी ०  ए०  पाई०  निर्यात  दायित्व  का  प्रश्न  ott  नहीं  उठ  सकता  |  लाइसेंस  इसी  शर्तें  पर

 दिए  जाने  हैं  कि  निर्यात  क्रिया  जाएगा  ।  निर्यात  तभी  हो  सकता  है  जब  उद्योग  स्थापित किया  जाए

 हमें  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  ज्योंही  उद्योग  में  उत्पादन शरू  हो  निर्यात  दायित्व  पूरा
 करने के  पि लए  उन  पर  जोर  डाला  जाए

 श्री
 व्यालार

 रवि  उत्पादन  वर्ष  1970  में  ही  शुरू  हो  गया  था  कौर  इसकी  क्षमता  6  लाख

 हो  गई
 है

 ।
 प्रश्न  यह  है  क्या  उन्होंने  निर्यात  दायित्वों  को  पूरा  किया  है  ।

 श्री  टो०  Jo  पाई०
 :  मैं

 इस  बारे  में  कुछ  नहीं  कह  सकता  क्योंकि यदि  विस्तार  कार्यक्र मत

 पर  निर्यात  दायित्व  पूरा  करने  के  लिये  कहा  गया  है  तो  उनसे  यह  कहना  सम्भव  नहीं  कि
 ८ चह  वर्तमान

 उत्पादन  में  से  निर्यात  करें  ।  विस्तार  योजना  अस्तित्व में  अवश्य  at  जानी  चाहिये  ।  फिर

 श्री  रवि  ने  जिस
 समस्या

 की
 ar

 संकेत  किया
 मैं

 उस  पर  विचार

 श्री  एस०  एम०  awl  :  मंत्री  महोदय ने  बताया  है  कि  वर्तमान  कानून में  कुछ
 संशोधन

 किये  विना  सरकार के  लिये  कौर  कार्यवाही  करना  कठिन  यह  सच  है  कि  जहां तक  लैम्प

 उद्योग का  सम्बन्ध  निर्यात  शर  स्वदेशी  उत्पादन
 के

 माने
 में  फ़िलिप्स  का  इस  देश  में  लगभग एकाधिकार

 है
 ।  हमारे  स्वदेशी  निर्माता  इस  एकाधिकार  के  कारण  नुकसान  उठा  रहे  हैं  ।
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 क्या  ag  सच  है  कि  HO ]  निवृत्त  सैनिक  अ्रघिकारी  एवं  वित्त  अथवा  श्रौोगिक  स
 क्यों  के  कुछ  उच्चाधिकारी  इस  कम्पनी  के  कर्मचारी  बन  गये  हैं  वही  लोग  नौकरशाहों  के  साथ

 मिल  गये  हैं  पौर  भारतीय  निर्माताओं  को  हानि  पहुंचा  कर  इस  कम्पनी  की  सहायता  करने

 का  प्रयत्न कर  रहे  हैं  ?  क्या  मंत्री  महोदय  के  ध्यान  में  यह  बात  लाई  गई  है  प्रथम  नहीं  ?

 अध्यक्ष  यह  एक  अच्छा  प्रश्न है  लेकिन  यह  वर्तमान  प्रश्न  से  किस  प्रकार  सम्बद्ध  है  ?

 श्राप  कुछ  लोगों  की  नौकरी  के  बारे  में  पूछ  रहे  हैं  जबकि  प्रश्न  अन्य  विषयों  के  बारे  में  है  ।

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :
 प्रश्न  फर्म  के  विस्तार  के  बार  में  है  ।  श्राप  कृपया  विवरण पढ़ें  ।

 यह  प्रश्न इस  तथ्य  से  सम्बन्धित है  कि  बिना  अनुमति से  कुछ  विस्तार  किया  गया  है  ae  बाद  में

 इसीं  विस्तार
 को  नियमित कर  दिया  जाता  मैं उन  अधिकारियों के  नाम  गिना  सकता हूं  जो

 फिलिप्स के  कमेंचारी  हैं  ।

 अध्यक्ष महोदय  :  प्लम  प्रश्न  का  नोटिस  दें  समझते हैं  ।  यह  प्रश्न  क्रंमाक  प्रश्न  से

 सम्बन्धित
 नहीं  हैं

 .  .  .
 समस्या  यह  हैं

 कि
 जब  मैं  कहता  हूँ  कि  सम्बन्धित

 नहीं
 है  तो

 मुझ  से  बहस  शुरू  कर  देते  हैं  ।  गप  से  प्रश्न  का  नोटिस  दीजिए  |  यह  प्रश्न  मूल  प्रश्न  से

 सम्बन्धित नहीं  है  ।

 शही  एस०  एम०  बनर्जी  :  यहाँ  प्रशन  उत्तर  से  सम्बन्धित  है  ।

 श्री  के ०  लकप्पा
 :

 देश  में  काय  कर  रही  विदेशी  कम्पनियां  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम

 उल्लंघन  रही  हैं  मुख्य  हिन्दुस्तान  लीवर हैं  शौर

 ये  इक्  से  ग्रेनेड कोਂ  पेसा  भेज  रही हैं  ।  ये  कम्पनियां  को  खोखला बनाਂ  रही  ।'  सरकार इत

 पर  घ्यान  दे  कौर  इनका  भारतीयकरणਂ कर  ।  यें  कम्पनियां  विदेशी मुद्  विनिवेश  अधि  नियम  वक्त  उसल

 घन  कर  रही  इनके  विरूद्ध  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  इन  कम्पनियों

 के  प्रस्ताव  ?

 sf टी० ए०  पाई
 :  विदेशी  मुंद्रा

 के  उल्लंघन
 के  are  में

 माननीय  acer
 के

 विचार

 को  सही  कहना  चाहता हूं  ।  यदि  कम्पनियां कोई  उल्लंघन  हैं  तो  उनको  सजा दो  जातों है  ।  क्षमता

 में  विस्तार  gare  लेकिन  हमारे  प्राधिकार  अ्रपयाप्त हैं
 ।

 यदि
 उ

 भोक्ता  वस्तुएं  बनाने  वाली  कोई  कम्पनी

 भारतीय  बाजार  का  लाभ  उठाते  हुए  अपने  मुख्य  कार्यालयों  को  लेखों  से  काफी
 धन  तथा  तकनीकी

 फीस  शादी  कि  देश  को  से  जती  तो  मैं  निश्चित  रूप  से  इसमें  हस्तक्षेप  करूंगा  ।  किसी  प्रतिष्ठित

 कम्पनी  से  ऐसी  आशा  नहीं की  जाती  कि  ag  बिनाਂ  हमारी  aaa  के  यह  कार्य  करे
 ।

 उपयोंग  सेवा  संस्थानों के  कार्यभार  का  अध्ययन

 *  838.  श्री  भाउसाहेब  घामकर  :  क्या  उद्योग  कौर  नागरिक  पूर्ति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  किसी  स्वतन्त्र  एजेन्सी  द्वारा  लघु  उद्योग  सेवा  संस्थानों  के  कार्यभार  का  द्रुत

 करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें क्या  हैं  कौर  इस  बारे
 में  कितनी  प्रगति  हुई

 प्रस्तावित wet  उद्योग  सांविधिक  विधेयक  के  में  कितनी  प्रगति  हुई  है
 ?
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 उद्योग  शौर  नागरिक  पति  सवाल  में  राज्य  मंत्री  ए०  पो०  नहीं  t

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 लघु  उद्योगों  के  लिए  कानून  का  मसौदा  तैयार  करने  वाली  समिति  द्वारा  प्रस्तावित विधान

 पर  लघ  उद्योगों  की  राष्टीय  गणना  के  अन्तिम  रूप  से  परिणाम  जान  लिए  जाने  के  बाद  ही  विचार  किया

 जायेगा ।

 श्री  घामनकर :  लघु  उद्योग  एवं  mashes  उद्योग  बड़े  उद्योगों  के  क्षेत्र  में  शुरू  किए  जाते

 हैं  ग्रोवर  इन  उद्योगों  से  क्रयादेश  प्राप्त  करके  ही  थे  उद्योग  फलते  फलते  हैं  ।  लेकिन  कुछ  समय  बाद  बड़े  उद्योग

 छोटे  उद्योगों  को  wast  पर  पराश्रित  बना  लेते  हैं  ौर  उनका  शोषण  करते  हैं  ।  इस  सादा  में  मैं  यह

 जानता  हूं  कि  नियोजित  विकास  एवं  लघु  उद्योग/श्रानुष॑ंगिक  उद्योग  के  कार्यकरण  को  सुनिश्चित  करने

 उन्हें  बड़े  उद्योगों  द्वारा  शोषण  करने  से  बचाने  के  लिए  क्या  कारगर  उठाए
 गए  हैं/उठाने  का  प्रस्ताव

 इस  बारे  में  प्रस्तावित  कानूनी  कार्यवाही  की  मुख्य  विशेषताएं  क्या  हैं
 ?

 श्री  ए०  पी०  फार्मा  यह  समिति  का  प्रतिवेदन  सरकार  के  विचाराधीन है  राष्ट्रीय  ७

 मिलने  पर  इस  प्रश्न  पर  विचार  किया  जाएगा  |  भ्रान्ति  इस  ae  जुलाई  मिल  जाएगा

 इसके  बाद  इस  प्रश्न  पर  विचार  किया  जाएगा  |

 श्री  धामन कर :  कया  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौराने  लेख-उद्योग  विकास  के  लिए  कार्यक्रम

 बनाने  हेतु  योजना  श्रायोग  दवारा  नियुक्त  कर्मी  देल  समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन  पेश
 कर

 दिया  है  कौर
 हात

 तो  रता  ्य  का रिशी

 की  गई
 शोरे  इस

 पर
 गया  हज  की  दए

 श्री  ए०  पी०  दार्मा
 surfed  के  प्रश्न  सहित  2d  दिशा  में  कें  प्रशन  उठाए  गए  ea  हाल

 में  हमने  प्रौढ़ता  संस्थित-नई  दिल्ली  के  बारे  में  कार्यवाही  को  और  पाया  गया  कि  वहां  alates  कर्मचारी

 हैं
 ।

 विकास  आयुक्त  संस्था  का  पुनर्गठन  किया  जा  रहा  है  कौर  यह  काम  करने  के  बाद  हम  यह  कह  सकेंगे

 कि  ब७  क्या  कार्यवाही  की  जानी  चाहिए
 |

 हमने  हुबली नौ  सोलन

 शाखा  सेवा  संस्थाओं  की  संख्या  बढ़ा  दी  है  ।

 श्री  प्रिय  रजनदास  मुंशी :  प्रतिवेदन  में  यह  कहा  गया  है  कि  देश
 में

 लघु  उद्योगों  का  विकास  सही

 रूप  में  नहीं  हो  लघु  उद्योगों  को  जिस  कच्चे  माल  की  जरूरत  होती  है  उस  पर  बड़े  AAPG areata  गृह

 नियन्त्रण  कर  लेते  हैं  जिसके  कारण  लघू  उद्योगों  की  विपणन  सुविधाओं  एवं  विकास  पर  बुरा  असर  पड़
 रहा है

 ।
 बल्व  उद्योग  के  बारे  में  फिलामेंट  ate  भ्रमण  वस्तु  ण्  फिलिप्स  एवं  जी०  go  सी०  का

 नियन्त्रण  है
 शौर

 इस  प्रकार  लघु  उद्योग  पता  नहीं  रहे  ।  कया  यह  सच  है  अथवा  नहीं  ?

 श्री  ०  पी०  शर्मा
 :  यह  सही  है  कि  लघु  उद्योगों  के  मामले  में  कच्चे  माल  की  सप्लाई  इस  आधार

 नहीं  की
 जा

 रही
 है  जिस  आधार  पर  बड़े  उद्योगों  को  की  जाती  है  कौर  यही  कारण  है

 कि
 राष्ट्रीय  ग्रां कड़े

 तैयार
 किए  ना  रहे  हैं  कौर  ब प्रांकड़  पूरे  होने

 पर
 इस  बात  का  प्रयत्न  किया  जाएगा  कि  लघु  उद्योगों  को  उसी

 आधार पर  कच्चा  मान साल स  -  लाई  किया  जाए  जिस  श्राघार  पर  ara  उद्योगों  को  दिया  जाता  है  ।
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 तदर्थ  ग्रा धार  पर  नियुक्त  किए  गए  सहायक  निदेशकों  अधिकारियों  को

 नियमित  करना

 *  840.  श्री  बसन्त  साठ  :  कया  प्रधान  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि

 सहायक  निदेशकों  अ्रधिकारियों  fo  एस०/श्राई०  एस०

 एस० के  के  पदों  पर  तदर्थ  श्राधार  पर  हरनेक  कर्मचारी  दस  वर्ष  से  भी  म्यूजिक  समय  काम  कर

 रहे  हैं

 (a)  यदि  तो  मन्त्रालय  वार  ऐसे  सहायक  निदेशकों  प्राधिकारियों  की  संख्या

 है  जो  दस  वर्षों  से  अधिक  समय  से  तथा  प्राकार  पर  कार्य  कर  रहे  कौर

 उनको  नियमित  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 गृह  मंत्रालय  कार्मिक  कौर  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  का  में  राज्य

 मंत्री  श्रोम  भारतीय  at  सेवा  ate  भारतीय  सांख्यिकी  सेवा  कें  ग्रेंड  4  में

 सम्मिलित  सहायक  निदेशकों  अधिकारियों के  पदों  पर  श्राधार  पर
 10  वर्ष  से  अधिक

 समय से  काम  कर  रहें  व्यक्तियों की  संख्या
 11  कौर  9  है

 ।

 भारतीय  we  सेवा  कौर  भारतीय  सांख्यिकी  सेवा  के  ग्रेड  4  के  पदों  पर  तदर्थ  आधार  पर

 10
 वर्ष

 से
 sine  समय

 से
 काम

 कर  रहे  व्यक्तियों  की  मन्त्रालय  वार  संख्या  दर्शाने  वाला  एक  विवरण
 सदन  के  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 (7)  भारतीय  श्र  सेवा  site  भारतीय  सांख्यिकी  सेवा
 के

 ग्रेड
 4

 में  पदोन्नति  के  लिए  पात

 अधिकारियों के  सम्बन्ध  में  पूरी  ज़ो  उन
 मंत्रालयों/विभागों  मांगी  गई  जिनमें  फीडर  पद

 स्थित  कभी  प्राप्त  नहीं  हुई  है  मंत्रालयों  विभागों  से  भ्रावश्यक  सुचना  प्राप्त  करने  प्रयत्

 जारी  इन  सेवाओं के  सहायक  निदेशकों  अधिकारियों के  संदर्ग  कार्यो  पर  जो  तदर्थ

 आधार  पर  काम  कर  रहे  हैं  उन  अधिकारियों  को  तभी  नियमित किया  जा  सकता  यदि  वे  इन

 के  ग्रेड  4  में  नियमित  पदोन्नति  के  लिए  पात्र  हों  ak  उनका  चयर्न  कर  लियां  गयां  हो  कौर  aaa  कोटे

 में  रिक्तियां भी  उपलब्ध  हों  ।  सरकार के  ग्रेड  4  की  संख्या  को  काफी  घटाने  के  लिए  adie

 वेतन  झ्रायोग  की  सिफारिश  पर  विचार  करे  रही  है  ।  इन  सेवाओं  के  ग्रेड  4  में  नियमित  rare  परे  पदोन्नति

 के  लिए  रिक्तियों  की  उपलब्धता  के  सम्बन्ध  में  स्थिति  सरकार  द्वारा  वेतन  ara  की  उपरोक्त  सिफारिश

 पर  लिए  जाने  वॉली  farce  पर  निर्भर  होगी  ।

 विवरण

 भारतीय सेवा

 योजना  झ्रायोग

 कृषि  तथा  सिचाई  मन्त्रालय

 वाणिज्य  मन्त्रालय

 उद्योग  तथा  सिविल  पूर्ति  मंत्रालय

 श्रम  मंत्रालय

 योग  11
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 भारतीय  सांख्यिकी  सेवा

 सांख्यिकी  विभाग

 श्रम  मंत्रालय

 गह  मंत्रालय

 योजना  झ्रायोग

 नियत es  et  et  गाए

 योग  9

 ह  ि

 श्री  वसन्त  साठे  :  वर्ष  1969 के  बाद  विभागीय  कर्मचारियों  में  से  250  तदर्थ  नियुक्तियां

 गई  हैं  तथा  लगभग  300  व्यक्तियों  की  सीधे  भर्ती  की  गई  क्या  तदर्थ  पर  500  से  अधिक

 अधिकारियों का  बड़ा  dat  बन  गया  है  जिनमें  से  कुछ  कर्मचारी  5  शप् रथ वा  10  वर्षों  से  भी  अधिक  प्रदूषण

 से  नौकरी  कर  रहे  हैं  प्रौर  क्या  सरकार  का  विचार  इस  को  नियमित  बनाने  का  है  ?  क्या  विभाग  में

 पहले  से  काम  कर  रहे  सहायक  निदेशक  ग्रेड  के  जिनका  aaa  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा

 किया गया  का  दर्जा उन  अधिकारियों  के  बराबर  दिया  जाता  है  जिनकी  सीधे  भर्ती  1970 के

 बाद  हुई  है  अर्थात  क्या  वर्ष  1970  के  बाद  भर्ती  किए  गए  अधिकारियों को  वर्ष  1961  से  काम कर  रहे

 अघिकारियों  के  बराबर  का  दिया  गया  है  जिसके  परिणामस्वरूप  विभागीय  अधिकारियों  के  साथ

 अन्याय  हो  जाता  है  क्योंकि  प्रत पाट चय  की  दर  3:  1  होतीं  है  जिसमें  से  सीधे  भर्ती  किए  गए  व्यक्तियों  की

 संख्या  3  एवं  विभागीय  कर्मचारियों  की  संख्या  1  होती  है  ।  इस  प्रकार  सीधे  भर्ती  किए  जाने  वाले  अधिकारी

 10  वर्षों  सें  ard  कर  रहे  अधिकारियों  से  वरिष्ठ  हों  जाते  हैं
 ।  इस  भ्र न्याय  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार

 क्या  कर  रही  है
 ?

 oft  tor  यह  ६  में  शुरू  shag  है  कर  पहली  wee  1964 में  की

 गई  थी
 ।  सीधी  भर्ती  वर्ष  1967  शुरू  की  यई  थी  ।  उस  समय  नियमों  के  अनुसार  75  :  25

 किया  गया  था  ।  इस  समय  भारतीय  arias  LV  122  wet

 से
 लिए  गए  आर  वर्ष  19.74  तक़  हुई  सत  खुली  प्रतियोगिताओं  के  परिणामों  के  आधार  पर  भारतीय

 सांख्यिकी सेवा  में  45  अधिकारी सीधी  भर्ती  से  लिए गए  ।  भारतीय  wifes  सेवा  एवं  भारतीय

 सांख्यिकी  सेवा  में  तथा  अधिकारियों की  संख्या  158  तथा  128  है  ।  इसके  बाद  तृतीय  वेतन

 आयोग  ने  निम्नलिखित  सिफारिश  की

 महसूस  करते  हैं  कि  सबसे  पहला  कायें  हमें  भारतीय  alae  सेवा  एवं  भारतीय  सांख्यिकी

 सेवा
 के

 संव
 ढांचे  में  सुधार  करना  होगा  कौर  यह  सुधार

 ग्रह  1४  के  अत्यधिक  पदों

 जो  श्रेणी 1  में  aa  को  श्रेणी  11  में  परिवर्तित  करके  ग्रेड  के  कर्मचारियों  की

 संख्या  को  कम  करके  किया  जा  सकता  है  ।  हम  यह  महसूस  करते हैं  कि  केवल  तदर्थ

 आधार  पर  इन  पदों  पर  काम  करने  वाले  वर्तमान  कर्मचारियों  को  प्रथम  श्रेंणी  के  पद

 छोड़कर  द्वितीय  श्रेणी  के  पदों  पर  काम  करना  पड़ेगा  जिसका  वेतनमान  aif  रूप

 ही  कुछ  कम  है  ।  लेकिन  इसमें  प्रतिपूरक  लाभ  होगा  |  बाद  में  वे  नियमित पदों  पर
 काम

 कर  सकेंगे कौर  इस  प्रकार  325-575  रुपये  के  जो  aa  पूरी गीत

 होकर  550-900  रुपये  हो  गया  के  आरक्षण के  जोखिम  से  बच  सकेंगे ।  इन
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 मामलों  मैं  यह  भी  बताना  चाहता  हूं  कि
 इस  समय  कुछ  स्थान  रिक्त  पड़  शोर

 ये  पदोन्नति कोटे  के  हैं  ।  भाई  Fo  एस०  में  27  रिक्त  स्थान  झर  भाई  एस०  एस०

 मे ं35  रिक्त  स्थान  हैं  प्रौढ़ हम  उनक  वेतन  प्रौढ़  दर्जे  को  बनाये  रखने का  प्रयत्न

 कर  रहे  हैं  ।

 श्री  वसन्त  साठ  :  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  ।  मैंने  एक  विशिष्ट  प्रश्न  पूछा  था  |

 1961  से  सेवा  में  चले  ar  रहे  व्यक्तियों  को  जूनियर  माना  जा  रहा  है  यद्यपि  संघ  लोक  सेवा  झ्रायोग  ने

 उन्हें  सहायक  निंदेशकों  कें  रूप  में  पदोन्नति  के  लिए  योग्य  पाया  है  ।  एक  जैसी  भ्राताओं  रखने  वाला  1970

 में  डायरेक्ट भर्ती  gor  व्यक्ति  3  कौर  1  के  गलत  श्रनुपात  के  कारण  सेवा  में  पहलें  से  चेले  आरा  रहें
 व्यक्ति

 से  सीनियर  हो  जाता  है  ।  क्या  श्राप  के  विचार  में  उनके  साथ  अन्याय नहीं  बाप  इस  बारे  में

 क्या कर  रहे  हैं  ।  मेरा  यही  प्रश्न है  ।  मुझे  इसका  उत्तर  चहिये  ।

 श्री  ara  मेहता  :  3  कौर  1  का  भ्रनुपात  निर्धारित  किया  गया  है  ।  अरत  :  कोई  डायरेक्ट

 रिजल्ट  है  तो  पहले  से  सेवा  में  चले  रहे  व्यक्तियों  के  मामलों  पर  भी  संघ  लोक  सेवा  आयोग की

 सुची में  दर्ज  व्यक्तियों  के  मामलों  के  साथ  विचार  किया  जाता  है  ।  योग्य  पाये  जाने  वालों  को  चुन  लिया  जाता

 है प्रौर  अयोग्य की  नहीं  चुना  जाता

 थ्रो  वसन्त  साठे  :  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  फिर  भी  नहीं  दिया  गया ।

 अध्यक्ष  महोदय :
 मंत्रियों  को

 चक्कर  देने  का  निरन्तर  प्रयत्न  कियां
 जा

 रहा  हैं
 ।

 उन्होंने

 देने  का  प्रयास  किया  है  ।
 किसी  को  मात  देने  की  बात  नहीं  है  ।

 मंत्री  महोदय  ने  संघ  लोक  सेवा
 आयोग

 द्वारा

 चुने  गये  तथा  प्रश्नों  के  बारे  में  तुलनात्मक  स्थिति  स्पष्ट
 कर  दी

 att  पाते  :  मैं  पूछ  रहा  हूं  कि  3  श्र  1  के  अनुपात--तानें डायरेक्ट  भर्ती  से  a  एक

 उम्मीदवार--का क्या  औचित्य  है  वह  1972  से  सेवी  में  हैं  ।  डायरेक्ट  रिस्ट  उससे  सीनियर

 ant  बने  ?  मैं  मंत्री  महोदय  से  यही  जानना  चाहता  हूं  ।

 श्री  तम  मेहता :
 यह  नीति  सम्बन्धी  मामला  है

 ।
 मैं

 इस
 पर  बहस  नहीं  कर  सकता

 |
 उस

 समय

 बताये  गये  नियमानुसार  तीन  डायरेक्ट  रिकार्ड  होंगे  कौर  एक  पदोन्नति  कोटे का  होगा  ।

 श्री  पो०  बेंकटासुब्बया  :  क्या  माननीय  मंत्री  को  इस  बातें  की  पता  हैं  कि  संघ  लोक  पव
 योग  द्वारा  कुछ  व्यक्ति  अस्थायी  तौर  पर  नियुक्त  किये  गये  कौर  एक  बैच  स्थायी  तौर  पर  नियुक्त

 किया  गया
 ?

 परन्तु  वरिष्ठता  देने  के  मामले  में  स्थायी  उम्मीदवारों  को  तरजीह  दो  गयी  अर  इसे  सर्वोच्च

 न्यायालय ने  रद्द  कर  दिया है
 ।

 क्या
 मंत्रालय

 दोनों
 श्रेणियों

 को  बराबर  मानकर  इस  गड़बड़ी  को  दुर  करेगा
 ?

 श्री  ata  मेहता  :  यदि  कोई  टी  होगी  तो  हम  उसे  दूर  करने  का  प्रयत्न  करेंगे  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  समस्या  यह  है  कि  प्रश्न  का  उत्तर  पुराने  नियमों  पर  भ्राधारित  है  कौर  प्रश्न

 वर्तमान  स्थिति  पर  भ्राधारित  हैं  ।  श्री  :  कोई  रास्तो  टूटना  पड़ेगा  |

 थ्रो  बिरेन्द्र  सिह  राव  :  मैं  तदर्थ  rare  पर  भार्त्ती  किये  गये  कर्मचारियों  का  राज्यवार

 ब्यौरा  जानना  चाहता  हूं  ौर  यह  भी  जानता  चाहता  हूं  कि  क्यो  सरकार  प्रत्येक  राज्य  की  जनसंख्या  के

 आधार  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  देवास  में  भर्ती  सम्बन्धी  नीति  में  परिवहन  करने  का  विचार कर  रही  है

 जैसा  कि  सशस्त्र  सैनिकों  के  मामले  में  होता  है
 ?
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 ्  ata  मेहता  प्रश्न  ग्राम  ए०  एस०  गौर  कराई  एस०
 oe पन  बारे  में  इसका

 भर्ती  सम्बन्धी  नीति  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 Directives  Issued  to  Ministers  to  bring  efficiency  in  Government  Departments

 *842  Shri  M.  C.  Daga:  Will  the  Prime  Minister  be  pleased  to  state:

 for (a)  whether  she  hag  issued  directives  to  the  Ministers  in  April,  1975,

 bringing  about  efficiency  in  Government  Departments  and  for  keeping ~  the

 services  away  from  corrupt  practices;  if  so,  the  broaq  features  of  the  directives:
 and

 (b)  the  steps  being  taken  to  comply  with  those  directives?

 गुह  कामिक  कौर  प्रशासनिक  सुघार  विभाग  तथा  सासंदों  कार्य  विभाग  में  राज्य

 मंत्री  स  मेहता )  ate  :  प्रधान  मंत्री  मंत्रियों  को  ऐसा  कोई  निर्देश  जारी  नहीं

 किया  जैसा कि  प्रश्न  भाग  में  उल्लेख किया  गया  है  वे  मंत्रिपरिषद के  अ्रपने  सहयोगियों  को

 समय-समय  पर  विभिन्न  मामलों  पर  लिखती  रहती हैं  ।  अपने  सहयोगियों को  हाल  ही  में  लिखे  गए  एक

 पत्न  में  उन्होंने  प्रशासनिक  काय-कुशलता  में  सुधार  लाने  के  लिये  कतिपय  सुझाव  दिए  सुझावों पर

 उनकी प्रतिक्रियाएं प्राप्त  हो  रही  हैं  ।

 Shri  M.  C.  Daga:  You  are  enacting  new  laws  but  the  system  continues  to  be  old.
 What  are  the  suggestions  made  by  the  Prime  Minister?

 att  होम  मेहता  :  वे  ये  हैं
 :

 कार्य  का  शीघ्र  निपटारा  जिसके  लिए  मैंने

 आदि  का  प्रभावकारी नेतृत्व  होना  चाहिये  ।  पुलिस  रेलवे  जन

 सेवाओं  में  सुधार  होना  चाहिये  ।  नियमों  कौर  प्रक्रिया  को  सरल  बनाया  जाये  ताकि  शीघ्र  निर्णय  लिये

 जा  सक  जनता  उन्हें  आसानी  से  समझ  सके  ।  कर्मचारियों  की  शिकायतों  कौर  उनमें  व्याप्त  अ्रसंतोष  को

 शीघ्र  दूर  करने  के  लिए  प्रभावी  कदम  उठाए  जाये  ।  ऊंचे  पदों  पर  चयन  ate  अधिक  कड़ा  होनी  चाहिये  ।

 अधिकारियों  को  उनके  काय  के श्राघार  पर  जज  किया  जाना  चाहिये  झर  ईमानदार  अधिकारियों  को

 अनुचित  रूप  से  शिकार  होने  से  बचाया  जाये  ।

 ये  मुख्य  बाते  हैं
 जो

 उन्होंने  कही  हैं

 mere  महोदय  :  fro  श्राप  क्या  कर  रहे  हैं  ?  मंत्री  महोदय  उत्तर  दे  रहे  हैं  ।

 श्री  एस०  एम०  उन्होंने  इसे  पढ़ा  है  ।
 इसे  सभा  पटल  पर  रखा  जाना  चाहिये  |

 maa  मही दय  सभा  इससे  अवगत  हो  ही  चुकी  है  ।  उन्होंने  इसे  पढ़ा  है  ।

 श्री  मूल  चन्द  डागा
 :

 इन  सुझावों  पर  कया  ठोस  कायें वाही  की  है  ?

 श्री  ary  मेहता  :  हमने  मंत्रालयों
 को  लिखा  है  ।  हम  उनके  उत्तरों  की  प्रतीक्षा  है  ।  उनके

 ary  पर  हम  देखेंगे  कि  कया  कार्यवाही  की  जाती  है  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :
 मुझे  प्रभा  कभी  श्री  इन्द्रजीत  गीत  पौर  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  ने  बताया  है  कि

 सेगोन
 सरकार  ने  खत्म  समय  कर  दिया  है  और  इसने  श्रीपति  सेना  को  लड़ाई  बन्द  करने  का  झ्रादेग  द

 दिया है  ।  रुपम
 इस  बात  त  राहत  महसूस करते  हैं  कि  यह  युद्ध  समाप्त  हो  गया  है  जिसमें  बहुत  से  व्यक्ति

 मारे  गये  हैं  पता  चलता  हूँ  कि  शक्ति  प्रयोग  कोई  हल  नहीं  है  ।

 aft  strata  गेस्ट  की  बात  है (  भारतीयों  शौर  एशियारासियों  के  लिए

 ऑ्रमरीकी  साम्राज्यवाद  की  दक्षिण-पुल  एशिया  में  हार  हुई

 श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  :.  )  :  भारतीय  लोगों  की  यह  परम्परा  रही  है  कि

 उन्होंने  अरन्य  लोगों  की  का  पक्ष  लिया  है  ।

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  (  कया  श्राप  विदेश  मंत्री  या  उनके  मंत्रालय  में

 किसी  व्यक्ति  को  सरकारी  घोषणा  करने  के  लिए  क

 अध्यक्ष  महोदय  :  दो  माननीय  सदस्यों  ने  जो  कुछ  मुझे  बताया  है  उसे  मैंने  पढ़  दिया  है
 ।

 मैंने  उनके

 प्राकार  पर  विचार  व्यक्त  किये  हैं  ।  समय  पर  सरकारी  घोषणा  भी  की  जायेगी  ।

 जो  इन्द्रजीत  गुप्त  :  इस  युद्ध  के  कारण  वे  समस्या  का  हल  कर  सके  हैं  ।  इसने  समस्या  हल  कर  दी

 meas  महोदय  :  मेरा  कहने  का  प्रथें है  विदेशी  पनाओं  द्वारा  asa  ।  मैं  अपनी  बात  को

 सुधारता हूं
 ।

 मेरा  कहने  का  अर्थ  है  कि  शक्ति  कोई  हल  नहीं  है  ।

 श्री  वसन्त  साठ
 )  :

 श्रापका  ताइपे  है  कि  श्राज्यबाद  सफल  हो  सकता  ।

 श्री  Ato  Ho  चन्द्रप्पन  भ्रम रिकी  साम्राज्यवाद  नि  ही  युद्ध  थोपा  ।

 —
 अ्रध्यक्ष  महोदय  इस  बात  से  कौन  इन्कार  करता  है  कि  उन्होंने

 युद्ध
 सौंपा  ?

 a  40  के  अधीन  प्रश्नों  के  बारे  में

 RE:  QUESTIONS  UNDER  RULE  40

 श्रेय  महोदय  श्री मघ  लिमये

 श्री  वसन्त  साठ  मेरा  व्यवस्था का  प्रश्न  है  ।

 hri  Madhu  Limaye  I  may  be  allowed  to  announce  the  number  of  question

 श्री  वसन्त  साठे  नहीं ।

 hrj  Madhu  Limaye  Question  No.  1  under  Rule  40

 श्री  वसन्त  साठे
 :  मेरा  व्यवस्था का  प्रश्न  है

 ।  )  वह  कैसे
 बोल

 सकते  हैं|  जब

 मैं  नियम 40  के  अधीन  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठा  रहा  हूं  ।  मुझे  झपना  व्यवस्था  का  प्रश्न  स्पष्ट करने  दीजिए

 ५
 अध्यक्ष  महोदय  :  मि०  सब  at  क  read  किया  है  उसके  बाद  मैंने  we

 अ्रनमति दी  है
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 es

 amu  eT  आपने  ऐसा  अपने  विवेकानुसार  किया है  ।  परन्तु  हमें  aah  ध्यान  में  कुछ

 बाते  लाने  की  नीति  दी  जाये  ।  नियम  40  के  अधीन  गैर-सरकारी सदस्य  से  प्रश्न  पूछना गलत  है  ।  नियम

 40  इस  प्रकार  है  :

 सदस्य  से  कोई  प्रश्न  तभी  पुछा  जा  सकता  है  जब  कि  प्रश्न  की  विषय-वस्तु

 किसी  संकल्प  या  सभा  की  कार्यवाही  से  सम्बन्धित  wea  मामले  के  बारे  में

 हो  जिसके  लिये  वह  सदस्य  उत्तर  दायी  है  .  .  ..  .  .  0.0

 राज  वह  प्रतिवेदन  सभा  के  समक्ष  नहीं  है  जिसके  लिए  कहा  गया  है  कि  इसमें  विलम्ब  हुग्मा है । सभा के ।  सभा  के

 समक्ष  ऐसी  कोई  कार्यवाही  नहीं  है  जिसके  बारे  में  प्रश्न  पुछा  जा  रहा  है  ।  यह  प्रतिवेदन सभा  के

 होना  चाहिये ।

 संसदीय  समितियों  के  लिए  अपने  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  के  लिए  कोई  समया  वधि

 निर्धारित की  गई  है  ?  यदि  तो  यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  ये  समितियां  प्रवर  समितियों  के  समान  नहीं

 हैं जिनके लिए  समया  दधि  निर्धारित  की  गई  है  ax  जब  वे  इसे  बढ़ाना  चाहती  है  वे  समय  बढ़ाये  जाने
 की

 मांग  करती हैं  ।

 में  प्रार्थना  करता  हुं  कि  श्राप  इस  पर  विचार  करें  |  कल  श्री  सेझियाम  ने  बताया  था  कि  यदि  हम

 समितियों
 के
 मामलों

 के  बारे  में  प्रश्न  पुछना  शुरु  कर  दे  तो  क्या  होगा  |  पिछले  सभी  मामलों  में  जब

 वेदन  प्रस्तुत  किये  ज़ाते  हैं  सनौर  वे  सभा  पटल  पर  रख  दिये  ज़ाते  हैं  तो  हम  उन  के  बारे  में  प्रश्न  पुछ  सकते  हैं

 क्योंकि  वे  सभा  की  सम्पत्ति  है ं।

 am  हम  विलम्ब के  बारे  में  दोनों  प्रश्न  पूछ  रहे  जब  समयावधि  निर्धारित  ही  नहीं  की  गई  तो

 विलम्ब  का  प्रश्न  कसे  उठता  विलम्ब  की  झाड़  में  org  ऐसे  मामले  के  बारे  में  प्रश्न  पुछ  रहे  हैं  जो  निदेश
 55

 के  प्रधान  गोपनीय  है  ।  अरब  वहू  खुल  जायेगा

 पहली  बात  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  वह  qatar  स्थिति  करण  देना  चाहत ेहूं
 ?  यदि

 तो
 तथा  उन्होंने  वह  बताया  पास  नियम  357  के  भ्रमित  प्रजा  है  ?  कया  श्राप  इस  बाट  से  संतुष्ट

 हूं  कि  यह  वाद-विवाद  का  विषय  नहीं  है  ?

 मैं  प्राथना  करता  हूं
 कि

 अनुमति  देने  से  पूवे  श्राप  इन  सब  बातों  पर  विचार  करें  ।  विलम्ब

 कहां  यदि  विलम्ब  नहीं  छह  तो  इस  सम्बन्ध  में  प्रश्न  कैसे  पूछ  सकते  किस  किस

 प्रक्रिया  के  sents  श्राप  इन  प्रश्नों
 की

 अनुमति  दे  रहे  हैं  क्योंकि  नियम  4०  बहुत  स्पष्ट  है  तौर  प्रतिवेदन

 अभी  सभा  के  समक्ष  नहीं  है
 ।

 मेरा  यही  व्यवस्था का  प्रश्न  है  ।

 प्रो०  मधु  दण्डवत  :  यदि  वह  पीठासीन  अधिकारी  होते  तो  इसकी  अनुमति  न  देते  ।

 श्री  बी०  वी०  नायक
 :  मैं  जो  बात  उठा  रहा  हूं  ar  उससे  संतुष्ट  हो  जाएंगें  ।  मैंने  श्राप  को  एक

 qa  लिखा  है  ।  नियम  40  इस  :

 सरकारी
 सदस्य  से  कोई  प्रश्न  पूछा  जा  सकता  है

 12.0

 प्रश्न  स्पष्टतया  लोक  लेखा  समिति  के  सभापति  को  सम्बोधित  है  ।  लोक  लेखा  समिति  का  सभापति

 एक  पूंसटी य  समिति  के  सभा  संसदीय  समिति या  तो  सधा टा रा  faz,  q TARIGISE  1१1  चित  की  जाती  है  या  माननीय
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 अधीन

 प्रश्न

 अ्रध्यक्ष  द्वारा  मनोनीत  की  जाती है  ।  ।  इसका  यह  1  कि  सदस्य  ने  यह  प्रश्न  पीठासीन  fear

 को  सम्बोधित  किया  है  कल  श्री  श्याम नन्दन  far  ने  बड़ा  अच्छा  तक  दिया  था  कि  संसदीय  समिति  संसद

 का  ही  छोटा  रूप  है  |  श्राप  एक  ऐसा  प्रश्न  गहीत कर कर  रह ेहैं  जो  एक  सदस्य  द्वारा  पुछा  गया  है  झ्र ौर एक

 अन्य  सदस्य के  विरुद्ध है  ।  एक  गैर-सरकारी  सदस्य वह  है  जो मंत्री न

 श्री मत  लिमये  :  क्या वह  मंत्री  हैं  ?

 श्री  बी०  ato  नायक  :  ऐसे  महत्वपूर्ण  मामले  में  जहां सं  de  समिति  कौर  उसके  aa के  बारे

 में  प्रश्न  पुछा जा  रहा  इस  सभा  के  प्रक्रिया नियमों  में  एक  सक्षम  उपबंध  करना  होगा  ।  नियम  40

 के  बारे  में  ऐसा  कोई  उपबन्ध  नहीं  नदी  कि  कप  संसदीय  समति  के  सभापति  से  प्रश्न  इनਂ  परिस्थितियों

 में  यह  प्रश्न  पीठासीन  afer  कारी  को  सम्बोधित  किया  गया  है  क्या  वह  निर्वाचित  पद  अथवा  मनोनीत

 पद पर हैं पर  प्रश्न  को  इस  प्रकार  से  संशोधित  किया  जा  सकता  है  :  क्या  गैर-सरकारी सदस्य  श्री

 बसु  यह  बताने की  कृपा  करेंग  ।  इस  स्थिति  में  संसदीय  समिति  श्री  ज्योतिमंय  बसु  के  सरकारी

 निर्वाचित  पद  के  लिए  उत्तरदायी  नहीं  होगी  ।

 al  एस०  एम०  बनर्जी  :  यह  प्रश्न  इस  बात  को  महसुस  किये  बिना  उठाया  गया  हैकि  ऐसे  प्रश्न

 पहले  भी  पूछ  गये  थे  जब  श्री  मसानी  लोक  लेखा  समिति  के  सभापति  थ  ।  प्रश्न  एक  बार  नहीं  दो  बार

 पूछ  गय  थ  )  |  पिछले  मामलों  att  नियम  40  या  66  को  देखने के  बाद  आपने  रे  प्रश्न

 सहित  किये  हैं  दोनों  प्रश्नों  की  जल्दी  क्या  है
 ?  श्री  ज्योति  बसु  wat  सभापति  है  झ्र ौर  वह  राज  रात

 12  am  रिटायर होंगे  ।  उनके  रिटायर  होने  से  पूरव एक  भ्रमण  गैर-सरकारी  सदस्य  श्री  नायक  दो  बातों  के

 बारे  में  प्रश्न  पूछ  रहे  हैं  ।  उनमें  से  एक  चीथड़ा  कांड  है  जो  देश  में  सबसे  बड़ा  कांड था  |  कहने पर

 यह  लोक  लेखा  समिति को  सौंपा  मया ।  सदस्य  लेखा  समिति  के  सभापति से  कुछ  प्रश्न  पुछना  चाहते

 हैं  ।  केवल  लोक  लेखा  समिति  का  सभापति  बनने  के  कारण  क्या  वह गैर-सरकारी सदस्य  नहीं  रहते
 ?

 मेर-सरकारी  सदस्य ही  लोक  लेखा  समिति  का  सभायति बनता  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  भी  गैर-सरकारी सदस्य  हैं  ।  यदि  श्राप  सभापति हो  कर  भी  गैर-सरकारी

 सदस्य  रहते  हैं  तो  प्रेम  मेहता  गैर-सरकारी सदस्य  कयों  नहीं  हैं
 ?

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  सभापति  से  कुछ  प्रश्न  गये  हैं  ।  आपने  उन्हें  सहित  करके  ठीक  ही

 किया  ।
 सभा  का  समय

 बर्बाद
 नहीं  हो  कयोंकि  हमें  वित्त  विधेयक  पर  चर्चा  करनी  है  ।  श्री  ज्योतिर्मय बसु

 अपना  उत्तर द  ॥

 थ्रो  दिनेश  चन्द्र  गोस्वामी  :  अध्यक्ष  श्री  नायक  द्वारा  उठाये  गये  मुद्दे  पर  आप

 faa  देंगे  ।  माना  कि  श्री  ज्योतिमं  य  बसु  लोक  लेखा  समिति  के  सभापति  के  रूप  में  गैर-सरकारी  सदस्य

 हैं  बौर  नियम  40  के  अधीन  उनसे  प्रश्न  पूछे  जा  सकते  हैं  ।  प्रश्न  पुछ  जाने  सम्बन्धी  परिसीमाओं  क  बारे में

 समान  नियम  बनाये  चाहियें  ।  इस  संदर्भ  में  मैं  लोक  लेखा  समिति  के  प्रक्रिया  नियमों  का  उल्लेख

 करूंगा  |  नियम  50  के  अनुसार  समिति  की  कार्यवाही  का  अभिलेख  केवल  समिति के  प्रयोग  के

 लिए  होगा  ।  केवल  वही  प्रकट  किया  जा  सकेगा  जो  सभा  अटल  पर  रखा  गया  है  ।  इस  समय  प्रतिवेदन

 सभा  के  समक्ष  नहीं  रखा  गया  है  ।  हम  नहीं  जानते  कि  नियम  के  अंतिम  त  कौन  से  पत्र  पब्लिक  के  लिए  होंगे
 ।

 नियम  24( 1)  में  यह  उपबन्ध  है  कि  प्रतिवेदन क  प्रत्येक  अध्याय  या  सेक्शन पर  समिति की  बैठ

 विचार  किया  जायेगा  ait  उपस्थित  सदस्यों
 के

 बहुमत  का  fora  माना  जायेगा
 ।  नियम  25

 में  कहा  गया

 है  कि  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  विनती-टिप्पण  नहीं  होगा  ॥

 | ह
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 इसलिए  जहां  तक  लोक  लेखा  समिति  के  आंतरिक  कार्यकरण  का  सम्बन्ध  है

 इसके  लिए  तीन  विशिष्ट  लियम  a
 2  कि  जो  दस्तावेज  रिपोर्ट  के  रूप  में  तैयार  किए  जाते

 केवल  ही  प्रकट 1.0  जा  गौर  शेष  प्रकट  नहीं  किए  जा  सकते  ।  दूसरा  नियम
 जे यह  है  कि  माननीय  सदस्यों  का  मतैक्य  सभा  के  समक्ष  अता  Q  अर  उसमें  कोई  faafa-

 टिप्पण  नहीं  हो  सकता  ।  सभा  ने  तीसरा  ag  नियम  बनाया  है  कि  समिति  की  कार्यवाही

 गोपनीय  होती  है  प्रौर  उसे  प्रकट  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  इस  प्रश्न  का  उत्तर  देते  हुए  क्या

 ग्रा पने  यह  सुनिश्चित
 है  कि  लोक  लेखा  समिति  का  सभापति  इन  नियमों  का  उल्लंघन

 नहीं  करता  क्योंकि  इस  समय  हमें  पता  नहीं  है  कि  इत  मामले  पर  बहुमत  की  राय  क्या  है
 ?

 इस  प्रश्न  का  उत्तर  देते  हुए  wat  यह  सुनिश्चित  करना  है  कि  वह  ऐसे  कछ  मामलों  को

 इसमें  सम्मिलित  न  करे  जो  कि  प्रतिवेदन  का  अंश  नहीं  होंगे  ।  यदि  इन  प्रश्नों  को  प्रतिवेदन

 सभा-पटल  पर  रख  दिए  जाने  के  बावजूद  भी  पूछने  की  शअ्रनुमति  दी  जाती है  इससे

 इन  नियमों  से  बच  निकलने  का  भ्र प्रत्यक्ष  मार्ग  बन  जायेगा  क्योंकि  यदि  सभापति  चाहे  तो  वक्तव्य

 दे  सकता  है  जिसमें  उसके  द्वारा  wal  गई  बातें  सम्मिलित  नहीं  होंगी  ।  यद्यपि  उसे  समिति

 में  भ्रल्पमत  प्राप्त  वह  wad  विचार  प्रकट  कर  सकता  है  ।  प्रत  मेरा  निवेदन यह  है  कि

 ऐसी  स्थिति  में  उसे  प्रश्न  की  अनुमति  नहीं  दी  जा  सकती  क्योंकि  इससे  ये  नियम  निष्प्रभावी

 हो  जायेंगे  ।  मेरा  निवेदन है  कि  यदि  इन  प्रश्नों  को  gor  की
 अ्रनुमति  दे

 दी

 गई  तो  इससे  नियमों  का  उल्लंघन  होगा  ।

 गी  सोमनाथ  चटर्जी  :  प्रश्नों  तथा  wed  सुचना  प्रश्नों  के  सम्बन्ध  में  प्रक्रिया

 नियमों  के  भ्रघ्याय  सात  में  नियम  40  में  कहा  गया  है  :--

 प्रश्न  किसी  wea  गैर-सरकारी  सदस्य  को  सम्बोधित  किया जा  यदि  प्रश्न

 का  विषय  किसी  संकल्प  सभा  के  कार्य  अरन्य  विषय  से

 सम्बन्धित  जिसके  लिए  वह  सदस्य  उत्तरदायी  हो  ak  ऐसे  प्रश्नों के

 सम्बन्ध  में  यथासंभव  उसी  प्रक्रिया  जो  किसी  मंत्री  को  सम्बोधित  प्रश्नों

 के  सम्बन्ध  में  प्रयुक्त  की  जाती  ऐसे  परिवर्तनों के  साथ  अनुसरण  क्रिया

 जायेगा  जो  ग्रीष्म  ग्रावश्यक  सुविधाजनक  समझे  ड

 ara  इसे  विनियमित  कर  सकते  हैं  किन्तु  aa  उपबन्धों  के  बारे  में  यह  कैसे

 संभव  है
 ?

 इसे  कसे  पेश  करना  है  तथा  किन  झ्राधारों  पर
 ?

 भ्रमणीय-सात  में  गये  उपबन्धों

 के  अनुसार  श्राप  किसी  प्रश्न
 को

 ard  मर्जी  से  अस्वीकार  कर  सकते  हैं  ।  जहां  तक  नियम  40

 के  walt  इन  दो
 प्रश्नों  का  सम्बन्ध  यह  स्पष्ट  कर  दिया  गया  है  कि  यहां  प्रत्येक  व्यक्ति  जो

 मंत्री  नहीं  सदस्य  है
 ।

 इसलिये  यही  नियम  आवश्यक  रूप  से  श्री  बसु  पर  भी  लागू  होता  है

 यद्यपि  वह  art  तक  लोक  लेखा  समिति  के  सभापति  के  पद  पर  आसीन  हैं  ।  इस  तरह  वह

 नियम
 40  के

 अन्तर्गत  झरा  जाते  हैं
 और

 मेरा  निवेदन  है  कि  ग्राहकता  का  प्रश्न  सदस्य  पर  नहीं
 छोड़ा जाये  ।  नियम  41

 के  प्रस्तुत  निर्णय  लेना  श्रीलंका  कार्य  है  ।  प्रश्नों  को  स्वीकार  करने  की

 शत  क्या  हैं
 ?

 नियम  43  में  कहा  गया  है  कि

 सायरन  विनिश्चित  करेगा  कि  कोई  प्रश्न  at  उसका  कोई  भाग  इन  नियमों  के

 मालविका  ग्राह्य  है  अथवा  नहीं
 श्र  ag  कोई  प्रश्न  या  उसका  कोई  भाग

 सकेगा  oe
 ह
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 10  1897  नियम  40  के
 कर

 प्रश्न

 सब  प्रशन  स्वीकार कर  लिए  जाने पर  यह  मद  व्यवस्था के  प्रश्न  क  किस  तरह  हो  गया
 ?

 यदि

 एक  बार  पाया  40  के  wets  उपबन्ध  लागू  हो  गया है  तो  इस  तरह  प्रश्न  उठाता  स्वीकार्य  नहीं  है  ।

 लोक  लेखा  समिति  के  सभापति  ने  सभा  में  स्पष्टीकरण  दे  दिया  है  कि  वह  अपना  कार्य  क्योंकर

 पुरा  नहीं  कर  पाये  ।  इसलिये  पता  नहीं  कि  जानकारी  लेने में  क्या  कठिनाई  है  क्योंकि  आखिर

 लोक  लेखा  समिति  सभा  का  ही  तो  एक  भाग  है  ।  थे  भ्रातियां  असंगत  हैं  ।

 शी  इन्द्रजीत  गुप्त  :  मेरा  विचार  है  कि  वर्तमान  नियम  40  में  इन  प्रश्नों की  ग्राह्यता  के  लिये

 काफी  गुंजाइश  में  ग्राह्यता  को  चुनौती  नहीं  दे  रहा  ।  किन्तु  मैं  कुछ  स्पष्ट करण  चाहता  हुं  कयोंकि  मैं

 नहीं  चाहता  कि  सभा  में  कल  की  तरह  की  स्थिति  उत्पन्न  हो  ।  मैं  नहीं  चाहता  कि  वही  स्थिति  उत्पन्न

 हो  ।  यद्यपि  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  गैर-सरकारी  सदस्य  प्रश्न  विशेष  रूप  से  लोक  लेखा  समिति

 के  सभापति  को  सम्बोधित  किया  गया  यह  श्री  ज्योतिर्मय बसु  को  सम्बोधित  नहीं  किया

 गया  है  ।  प्रश्न  wae  ही  ग्राह्य  है  किन्तु  उत्तर  वह  शीरानी  झोर  से  दे  रहे  हें  या  समिति  की

 mx  से  ?  यदि  वह  समिति  के  सभापति  के  रूप  में  उत्तर  दे  रहे  हैं  तो  व्यक्तिगत  रूप

 में  उत्तर  नहीं  देना  चाहिये  ।  क्या  झ्रापने  को  इस  बात  से  संतुष्ट  कर  लिया  है  कि  वह

 जो  उत्तर  देना  चाहते  उसकी  उन्होंने  समिति  से  स्वीकृति  ले  ली  क्या  उस  उत्तर

 समिति  को  दिखाया  गया  है  प्रौढ़  कया  उन्होंने  समिति  से  परामर्श  फिया  है  wera  कल  जेसी

 स्थिति  उत्पन्न  हो  जायेगी  कि  सभापति  उत्तर  दे  रहा है  शर  समिति  के  सदस्य  तथ्यों  पर  विवाद

 खड़े कर  रहे  हैं  ।  कल  भी  यही  प्रश्न  सामने  था  कि  क्या  समिति  ने  प्रतिवेदन  का  अनुमोदन कर

 दिया  था  ।  किसी  ने  | ल  कहा  जबकि  कुछ  ने  उसे  चुनौती  दी  कौर  कहा  कि  ag  अनुमोदित

 नहीं  किया  गया  मेरा  निवेदन  है  कि  ara  god  को  संतुष्ट  कर  लें  कि  उत्तर  समिति

 की  ओर  से  दिया  गया  है  न  कि  शीरानी  कौर  से  ।

 श्री  नरेन्द्र कुमार  साल्वे  :  यह  एक  नया  मामला  है  ।  श्राप  एक  नया  उदाहरण  बनाने

 जा  रहे  हैं  ।  यदि  यह  स्वीकृत  हो  जाता  है  तो  किसी  भी  समिति  का  सभापति  समिति  के  बहुमत

 की  परवाह  नहीं  करेगा  ।  मैं  चाहता  हुं  कि  श्राप  इस  प्रश्न  की  ग्राह्यता  पर  विचार  करें  क्योंकि

 यह  पूर्णतया  भिन्न  प्रश्न  है  ।  यह  नहीं  माना  जाता  कि  वह  गैर-सरकारी  सदस्य  नहीं  तो

 भी  नियम  40  के  श्रन्तगेत  प्रश्न  की  ग्राह्यता  नियम  41  में  निहित  शर्तों  पर  fx  करती  है  ॥

 नियम  «40  में  कहा  गया  है

 tt
 ऐसे  प्रश्नों  के  सम्बन्ध  में  यथासंभव  उसी  प्रक्रिया  जो  किसी  मंत्री  को

 सम्बोधित  प्रश्नों  के  सम्बन्ध  में  प्रयुक्त  की
 जाती  है  .  .  ह

 ब्र  ग्राह्यता की  वे  शर्तें  नियम  मेंह  निहित  नियम  41( 2)
 में  कहा  गया है

 —_—

 किसी  समिति  की  ऐसी  कार्यवाही  के  बारे  में  नहीं  पूछा  जायेगा  जो  समिति

 के  प्रतिवेदन  द्वारा  सभा  के  सामने  न  रखी  गई  हो  ी
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 a  On

 fara  308(3)  में  कहां  ्

 मामलों  में  नियंत्रक  तथा  महालेखापरीक्षक के  प्रतिवेदन पर  विचार  करना  जिनके

 सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  ने  उससे  किन्ही  प्राप्तियों  लेखापरीक्षा  करने  की

 या  भंडार  के  a  स्कंध  के  लेखों  की  परीक्षा  करने  की  अपेक्षा  की  हो  वै

 मेरा नम्र  निवेदन  है  कि  प्रश्न  की  विषय  वस्तु  स्पष्टतया  नियम  308(3)  के  स्वीकृत

 मध्य  के  अन्तर्गत  कराती  है  प्रौढ़  इसलिये  नियम  41(2)  तथा  नियम  221  के  प्रसाद  सभा  में

 इस  तरह  के  किसी  प्रश्न  की  ग्राह्यता  पर  प्रतिबन्ध  है  ।  जब  तक  ये  उपबन्ध  हैं  तब  तक  प्राथमिक

 पर  प्रतिबन्ध  है  ।  इसके  भ्र ति रिक्त  सभापति  द्वारा  समिति  के  बहुमत  अवहेलना

 रना  एक  खतरनाक उदाहरण  सिद्ध  होगा  |  यह  ग्रसित  तक  चलता  रहेगा  |  क्या  श्राप  चाहते

 हैं  कि  इस  तरह  का  उदाहरण  स्थापित  हो
 ?

 यदि  बहुमत  वाले  सदस्यों
 की

 अनुमति  नहीं
 ली

 गई  है
 मैं  नहीं  मानता ।

 यदि  मामले  पर  समिति  में  चर्चा  नहीं  हई  श्र  यदि  सभापति  समिति  केਂ  अ्रधिकार  के  बिना

 बोलता  है  तो  यह  एक  खतरनाक  उदाहरण  होगा  ।

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  मैं  उनकी  बातें बड़ी  शांति  तथा  da  से  सुनता  रहा  हूं  किन्तु

 उन्होंने  कहा  है  कि  मैं  समिति  की  आंखों  में  धूल  झोंक  रहा  हूं  |

 श्री  नरेन्द्र  कुमार  सात्वे  :
 मैं  कह  रहा  हूं  कि  किसी  भी  सभापति  को  समिति की  अनुमति

 यहां  जाकर  कुछ  कहना
 यदि

 उसे  बोलने की  अनुमति दी  गई  तो  यह  समिति

 का  अवमान  होगा  ।

 श्री  त्रिदिव  चौधरी :  मैं  उनमें  से  नहीं  हूं  जो  व्यवस्था  के  प्रश्न  उठाते  रहते  हैं

 श्री  साल्वे
 की

 orate  का  आशय  यह  लगता  है  कि  वह  समिति
 की

 कार्यवाही  के  बारे  में  किसी
 तरह  का  उल्लेख  नहीं  कर  सकते  किन्तु  साथ  ही  उन्होंने  समिति  की  कथित  कार्यवाहियों

 उल्लेख  किया  कि  समिति  में  क्या  gat

 श्री  नरेंद्र  कुमार साल्वे  :  नहीं  |

 श्री मघ  लिमये  :  फिर  श्राप  उन  पर  दोष  क्यों  लगा  रहे  हैं  ।

 श्री  नरेन्द्र कुमर  साल्वे  :  मैं  नहीं  जानता  कि  समिति  की  कार्यवाहियों  क्या  हैं
 ?

 मेरा  कहना  तो  केवल  इतना  है  कि  जब  तक  समिति  के  बहुमत  द्वारा  इसे  प्राधिकृत  नहीं  कर

 दिया  जाता  तब  तक  समिति  से  अधिकार  लिए  बिना  सभा  में  वक्तव्य  देना  एक  खतरनाक
 उदाहरण  होगा  (व्यवघ:न )

 mea  महोदय  :
 यदि  यह  गैर-संसदीय  है  तो  मैं  ga  इसकी  जांच  करूंगा  )

 मिति  के को  एच०  एम०  पटेल  :  क्या  उन्हें  यह  कहने  का  भझ्रधिकार  है  कि  सभापति

 बहुमत
 को

 धोखा  दे  रहा  है  क्या  वह  हुड विक  शब्द  का  शरथ  समझते  हैं  ?

 थ्री  नरेन्द्र  कुमार  साल्वे
 :

 मैंने  केवल  यही  कहा  है  कि  बहुमत  के  ग्रन्थकार  की  अवहेलना

 नहों  ||
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 अध्यक्ष  महोदय :  इस व्यवस्था  के  प्रश्न  का  सम्बन्ध  ग्राह्मता  से  है  ।  निस्सन्देह  ग्राह्यता

 पर  निर्णय  अध्यक्ष  देता  है  चाहे  वह  प्रश्न  गैर-सीकरी  सदस्य  का  ही  हो  |  कौर  गैर-सरकारी

 सदस्य  की  परिभाषा  है  के  अतिरिक्त  कोई  भी  सदस्यਂ  ।  यदि  मैं  कहूं  कि  सभापति  एक

 गैर-सरकारी  सदस्य  है  तो  इसमें  भी  कठिनाई  है  क्योंकि  इसे  स्पष्ट  करने के  लिए  कोई  नियम

 नही ंहै  ।  इसके  अतिरिक्त  यह  प्रशन  विलम्ब  के  बारे  में  है  ।  पहले  प्रश्न  में  कहा  गया  है  कि

 क्या  विलम्ब  सरकार  के  मना  करने  से  हुआ  स्टार  प्रश्न  के  भाम  में  कहा  गया  है  कि
 यदि  तो  लोक  लेखा  समिति  के  प्रतिवेदन  पेश  करने  में  हुए  विलम्ब  के  क्या  कारण हैं  |

 लोक  लेखा  समिति  के  प्रतिवेदनों  के  मामले  में  कोई  समय-सीमा  निर्धारित  नहीं  को  गई  है  ।

 जो  प्रतिवेदन  तैयार  हैं  उन्हें  पेश  कर  दिया  गया  प्रतीत  में  भी  एक-दो  बार  जब  डा०  है

 acer  सभापति  थे  तो  दिलम्ब  के  इसी  तरह के  maria  मैंने  अनति  दी  थी  ।  इस  बारे  में

 नियम  नहीं  है  ।  किन्तु  सभापति  गैर-सरकारी  सदस्य  हो  कर  भी  सभापति है  ।  मैं

 समझता  हुं  कि  उन्होंने  जो  उत्तर  दिए  हैं  वे  समिति  की  शोर  से  ही  दिए  हैं  ।

 श्री  नरेन्द्र कुमार  साहबे  :  क्या  समिति  ने  उन्हें  इसका  अ्रधिकार  दिया
 ?

 अध्यक्ष  महोदय :  जब  वह  उत्तर दे  रहे  हैं  मैं  समझता  हूं  वहू  क े>  अधिकार

 ही  दे  रहे  हैं  ।.

 श्री  बसन्त पढें  :  यद  मानकर  तो  नहीं  चला  जा  सकता  |

 mera  महोदय :  मंत्रियों  के  मामले  में  भी  कई  बार  कुछ  प्रश्न  झापसी  प्रबन्ध  करके

 पूछे  जाते  हैं  ।  मुझे  पता  नहीं  कि  यह  प्रश्न  भी  उसी  रूप  में  पूछा  गया  ही  लगता  है  ।

 :.  wis.  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  यहां  wet  चि लम्बा  के  बारे  मैं  इस  प्रश्न  की  शभ्रनूमति केवल

 aes  दे  रहा  हुं  कि  यह
 क

 बारे  में  gor  गया  अतीत  में  सभापति  से  इस  तरह

 कें  प्रशन  पूछने  की  war  नहीं  रहती  है  ।  किन्तु  यहां  दफ्न  घातक  के  बारे  में  है
 ।

 श्री  बसु
 ।

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  मेरा  एक  निवेदन  हैं  |

 अध्यक्ष  :  हमने इस  प्रथा  का  अनुसरण  किया
 कि

 वह  उत्तर
 पढ़ेंगे

 और  कोई

 प्रतिपूरक प्रशन  नहीं  होगा  ।

 श्री  क्लब्स साठे  «  क्या  उत्तर  समिति  ने  दिया  है
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  सभापति
 हैं

 को  सो०  एयर  स्टीफन  क्या  वह  उत्तर  समिति  की  कौर  से  दे  रहे  हैं  या
 अपनी

 mre से  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरा  ख्याल  है  ag  सभापति के  रूप  में  उत्तर  दंग
 ।

 aft  सी०  एस०  स्टीफन  :  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  वह  इस  सभा  में  समिति
 की

 जोर  से

 बोल  रहे  हैं  ।  यह  एक  महत्वपूर्ण प्रश्न  है
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 अध्यक्ष  महोदय  ऋपया  उत्तर  देने

 श्री  ज्योतिमयं  बसु  :  मैं  सचिवालय  द्वारा  तयार  विस्तृत  तथ्य  पेश  करूंगा  ।  मैंने

 यह  आपको  भेज  दिया  है  कौर  आपने  भी  उसे  देख  लिया  है

 लियम  40  के  अधीन  प्रदान

 QUESTION  UNDER  RULE  40

 लोक  लेखा  समिति  के  पास  बकाया  प्रतिवेदन/जॉच  काय

 श्री  ay  लिमये  :  क्या  लोक  लेखा  समिति  के  सभापति  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  लोक  लेखा  समिति  के  पास  कोई  प्रतिबेदन/जांच  ra  बकाया  है  ;
 कौर

 क्या  इस  विल्स  का  कारण  यह  है  कि  सरकार  ने  लोक  लेखा  संमिति/सभापति को

 सप्लाई  करने  से  इन्कार  किया  है
 ?

 लोक  लेखा  समिति  ज्योतिर्मय
 जी  जानकारी  के

 पर  लोक  लेखा  समिति  के  पास  पांच  प्रतिवेदन/जांच-कार्य बकाया  थे  ।

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  ये  हैं
 :--

 )  सोमा-दायक  शर  संघ  उत्पाद-दशकों  के  संबंध  में  नियंत्रक  शर  महालेखापरीक्षक

 का  वर्ष  1972-73  दा  संघ:सरकार.-  राजस्व  प्राप्तियां

 नत्र/ लय )

 अनेक  झन स्मारक भेज  जाने  के  बावजूद  वित्त  मंत्रालय  से  68  बातों  के

 उत्तर  प्राप्त  नहीं  हुए  है  ।

 सरकारी  विभागों  द्वारा  कम्पयूटरों  तथा  wer

 इलेक्ट्रोनिक  श्र

 सकलन

 -  लेखांकन  मशीनों  की  खरीद  :

 अब  तक  पुरी  जानकारी  नहीं  दी  गई  है  ।  मंत्रिमंडल  कार्य  गृह

 रक्षा  मंत्रालयों में  सुरक्षा  संगठनों के  बारे  में  ae  दिया  गया  है  कि

 जानकारी  देना  लोक  हित  नहीं  है  ।

 )  नगद  सहायता  संबंधी  प्रतिवेदन :

 नगद  सहायता के  बारे  में  लोक  लेखा  समिति  की  उपसमिति ने  यह  इच्छा
 व्यक्त

 की
 थी  कि  नौ  फर्मों  द्वारा  निर्यात  की  गई  वस्तुओं के  बारे  में  निर्धारित

 नगद  सहायता  के  सम्बंध  में  इन  फर्मों  सम्बन्धी  रिका  प्रस्तुत  किये
 जाय |  मंत्रालय ने  दिनांक  25  ग्रप्रैल  1975  के  उत्तर  में  कहा
 कि

 इस  मद  के  बारे  में  रिका  बताना  राज्य  के  हित  में  नहीं  होगा  ।

 आपातकालीन  कृषि  उत्पादन  कार्यक्रम

 निम्नलिखित  बातों  के  बारे  में  जानकारी  नहीं  दी  गई  है

 (1)  द्वारा  उत्पन्न  स्थिति  तथा  इससे  निपटने  के  सम्भावित  उपायों
 के  बारे  में  नोट  की  एक  प्रति  जो  4-8-1972  को  मंत्रिमंडल  के  समक्ष

 प्रस्तुत  किया  गया  ati
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 10  बैशाख  नियम  40  के  अ्धोन  प्रश्न 1897

 a  उपलब्धि (  )  लक्ष्यों  तथा  वि दिय  है  दि  नया  के  पूनसल्यांकन के  art में  मंत्री

 प्रस्तुत  किये  गये  नोटों  के  संगत  उद्धरण  t ]

 दृश्य-द्रव्य  प्रचार  निदेशालय  (Sto  To  Tho)

 सरकारी  उपक्रमों  द्  विज्ञापन  एजेन्टों  की  सुची  गत

 तीन  वर्षों  में  विभिन्न  राजनीतिक  दलों  द्वारा  प्रकाशित  पत्नियों  कौर

 स्मारिका ओं  जिनमें  डी०  ए०  वी०  पी०  द्वारा  सरकारी  विज्ञापन  दिये  गये

 24.0  सरकारी इण्डियन  झ्राब्जरवर  क  विरुद्ध  मामलों  के  (7)
 सरल

 उपक्रमों  विज्ञापन  पर  fea  गये  व्यय  के  ब्यौरे  |  ्य  )  सरकारी

 उपक्रमों  या  सरकारी  कम्पनियों  द्वारा  विज्ञापन  एजेन्सियों  के  माध्यम  से

 समाचारपत्र  विज्ञापनों  के  लिये  दी  गई  दरों  सम्बन्ध  कुछ  बातों  के  सम्बन्ध

 में  जानकारी  श्रनस्मारकों  के  बावजूद  समिति  को  उपलब्ध  नहीं  की  गई  है

 फिर  भी  हम  इस  जानकारी  के  अभाव  में  ही  इस  प्रतिवेदन  को  अंतिम  रूप  दे  रहे  हैं  ।

 Shri  Madhu  Limaye  Mr.  Speaker,  I  want  to  raise  a  point  of  order,  because

 you  will  not  allow  me  to  ask  the  Question  I  want  your  ruling

 Under  B(2)  and  B(3)  of  the  factual  information  given  by  him,  it  has  been
 stated  that  the  Ministry  informed  the  Committee  that  to  give  the  informa-
 tion  asked  for  by  the  Committee  is  not  in  public  interest  or  for  the  safety  of
 the  State.  Therefore  I  want  to  know  the  interpretation  of  of  the  Stateਂ
 Or  interestਂ  from  you.

 Mr.  Spéaker  I  want  your  ruling  in  this  regard.  *  I’am  not  asking  Mr.  Bosu,  ,
 cei

 वि
 i

 eer  महोदय  :  में  किसी  तरह  का  विनिर्णय  नहीं  दे  रहा  हूं  ।  सभापति  ने  जो  कुछ

 कहा  है  वह  चव्य  सामने  है  |

 Shrj  Madhu  Limaye:  Mr.  Speaker  I  want  that  there  should  be  an  interpre-
 tation  of  interestਂ  and  safety  of  the  Stateਂ  which  has  not  been
 given  in  any  rule  Whether  covering  up  a  case  of  corruption

 An  Hon.  Member:  He  has  started  making  a  speech

 Shri  Madhu  Limaye:  I  am  not  making  a  speech,  it  is  an  illustration

 महोदय  :
 यह  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  है  ।

 आलू  Madhu  Limaye  It  is  a  point  of  order—I  want  to  know  if  on  the  pretext
 of  of  the  Stateਂ  or  any  case  of  corruption  is  hushed
 up;  will  the  Chair  accept  it?  Where  is  the  danger  to  the  security  of  the  State?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  मंत्री  का  विशेषाधिकार है  ।

 Shri  Madhu  Limaye:  Mr.  Speaker  ultimately  this  matter  is  before  you  and
 you  have  to  give  your  ruling.  interestਂ  and Thereforel  want  that

 safetyਂ  should  be  defined.  This  plea  for  bu  ishing  up  the  matters  of
 corruption  will  not  be  accepted.
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 Questicus  under  Rule  40  Vaisakha  10,  1897  (Saka).

 अध्यक्ष  महोदय :  अप  अपना  अगला  प्रश्न

 Shri  Bibhuti  Mishra:  Mr.  Speaker,  Sir,  I  am  also  a  member  of  this  Com-

 mittee.  He  said  that  our  secretariat  has  prepared  this  reply;  but  it  has  not
 been  placed  before  the  Committee.  (Interruption).

 Shri  Madhu  Limaye:  He  has  ‘not  made  any v  wrong  statement.  (Interruption)

 श्री  इद्रीस  गुप्त  :  हम  चुप  हैं  ।

 Shri  Shashi  Bhushan:  All  the  ‘members  of  the  Committee  should  be
 consulted....  (Interruption).

 Shri  Madhu  Limaye:  Mr.  Speaker,  Sir  i  want  to  ask  my  second  question.

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  कया  कहना  चाहते  हैं  ?

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त
 :
 मैंने  aaa  पूछा  है  कि  क्या  war  को  संतुष्ट  कर  लिया  है  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रश्न  विलम्ब  के  बारे  में  है
 ।

 सभापति  ने  मुझे  उत्तर  यहां
 से

 कुछ  मिनट  पांचवें  ही  दिखायाਂ  था  ।

 लोक  लेखा  समिति रेग  प्रमी  खिच  खिडकी

 2.
 श्री  मु  लिमये

 :  क्या  लोक
 लेखा  समिति

 के  समाप्ति  यह  बताने
 कीं

 get
 करेंगें

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  लोक  लेखा  समिति  ने  ऊनी  चिथड़ा  जांच  भियंत्क्त
 तथा  महालेखापरीक्षक  के  खंड  1  (1971-72)  के  पेरा  16  के  श्रीधर पर

 आरम्भ  की  थी  जिसमें  खेपों  की  निकासी  के  आदेश  देने  में  प्रनियमितताथधें  किये  जाने  का  उल्लेख

 किया गया  है  ;

 यब  तो  लोक  लेखा  समिति  ar  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  में  बिलम्ब  होने  के

 क्या  कारण हैं  ?

 सभापति  लोक  लेखा  खिली  ज्योलिसये बु  )  :
 जी  हां  ।

 लोक  लेखा  समिति  ने  चिथड़े  बताकर  आयात  किये  गये  ऊनी  वसती  कीं  अनिश्चित

 निकासी  के  वारे  में  नियंत्रक  तथा  महालेखापरीक्षक  के  वर्ष  1971-72  के  राजस्व

 खंड  1  के  पेरा  16  पर  विचार  किया  ।

 18  1973  को  लोक  लेखा  समिति  की  बैठक  नियंत्रक  तथा

 लेखापरीक्षक  के  पैरा  16  के  अधीन  ऊनी  वस्त्रों  के  आयात  पर  चर्चा  के  एक  प्रश्न॑

 उठाया  गया  कि  ऊनी  वस्त्रों  की  गांठों  की  निकासी  के  लिये  निर्णय  किस  स्तर  पर  लिया  गया

 एक  सदस्य  ने  बताया  कि  इस  सम्बन्ध  में
 ...  .

 a ग्रध्यक्ष  महोदय  :  नावल  ए  उत्तर  समिति  के  सभापति  के  रूप  में  पढ़ MAT  रहे  हैं  या  प्रगति  कौर
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 30  1975  लियम  40  के  सधो  त  कप

 Shri  Shashi  Bhushan:  Mr.  Speaker,  Sir,  I  want  to  raise  a  point  of  order.
 lx;

 Whether  you  have  seen  this  written  r  eply  hich  he  is  reading.  The  Chairman
 of  P.A.C.  is  misusing  his  office.

 श्री  ज्योति मं प्र  बसु  :
 मैं  यही  कह  रहा  हूं

 mea  महोदय  :  फिर  तो  यह  समिति  को  कौर  से  नहीं  है  ।

 श्री  ज्योतिर्मय बसु
 :
 मैंने  प्रश्न  का  उत्तर  देने  से  पहले  ही  आपको  बता  दिया  है  ।  मुझे  प्रश्न  का

 उत्तर  देने  दीजिए  ।  सदस्य  ने  बताया  कि  मंत्रिमण्डल  सचिवालय  में  हुई  तरन्त  र-मंत्नालय
 बैठकों  में  इस  सम्बन्ध  में  लिए  गए  निर्णय  से  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  कौर  सीमाशुल्क  बोड़  को  अवगत

 कराया  गया  ।

 अ्च्यक्ष  महोदय
 :

 कया  मैं  पूछ  सकता  हुं  कि  क्या  ड्राप  समिति  की  कौर  से  उत्तर  दे  रहे  हैं
 ?

 सभापति  के  रूप  में  श्राप  समिति  की  ae  से  उत्तर  दे  सकते  हैं  ।

 att  ज्योति मं प्र  बसु  :  वित्त  मंत्रालय  से  ate  किया  गया  कि  वह  इस  सम्बन्ध  में  हुई

 मंत्रालय  बैठकों  सम्बन्धी  पूर्ण  ag  फाइल  जिसमें  प्रधान  मंत्नी  की  स्वीकृति  दी  हुई  है  तथा  अन्य

 सम्बन्धित  फाइलें  समिति  के  विचारार्थ  प्रस्तुत  करें  ।  वित्त  मंत्रालय
 ने  26  1974  को  एक

 गोपणीय  फाइल  पेश  की  |

 निरण  कौर  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रो  Fo  :  मैं  जानता  चाहता  हूं

 कि  an  वहू  समिति  की  ai  से  ही  उत्तर  दे  रहे  हैं
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :
 क्या  आप  समिति  की  और  से  उत्तर  दे  रहे  हैं  ?  कृपया  बैठिये  ।

 यदि  वह  समिति  की  कौर  से  उत्तर  दे  रहे  हैं  तो  फिर  वह  समिति  के  सभापति  के  रूप  में  उत्तर दे  रहे

 हमने  लाक  लेखा  समिति  का  सभापति  विपक्ष  से  नियुक्त  करने  की  अच्छी  परम्परा  प्रारम्भ  की  है

 दल  की  विचारधारा  के  अ्रनूसार  नहीं  चलना  था  ।

 श्री  सब  क्या  वह  दल  की  विचारधारा के  अनुसार  चले  हैं  ?

 अध्यक्ष  सहोदय :  मेरा भी  ऐसा  ही  विचार है  |

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  उसमें  ag  बताया  गया  कि  मंत्रिमंडल सचिव  के  कमरे  में  हुई  एक  बैठक

 के  बाद  एक  व्यक्त  नोट  तैयार  किया  गया  wie  वित्त  मंत्री  वाणिज्य  मंत्नी  शौर  कामिक
 विभाग  (  केन्द्रीय

 जांच  में  राज्य  मंत्री  द्वारा  इस  नोट  के  स्वीकृत  किए  जाने  के  बाद  प्रधान  मंत्री  को  स्वीकृति

 7  1972
 को  मंत्रिमंडल  सचिवालय  के  पास  भेज  दी  गई

 ।  (  व्यवधान )

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 यदि  वह  समिति  की  कौर  से  उत्तर  दे  रहे हैं  तो  फिर  वह  सभापति  के

 रूप  में  उत्तर दे  रहे  हैं  ।  यदि  वह  समिति  की  जोर  से  उत्तर  नहीं  दे  रहे  हैं  तो  फिर  वह  गैर-सरकारी

 सदस्य के  रूप  में  उत्तर दे  रहे  स्थिति  बिल्कुल स्पष्ट  है  ।

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  सभापति  ने  इच्छा  व्यक्त  की  कि  मंत्रिमंडल  सचिवालय  की  संगत  फाइल

 जि  में  प्रधान  मंत्री  की  स्वीकृति ली  गई  प्रस्तुत  जाये  ।  तदनुसार  11  1974

 को  मंत्रिमंडल  सचिवलाय  से  wafers  फाइल  भ  जने  के  लिए  भ्रनुरोध  किया  गया  ।  इस  सचिवालय  को

 साथ-समय  पर  अनुस्मरण  पत्न  भी  भेजे  गए  |  31  1974  के  पत्न  में  मंत्रिमण्डल
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 सचिवालय  ने  बताया  कि  प्रक्रिया  सम्बन्धी  नियमों  के  नियम  यह  अरब  संगत  नहीं

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :
 वह  मुझे  यह  नहीं  बता  रहे  कि  वह  समिति  की  ae  से  उत्तर  दे  रहे

 हूँ  फिर  वह  गैर-सरकारी  सदस्य  के  रूप  में  ही  उत्तर  दे  रहे  हैं  ।  मैंने  विनिर्णय दे

 दिया  है  |

 को  उयोट्,मिय  बसु  :  यह  मामला  15  1975  को  अध्यक्ष  के  पास  भेजा  गया  ॥

 अध्यक्ष ने  26  1975  को
 निर्णय  दिया  कि  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 कि  पेराग्राफ  16

 से  सम्बन्धित  सामग्री  का  सार  समिति  को  पहले  ही  दिया  जा  चुका  मंत्रियों  के  बीच  हुई

 चर्चा  का  विवरण  दौर  मंत्रियों  की  सिफारिशों  के  सम्बन्ध  में  प्रधान  मंत्री  द्वारा  दी  गई  स्वीकृति  लोक

 सभा  में  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  सम्बन्धी  नियमों  के  नियम  270  के  अधीन  श्री  संगत

 )

 अध्यक्ष  महोदय  च्प्ह  गैर-सरकारी  सदस्य के  रूप में  उत्तर दे  रहे  हैं  न  कि  समिति  के

 सभापति के  रूप  में  ।  मैंने  उन्हें  स्पष्ट  रूप  से  पुछ  लिया  है  कि  क्या  वह  समिति  की  श्र से  उत्तर

 रहे  जिसका  उन्होंने
 उत्तर  नहीं  दिया  है  ।

 वह  गैर-सरकारी  सदस्य
 के  रूप  में  ही  उत्तर  दे

 रहे  हैं
 ।

 ज्योतिर्मय  बस  :  मंत्रि-मंडल  सचिवालय  के  साथ  हुए  लम्बे  पत्र-व्यवहार  ग्रोवर  अपेक्षित

 फाइल  के  न  दिए  जाने  के  चिथड़ा  कांड  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  को  faa  रूप  देने  में  काफी  विलम्ब

 हो  गया  है  ।  प्रारूप  प्रतिवेदन समिति  द्वारा  28  1975 को  स्वीकृत  क्रिया  गया  प्रौढ़  लोक  सभा

 में  29  1975  को  प्रस्तुत  किया  गया  |

 श्री  मयु  सिलने  :  मैं  अ्रध्यक्ष  तथा  लोक  लेखा  समिति  के  सभापति  का  आभारी  g  )

 Shri  Shashi  Bhushan:  Mr.  Speaker,  Sir,  if  we  ask  any  other  private  member,
 will  you  ask  him  to  reply?  If  we  ask  Mr.  Bibhutj  Mishra  to  reply,  will  he

 give  a  reply?
 (Interruption).

 झष्यक्ष  महोदय  :  समस्या  बड़ी  जटिल  है  ।  मैंने  उन्हें इत  लिए  स्वीकृति  दी  थी  क्योंकि

 प्रश्न  उनसे  लोक  लेखा  समिति  के  सभापति  के  रूप  में  पूछा  गया  था  ।  मैंने  उनसे  पूछा  था  कि  क्या  वह

 समिति  के  सभापति  के  रूप  में  उत्तर  दे  रहे  इसका  उन्होंने  कोई  उत्तर  नहीं  दिया

 तो
 ज्योतिर्मय  बसु :  मैं  राज  तक  लोक  लेखा  समिति  का  सभापति हूं  शर  मैंने  प्रश्न  का  उत्तर

 दे  दिया है  ।

 श्रच्यक्ष स ह। दय म  हृदय  :
 वह  कहते  हैं  कि  उन्होंने  सभापति  के  रूप  में  उत्तर  दिया  है  न  कि  समिति  को

 झोर
 से  ।  मैं  इस  aw  को  नहीं  समझ  पाया  ।

 श्री समर  ag  मेरा  व्यवस्था  का  woe  है नका  अशन  है  Tt)

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 सभा  पटल  पर  रखे  जाने  वाले  पत्र
 सभा

 पटल  पर  रखे  जायें  ।
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 बहुराष्ट्रीय  र-यवाद

 उद्योग  कौर  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  की  कपा *834.  श्री  एप०  एस०  पूरी  :  क

 करेंगे  कि
 :

 देश  में  इस  समय  कितने  वहू-राष्ट्रीय  समाय  चल
 रहे

 (a)  इन  एककों  ने  गत
 दो

 वर्षो  में  लाभ  एवं  लाभांश
 के  रूप  में  वर्ष-वार  धन

 राशि  विदेश  भेज: ;  आर

 भारत  ने  उक्त  अवधि  में  इन  समवाय  के  कार्यकरण  के  कितनी

 विदेशी  मुद्रा  प्राप्त
 की  ?

 उद्योग  त्र  नागरिक  पुत  मंत्रो  टी०  ए०  :  31-3-1973  को  भारत

 में  विदेशी  कम्पनियों  की  538  शाखाएं  तथा  विदेशी  कम्पनियों  की  202  भारतीय  सहायक  कम्पनियां

 थों  इन  विदेशी  कम्पनियों  को  बहु-राष्ट्रीय  निगमों  के  रूप  में  माना  जा  सकता  है  क्योंकि  ये  या  अधिक

 देशों  के  उत्पादन  कौर  सेवा  सुविधाओं  पर  नियन्त्रण  रखती  हैं

 विदेशी  कम्पनियों  की  शाखाओं  ar  विदेशी  कम्पनियों  की  भारतीय  सहायक  कम्पनियों

 द्वारा  लाभ लाभांश  के  रूप  में  1971-72  कौर  1972-73  में  विदेशों  को  भेजी  गई  राशि  क्रमशः

 32.95  करोड़  तथा  39.11  करोड़  रुपये  है  ।

 इन  सहायक  द्वारा  श्री जत  की  गई  विदेशी  मुद्रा का  विवरण  अलग

 से  नहीं  जाता  है  ।

 स्वतन्त्रता  सनानी  cfafa  पहुंची  द्वारा  प्रस्तुत  किया  गया  ज्ञापन

 *837-  श्री  एस०  ए०  मुर्ग नन् तम  :
 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 )  क्या  अपनी  न्यायोचित  मांगों  को  पूरा  करने  के  लिए  स्वतंत्रता  सेनानी

 के  सदस्यों  द्वारा  प्रस्तुत  किया  गया  ज्ञापन  सरकार  को  प्राप्त  | 21  शौर

 यदि  तो  मांगों  का  सारांश  क्या  है  कौर  सरकार  ने  उन  पर  निर्णय  किया  है  ?

 गृह
 मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एव०  :

 जी  श्रीमान  ।

 रहा है  ।
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 Written
 Answer

 Vaisakha  10,  1897  (Saka)

 पांडिचेरी के  जो  स्वतंत्रता  सेनानी  विलयन  आन्दोलन  के  दौरान  भूमिगत  रहे  थे  उन्हें  पेंशन

 स्वीकृत  करने  का  अनुरोध  करते  हुए  स्वतंत्रता  सेनानी  पांडिचेरी  से  एक  ज्ञापन  दिनांक

 28-3-1975  को  प्राप्त  ह्य  है  ।  मांगों  का  सारांश  इस  प्रकार है

 1.  उपराज्यपाल  द्वारा  गठित  स्वतंत्रता  सेनानी  समिति  को  भंग  करना  तथा  उसका

 पुनर्गठन ।

 संघ  राज्य  क्षेत्र  के  सचिवालय  कर्म  चारियों  द्वारा  स्वतंत्रता  सेनानियों  के  पुराने  मामलों

 पर  पुनर्विचार करना  |

 राज्य  सरकार  द्वारा  सिफारिश  न  किए  गए  मामलों  पर  पुर्निवचार  करने  के  लिए  मुख्य

 सचिव  की  अध्यक्षता में  पंच  निर्णय समिति  का  गठन

 दंड  प्रक्रिया  संहिता  के  अधीन  तत्कालीन  फ्रांसीसी  सरकार  द्वारा  दंडित  स्वतंत्रता

 सेनानियों के  दावों  पर  विचार

 भूमिगत  स्वतंत्रता  सेनानियों  के  मामलों  पर  नेता  लोग  जिन्होंने  तत्कालीन  श्रात्दोलनों

 का  नेतृत्व  किया  था  के  द्वारा  जारी  किये  गये  प्रमाण-पत्तों  के  आधार  पर  विचार

 होना  चाहिए  |

 जो
 स्वतंत्रता  सेनानी  फ़ान्सीसी  पुलिस  द्वारा  गिरफ्तार  होने  से  बच  निकले  थे  परन्तु

 जिन्हें  न्यायालयों  द्वारा  दंडित  किया  गया  था  उन्हें  जेल  की  सजा  काटे  हुए  व्यक्तियों

 के  समान  समझा  जाय  ॥

 जिन  स्वतंत्रता  सेनानियों  ने  एक  दिन  की  भी  जेल  की  सजा  काटी है  उन  को  भी  राज्य

 पेशन  के  लिए  a  समझा  जाये  ।

 प्राइवेट  कर्मचारियों  की  नौकरी  छूटने को  भी  पेंशन  की  पात्रता  के  लिए  एक  आधार

 समझा  जाय  |

 राज्य  पेंशन  के  मामले  में प्राय  सीमा  )
 को  1200 रुपये  से  बढ़ाकर  5000

 रुपये  किया  जाय  ।

 10  राज्य  पेंशन  50  रुपये  से  बढ़ा  कर  100  रुपये  प्रति  माह  की  जाय  ।

 11
 विचाराधीन  अवधि  को  भी  जेल  की  सजा  के  रूप  में  गिना  जाए  ।

 सरकारी  उपक्रमों  के  दायरों  की  गेर-सरकारों  क्षेत्र  को  बिक्री

 *839.  श्री  भान  fag  भौरा  :  क्या  उद्योग  झीर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 eon

 रकारी  क्षेत्र  में  स्थित  उन  उपक्रमों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  शेय  रों  की  गैर-सरका री
 क्षेत्र  में  विक्री  करने  का  निर्णय  किया  शौर

 तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  ञ  ?
 2
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 उद्योग  तथा  नागरिक  पूरी  मंत्री  Zio  ए०  :  जहां  ता  उद्योग  कौर

 नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  का  सम्बन्ध  है  सरकारी  क्षेत्र  के  केवल  एक  उपक्रम  भ्र्थात श  स्टार्स  इण्डिया  लि०

 ने  शेयर  श्राम  जनता  को  देने  का  निश्चय  किया  है  ।

 यह  प्रस्ताव  मन्त्रिमण्डल  के  एक  निर्णय  के  अनुसरण  में  सरकार  द्वारा  अधिक  शेयर
 के

 ल  लिए  जाने  के  बाद  यथा  सम्भव  जनता  की  सहभागिता  प्राप्त  की  जाएगी किया  गया  है  ।  43  प्रतिशत

 शेयर  अर्थात  215  लाख  रु०  के  दस-दस रु०  के  शेयर  श्राम  जनता  को  जारी  करने  का  प्रस्ताव  है  बाकी

 57  प्रतिशत  शेयर  केन्द्रीय  सरकार  ayr Qt  fl

 केन्द्र  के  चविष्द्ध  श्री  बो०  पी०  नायक  के  कथित  उद्गार

 *  841.  पथ  राव  देव  सही  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  महारष्ट्र  में  बोरडी  में  नरोरा  सरीखे  शिविर  में

 महाराष्ट्र  के  मुख्य  मंत्री  श्री  ato  पी०  नायक  द्वारा  दिए  गए  भाषण  क  टाइम्स  शाई  इंडिया

 में  प्रकाशित  रिपोर्ट  देवी

 क्या  केन्द्र  ने  राज्य  सरकारों  की  रोजगार  गारंटी  तथा  रुई  की  एकाधिकारी  खरीद

 योजनाओं  को  निष्फल  कर  दिया

 क्या  केन्द्र  श्री  ato  पी०  नायक  द्वारा  की  राज्य  सरकारों  की  इस  व्याख्या  से  सहमत

 हैकि  वें  क्लास  म्युनिसपलटी ज  हूं  ;  कौर

 यदि  नहीं  तो  केन्द्र  के  विरुद्ध  श्री  वी०  पी०  नायक  के  उद्गारों  के  क्या

 कारण  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  स्त्री  विद्या  चरण  शक्ल  से  टाइम्स  आफ

 इंडिया  में  महाराष्ट्र  थ ष्उਂ  के  भूतपूर्व  मुख्य  पत्नी  के  भाषण  की  रिपोर्ट  को  सरकार  ने  देखा  है  ।

 इस  भाषण  में  उ  होंगे  जो  प्रश्न  उठाये  हैं  उससे  महाराष्ट्र  राज्य  की  वर्ष  1975-76  से  संबंधित  वार्षिक

 योजना  की  चर्चाओं  शर  अन्तिम  रूप  के  काम
 पर  किसी  प्रकार  का  बुरा  प्रभाव  नहीं  पड़ा  ।  विशुद्ध

 तथ्य  के  रूप  सरकार  ने  रोजगार  गारन्टी  स्कीम  या  रुई  की  एकाधिकार  खरीद  स्कीम  को  निष्फल

 नहीं  किया  हैं  ।  इस  प्रकार  की  स्थिति  को  देखते  हुए  भूतपूर्व  मुख्य  मंत्री  की  कथित  टिप्पणियों  के  कारणों

 के  बारे  में  सरकार  किवी  प्रकार  का  अनुमान  नहीं  लगाना  चाहती  ।

 खासा-र-सेवाय  सीमा  विवाद

 843.  श्री  यमुना  प्रसाद  मंडल  :  क्या  गुह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  मेघालय  राज्य  ने  केन्द्र  से  भ्र तु रोध  किया  है  कि  वह  गोपालपाड़ा  शौर  कामरूप

 जिलों  के  ग।रो  लोगों  के  बारे  में  कौर  मेघालय  के  बीच  सीमा  विवाद  के  मामले  में  शीघ्र  हस्तक्षेप

 यदि  तो  इस  बारे  सें  सरकार ने  क्या  निर्णय  लिया है  ?

 गृह  मंत्री
 के०  ब्रहमानन्द  :  तथा  :  असम  श्र  मेघालय  के  वीच

 सीमा  विवाद  नहीं  है  तथा  किसी  ऐसे  सीमा  विवाद  में  केन्द्रीय  सरकार  ढारा  हस्तक्षेप  करने  का  को  पश्न
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 नहीं  है  ।  मेघालय के  मुख्य  मंत्री  ने  हाल  में  मुझे  लिखा  है  कि  गोलपाड़ा  कौर  कामरूप  जिलों  में  रहने  वाले

 गारो  द्रास  सहन  की  जा  रही  सदस्यों  के  बारे  में  तथ्य  मालूम  किये  जाने  चाहियें  ।  इस  संबध में  23

 1975 के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  7450  के  दिये  गये  उत्तर की  ओर  ध्यान  किया

 जाता  है  जिसमें  मैंने  सुझाव  दिया  था  कि  ware  में  गारो  लोगों  की  शिकायतें  दूर  करने  का  अधिक  उपयुक्त

 तरीका  भाषाई  अल्पसंख्यकों  के  हितों  के  संरक्षण  का  कारगर  कार्यान्वयन  होगा  कौर  क़सम  के  मुख्य  मंत्री

 ने  आश्वासन  दिया  था  कि  असम  के  भाषाई  अ्रल्पसंख्यकों  के  भ्र धि कारों  की  पूर्णरूप  से  सुरक्षा  की

 जायेगी  ।  केन्द्रीय  सरकार  इन  मामलों  के  बारे  में  असम  सरकार  से  सम्पर्क  बनाये  है  ।

 दीक्षित  बेरोजगारों  के  लिए  रव-नियोजन

 को  योजनायें

 844  afi  पी०  गंगा  देव  ;  क्या  ata  मंत्री यह  बताने  की कृपा  करेंगे कि

 wed  बेरोज़गारों  के  लिए क्या  योजना  झ्रायोग  ने  राज्यों  से  कहा  है  कि

 नियोजन  की  योजनाएं  प्रारम्भ  करें

 यदि at,  तो  क्या  यह  योजना  प्रतिवर्ष  हाफ  ए  मिलियन जाब्स  लाख  व्यक्तियों

 गे  देने  संबंधी  वर्तमान  योजना  से  अलग  शौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं
 ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्या  सरण  ate  शिक्षित

 रोजगारों  के  लिए  पांच  लाख  रोजगार  कार्यक्रम  जो  कि  1973-74  में  आरम्भ  किया  गया  था  के  प्रतीत

 राज्यों  को  सलाह दी  गई  थी  कि  वे  शिक्षित  बेरोज़गारों  के  लिए  स्व-रोज़गार  स्कीमों  ९  हित  विभिन्न

 स्कीमें  शरू  पांच  लाख  रोज़गार  कार्यक्रम के  लिए  तैयार किये  गये  मार्गदर्शक  सिद्धान्तों  के

 तीन  प्रकार  की  स्कीमें  कार्यान्वित  की  जानी  वे  थीं

 (1)  शिक्षित  बेरोजगारों  के  लिए  स्व-रोज़गार

 (2)  प्रशिक्षण  कौर

 (3)  रोज़गार  प्रोत्साहन  स्कीमें  ।

 स्व-रोजगार  स्कीमों पर  बल  देत  हए  1974-75 में  रोज़गार  प्रोत्साहन  कार्यक्रम  प्रारम्भ

 किया  गया  था  ।  रोजगार  प्रोत्साहन  कार्यक्रम  के  मार्गदर्शक  सिद्धान्तों  में  निम्न  प्रकार  की  स्कीमों  की

 व्यवस्था की  गई  है

 (1)  शिक्षित  बेरोज़गारों  के  लिए  स्व-रोज़गार

 (2)  गैर-सरकारी  क्षेत्रों  में  गारंटिड  रोज़गार  के  लिए

 कौर  सरकारी  नौकरियों  के  लिए  जहां  भ्रारक्षित  कोटा  भरा  नहीं  गया  है  वहां  भ्रनुसुचित

 जातियों  जनजातियों  इरादी का  प्रशिक्षण  ।

 रोज़गार  प्रोत्साहन  कार्यक्रम  के  at  1974-75  में  विभिन्न  राज्यों/संघ

 शासित  क्षेत्रों  में
 2453.  93  लाख  रुपये  के  कुल  परिव्यय  की  स्कीमें  स्वीकृत  की  गई  हैं  जिनकी  रोज़गार

 क्षमता  लगभग  1.  57  लाख  है  ।  इस  परिव्यय  में  से  स्व-रोजगार  स्कीमों के  लिए  2290.  28  लाद
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 रुपये रखे  गये  1975-76 के  तक  कार्यान्वित  हो  रही  स्की  की  प्रधीनीत

 masa  की  पूति  के  लिए  केन्द्रीय  बजट  में  10  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  कियां

 गया  है  ।

 लोअर  प्राइमरो  TAT  GT  आ. म  के  कछार  जिल  में  का  प्रयोग

 *  845.  थ्रो  नहल  हुडा  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कदा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  भारत  के  भाषायी  अल्पसंख्यक  आयुक्त  की  शिकारियों

 के  बावजूद  भी  श्रीराम  राज्य  सरकार  ने  कछार  जिले  में  बच्चों  के  लिये  प्राइमरीਂ

 स्तर  पर  विष्णु  प्रिय  मनीपुरी  भाषा  आरम्भ  करने  से  इन्कार  कर  दिया  था  ;

 क्या  राज्य  सरकार  की  उक्त  नीति  के  कारण  श्रीराम  के  विष्णु  प्रिय
 मनी  पुरी

 भाषा

 बोलने  वाले  लगभग  पिछले  पांच  वर्षों  से  अन्दोलन  कर  रहे  अर

 इस  मामले  में  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  क्या  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 गृह
 मंत्री  के०  ब्रह्मानन्द  :  से

 केन्द्रीय  सरकार  इस  मामले  नें असम

 सरकार  के  साथ  सम्पर्क  बनाए  हुए  है
 ।

 राज्य  सरकार  ने  परचित  किया  है  कि  वे  एक  चरणबद्ध कार्य  क्रम

 में  शिक्षा  के  प्राथमिक  स्तर  पर  बिसन  प्रिया  मणिपुरी  शुरू  करने  के  संबंध  में  विचार  कर  रहे  हैं
 ।

 लखनऊ  कानपुर  शोर  वाराणसी  में  टेलर  लाईनें

 *  846.  को  नरसिंह  नारायण  पांडे  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कानपुर  मगर  वाराणसी  में  अलग-अलग  कितनी  टैक्स  लाइनें

 काम  कर  रही

 क्या  इन  नगरों  में  लाइनों  की  तुलना  में  श्रमिक  टेलैक्स  कनैक्शन  दिये  गये  रोक  यदि

 तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया  iz

 क्या  उपभोक्ताओं  की  यह  शिकायत  है  कि  लाइनों  के  अभाव  में  उनके  कनेक्शन  ठीक

 प्रकार  से  कार्य  नहीं  कर  रहे  ate  यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  कया  हैं  ?

 संचार
 मंत्री

 शक्र  दयाल  :  प्रत्येक  टेलीप्रिंटर  एक्सचेंज  की  क्षमता  नन पैर

 उसमें  काम  करने  वाली  टेलैक्स  लाइनों  की  संख्या  इस  प्रकार  है  :

 टे  सेक्स  एक्सचेंज  का  नाम  मता  काम  कर  रहे

 कनेक्शन

 लखनऊ  100  89

 इला  हीबा  50  37

 कानपुर  200  135

 वाराणसी  ह  50  21

 —
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 व्यस्त  समय  के  दौरान  जंक्शन  नों पर  यातायात  की  अधिकता यानी  कंसेशन के  कारण

 कभी  कभी  शिकायतें  प्राप्त  होती  हैं  ।

 सरकारी  क्षेत्र  म  प्नावदायक  उपभोक्ता  वस्त्रों  का  उत्पादन

 847.  शना  एव०  एन०  मुकर्जी  :  उद्योग  और  नागरिक  भर्ती  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  में  उपभोकक््ता-वस्तु उद्योग भ्रारम्भ उद्योग  प्रारम्भ  करने  की  योजना  को  ध्यान  में
 रखते  हए  सरकार  का  विचार  सरकारी  क्षेत्र  में  र  डालडा

 जेसी  राव  यक  वस्त्रों  का  उत्पादन  करने  का  है  ताकि  केवल  लाभ  कमाने  की  दृष्टि  से  उपभोक्ता  घरों

 का  शोषण न  हो  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 उद्योग  फिर  नागरिक  पतिंसंत्रो  eto  छठ
 शर  सरकारी

 दही
 के

 कुछ  एकक  नहाने  का  साबुन  पहले  से  ही  बना  रहे  हैं  ।  इस  क्षेत्र  में  दौर  अधिक  उत्पादन  क्षमता  के  लिए

 लाइसेंस दिए  गए  हैं  ।  सरकारी  क्षेत्र  में  सिंथेटिक  प्रक्षालय  बनाने  हेतु  कई  लाइसेंस  श्राशयपत्र  जारी

 किए गए  हैं  ।  लगी  का  साबन  तैयार  करने  के  लिए  क्षमता  का  विस्तार  इस  समय  लव  क्षेत्र  के  लिए

 आरक्षित रखा  गया  है  ।  वनस्पति  उद्योग  के  संबंध  में  अ्रधिष्ठापित  क्षमता  इस  उत्पाद  की  मांग  पूरी  करने

 के  लिए पर्याप्त  है  ।  सरकारी  क्षेत्र  में  इस  प्रकार  के  उद्योगों  में  प्रवेश  करना  लाभदायक  नहीं  होगा  ।

 गुजरात  में  कागज  मिल

 848.  श्री  एन०  कार  वकारि या

 sit  डी०  पो०  जदेजा

 क्या  यांग  MT  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  गिर  वन  में  बांस की  फसल  देश  में  सब  से  उत्तम

 होती

 क्या  सरकार  का  विचार  उस  फसल  का  उपयोग  करने  के  लिये  गुजरात  राज्य
 के

 सौराष्ट्र

 प्रदेश  में  एक  कागज  मिल  की  स्थापना  करने  का  कौर

 यदि  तो  उसकी  स्थापना  के  लिये  कौन  सा  स्थान  चता  गया  है
 ?

 उद्योग  पौर  नागरिक  पूरी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  बी०  पी०  सरकार

 को  ज्ञात  है  गुजरात म  ala  वनों  के  उपयुक्त  उपाय  ह

 ऐसा
 कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 में
 ट्रिक  पश्चात

 छात्र  वृत्ति
 यं  की  संख्या  में  बृद्धि  के  wea  पर  अनुसूचित  जातियों  ale  श्रनुसुक्ित  जनजातियों

 के  कालिज  छात्रों  में  aerate
 *

 849.  श्री  गजाधर  माझी

 श्री  जी०  वाई०  कृष्णन

 कया  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 सरकार  को  पता  है  कि  मैट्रिक  पश्चात्  छात्रवृत्तियों की  संख्या  में  वृद्ध

 मस्त  को लेकर  प्रमुख  चित  जातियों  अनुसूचित  जनजातियों  के  कालेज  क्षेत्रों  में  भ्र सन्तोष  है
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 सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  उपाय  किये  हैं
 ?

 गृह  मंत्रालय  कामिक  शौर  प्रशासनिक  सुधार  विभाਂ  तथा  संसदीय  काय  विभाग  में  राज्य

 मंत्री  ओम  :  ate  :  श्ननुसूचित  जातियों  भ्रनुवूचित  जनजातियों  के  लिए

 भारत  सरकार  की  मैट्रिक ोत्तर  छात्रवृत्ति  योजना  के  द, अन्तगत  मान्यता  प्राप्त  संस्थानों  में  स्वीकृत

 कौर  पाठ्यक्रमों  का  अध्ययन  करने  वाले  सभी  पात्र  मनु  बातचीत  जाति  तथा  श्रनुतूचित  जनजाति  के

 छात्रों  को  छात्रवृत्तियां  दी  जाती  हैं  कौर  छात्रवृत्तियों  की  सख्या  सीमित  नहीं  है  ।  इस  प्रकार  aa  चित

 जातियों  तथा  झगुसूचित  जनजातियों  के  छात्रों  में  मैट्रिक ोत्तर  छात्रवृत्तियों  की  संख्या  में  वृद्धि  के  प्रश्न

 पर  कोई  असंतोष नहीं  हों  सकता

 Behaviour  of  Station  Director  of  Indore  Station  of  A.LR.

 *850.  Shri  Phool  Chand  Verma:

 Dr.  Laxminarayan  Pandeya:

 Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting  be  pleaseg  to  state:

 (a)  whether  the  Station  Director  of  Indore  Station  of  All  India  Radio
 behaved  most  indecently  with  a  senior  journalist  and  demonstrating  women
 when  were  demonstrating  before  the  radio  station  in  the  last  week  of  March,
 1975;  and

 (b)  if  so,  the  full  facts  in  this  regard  ang  the  action  taken  against  the
 above  Station  Director?

 The  Minister  of  Information  and  Broadcasting  (Shrj  I.  K.  Gujral):  (a)  and
 (b)  The  facts  are  that  on  March  29,  1975,  about  50  to  60  ladies  came  to  AIR
 Indore  to  complain  about  the  alleged  mis-behaviour  of  three  officials  of  AIR
 with  Shrimati  Smita  Shroff,  another  AIR  official.  The  Station  Director  gave
 them  a  patient  hearing  and  informed  them  that  the  officials  concerned  had
 already  been  placed  under  suspension  with  effect  from  22nd  March  1975  and
 the  police  had  put  up  challan  under  Section  34,  354  and  451  of  the  IPC.  The
 Station  Director  objected  to  a  journalist  taking  photographs  within  the  AIR
 premises,  which  are  prohibited  area  and  his  becoming  a  part  of  the  demons-
 tration.

 दिल्ली  में  ग्रीष्म  ऋतु  में  विद्युत  की  कभी  दूर

 करने  के  लिए की  गई

 कार्यवाही

 “$51.  श्री  डी०  Sto  देसाई

 श्री  अनादि  चरण  दास  :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  दिल्ली  में  इस  ग्रीष्म  ऋतु  में  विद्युत  की  कमी  होने  की  संभावना  से

 संबंधित  समाचारों  की  जानकारी  है  ;  शौर

 यदि  तो  विद्युत  की  कमी  दूर  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?
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 ऊर्जा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  शौर  :  दिल्ल  में  विद्युत की  स्थिति  खि

 संतोषजनक  है  कौर  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सभी  आवश्यक  उपाय  किए गए  हैं  कि  यह

 संतोषजनक  बनी  रहे  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  अखबारों  कागज  परियोजना  के  लिए  ag  ढाबा  से  ऋण

 #952.  श्री  जोध  चरखे  :  कया  उद्योग  शरार  नागरिक  भर्ती  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अबू  ढाबों  ने  हिमाचल  प्रदेश  में  प्रस्तावित  अखबारी  कागज  परियोजना  के  लिये

 ऋण  देने  की  पेशकश  की  है  ;  कौर

 यदि  तो  सरकार  ने  उस  पर  क्या  निर्णय  किया  है
 ?

 उद्योग  शर  नागरिक  पुत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दी  ०  पूठ
 :  बिलासपुर

 पेपर  एण्ड  eat  बो  मिलर  लि  ०  ने  बताया  है  कि  वे  हिमाचल  प्रदेश  की  अपनी  प्रभारी  कालेज  परियोजना

 क  ः
 वित्तीय  आवश्यकता  पूरी  करने  के  लिए  व्यापारिक  शर्तों  पर  श्राबूढ़ाबी  या  किसी  अन्य  मध्य  पूर्वे

 से  ऋण  प्राप्त  करने  में  सफलता  प्रप्त  कर  सकते  हैं  ।

 मामला  विचाराधीन  है  ।

 QATAR
 लिटाए  हाई er

 घरों  कें  यौन  भाव  उ z सज  ्  लगना जियों  न्ञशा ET  ata  जिन्नों  के  बारे  में

 निदेश

 es  ४ *  853.  को  इमाम  सु  ध  गोपाल  :  बया  सुचना  शर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  साप्ताहिक  में  प्रकाशित  श्रीमती  कमला  दास  के
 अ

 जैसे  यौन  भाव  सम्बन्धी  वीकली '  के  कुटिल  लेखों  तथा  घरों  मरजान  वाली  विभिन्न
 पत्नियों  के  नग्न  चित्रों  की  aire  श्रीकृष्ण  किया  गया  है  ;

 क्या  ऐसी  पत्न-पत्नियों  से  युवकों  के  मन  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ने  की  संभावना  है  ;.

 कौर

 क्या  सरकार  इस  मामले  में  कुछ  निदेश  देने  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 सुचना  कौर
 प्रसारण  मंत्री  झाई०  के  ०  से  :  क्या  कोई

 लेख  /  प्रकाशन  अश्लील  या  आपत्ति  जनक  है  या  नहीं  तथा  उनसे  युवकों  के  मन  पर  बरा  प्रभाव  पड़ने  की ं
 संभावना

 है  या  यह  एक  निर्णय  का  प्रश्न  है  जो  अलग-अलग  मामले  के  तथ्यों  पर  निर्भर  करता  है  ॥

 इस
 प्रकार

 के  भ्र श्लील  लेखों  तथा  प्रकाशनों  से  निपटने  के  लिये  भारतीय  दण्ड  विधान  में  उपबन्ध  हैं  जिनके

 अधीन  राज्य  सरकार  के  प्राधिकारियों द्वारा  कार्यवाई  की  जा  सकती है  ।  भारत  सरकार  ने  संसद  के
 एक  अधिनियम  के  जरिए  भारतीय  प्रेस  परिषद्  स्थापित  की  है  wer  बातों  के  ऐसी
 शिकायतों  को  जांच  करने  का  अधिकार है  जो  उसको  पत्रकारिता  संबंधी  सदाचार  तथा  लोक  रुचि  के
 स्तरों

 का
 श्रतिव्तन

 करने  वाले  समाचारपत्रों तथा  नियतकालिक  पत्तों  के  विरुद्ध  प्राप्त  होती हैं
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 का

 1897
 ह

 माल  डिब्बों  का  उत्पादन

 8078.  शो  टना  उरांव  क्या  उद्योग  ate  नागरिक  पूरी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 तीन  वर्षों  माल डिब् बं बताने  वाले  उद्योग  कितने-कितने

 माल  डिब्बें  बनाये

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  माल  डिब्बे  बनाने  वाले  उद्योग  युनिटवार  कितने
 निलम्बित  पड़े  रहे  ;  अर

 यनिटवार  स्रोत वार  कितने-कितने  क्र यादेश चाल  वर्ष  में  इन  उद्योगों  acu  TOMES,

 प्राप्त  होने  की  आशा  है
 ?

 उद्योग झर  ताग रिक  पूति  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  ए०  सी०
 :

 गत  तीन  वर्षों

 में  वैगनों का  उत्पादन  नीचे  दिया  गया  है

 1972-73  1973-74  1974-75

 —  ooo  0 कम  का  नाम

 पहिए  वाले  वैगनों  के  झ्रांकड़े  )

 4

 1.  मे०  थ्रार्थर  बटलर एण्ड  कम्पनी  लिमि

 पड  कलकत्ता

 552.5 मे०  ब्रिज  एण्ड  एफ०  कम्पनी  कलकत्ता  421.3  363

 मे०  जीनिलिया  इंजी  निर्धारण  कलकत्ता  45.0  122

 मे ०  न्याय  एण्ड  कम्पनी  लिमिटेड

 कलकत्ता  1950.  5  1761.5  1379

 5.  मे०  बन  एण्ड  कम्पनी  कलकत्ता  125.0  22.5  345

 6.  Ho सेन्ट्रल  इण्डिया  मशीनरी  मेन्य फैक्चा रिग  कम्पनी

 भरतपुर  ry  1779.5  2867.9  2064

 मे०  हिन्दुस्तान  जनरल  इण्डस्टीज  लि  नई

 दिल्ली  256.5  442.3  291

 मे०  इण्डियन  स्टैंड  वेतन  कम्पनी  लिमिटेड

 कलकता  147.5  82.5  30

 9.  मे०  एण्ड  कम्पनी  पड  कलकत्ता  180.5  680.0  504

 10.  मे०  क०  alo  स्टील  इंडस्टीज  प्राइवेट

 बम्बई
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 11.  मे०

 बाद )  395.0  447.5  548

 12.  मे०  aged  स्ट्रक्चर  मद्रास  75.0  353.0  217

 13.  मे०  टेक्सटाइल  मशीनरी

 3280.0  3200.8  3428

 —————

 योग  8987.0  10279.3  9300

 न

 गत  तीन  वर्षों  में  वैगनों  का  उद्योगों  के  पास  बकाया  पड़े  क्रय  दिनों  का  ब्यौरा  नीचे  दिया

 गया है  :--

 —_—_—

 फर्म  का  नाम  14-73

 को  बकाया  कर यादेश

 1

 1.  मे०  आर्थर  बटलर  एण्ड  कम्पनी  )
 Sy  कलकत्ता प  443  708  700

 मे०  ब्रिज  एण्ड  ote  कम्पनी  कलकत्ता  1450  1509  1146

 मे०  ब्रिटानिया  इंजीनियरिंग  कम्पनी

 कलकत्ता  1220  1097.5

 मे ०  ब्रेथवेट  एण्ड  कम्पनी

 कलकत्ता  4026  5252  3873

 मे ०  aq  एण्ड  कम्पनी  कलकत्ता  1935  3240  2895

 मे०  सैंट्रल  इंडिया  मशीनरी  मैन्यूफक्वा रिंग

 भरतपुर  4632  5828.5  3764.5

 म०  हिन्दुस्तान  जनरल  इंडस्ट्रीज

 656  365

 8  मे ०  इण्डियन  ः  aaa  कम्पनी
 कलकत्ता  चक  2713  2794  2764

 9.  मे  ०  एण्ड  कम्पनी  1299  795
 10.  Ho  के०

 टी
 ०  स्टील  इंडस्ट्रीज  प्राइवेट

 बम्बई  .  537.5  537.  5
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 1260 11.  मे०  मार्डन  शाहिबाबाद  1009  711.5

 12.  मे०  टेक्सटाइल  मशीनरी  कारपोरेशन

 कलकत्ता  4019  7276  3848.

 13.  Ho  सामान  स्ट्रक्चर  मद्रास  1881  1.909  1691. 5.
 se  ee  ene

 याग  22108  33489  24  198. 5
 ल  —_————

 ण

 7.  वैगन  निर्माताओं  को  प्रभी  तक  कोई  व्यादेश  नहीं  दिया  गया  है  ।  मामले  की  सही  ढंग  से  ठीक
 ग्

 करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  जिससे  किसी  नि  डा  मय  में  वैगनों  के  wares

 देना  रेलवे  की  श्रर्धोपाय  स्थिति  पर  निभर  न  रहे  ।

 al  1975-76  के  दौरान  प्राथमिक  उपभोक्ता

 सहकारी  समितियों  की  स्थापना

 8079.  श्री  रोबिन  ककैटो  :.  क्या  उद्योग  और  नागरिक  पूरी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 1974  के  पन्त  तक  विभिनन  राज्यों  में  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  राज्यवार

 संघ  राज्य  क्षेत्रवार  कुल  कितनी-कितनी  प्राथमिक  उपभोक्ता  सहकारी  समितियां  थीं  ;

 देश  में  वर्ष  1975-76  के  दौरान  राज्यवार  संघराज्य  क्षेत्रवार  कितनी  कितनी

 faa  उपभोक्ता  सहकारी  समितियां  स्थापित  की  जायेंगी  ;  कौर

 देश  में  गत  तीन  वर्षों  में  प्राथमिक  उपभोक्ता  सहकारी  समितियों ने
 राज्य  क्षेत्रवार  कितना-कितना  लाभ  कमाया  wea  हानि  उठायी  ?

 उद्योग  और  नागरिक  पूरी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  To  ato  :  व

 उपलब्ध  सुचना  सभा-पटल  पर  रखी  जाती  है  ।  ग्रंथालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  Fo

 9582/75]

 इस  मामले  में  श्राम  पहुंच  यह  है  कि  नये  प्राथमिक  उपभोक्ता  सहकारी  भण्डार  खोलने
 के

 बजाय  विकास  की  सम्भाव्यता  रखने  वाली  adam  सोसायटियों को  सुदृढ़  तथा  मजबूत

 होता  है  ।  जहां-कहीं  नये  प्राथमिक  भण्डार  खोलने  की  प्रा वश्य कता होती  उन्हें  केवल  वहां

 होता  है  जहां  वे  आत्मनिर्भर  तथा  मजबूत  बन  सकते  ।  एक  जिसमें  उन  प्राथमिक  भण्डारों

 की  संख्या  दी  गई  है  जिनके  संबंधित  राज्य  सरकारों  शासित  प्रशासनों द्वारा  वर्ष  1975-76

 में  खोलने  का  प्रस्ताव  सभा-पटल पर  रखा  जाता  है  ।  में  रखा  गया  ।.  देखिए  संख्या  एल ०

 |

 41



 Written  Answers
 —————  April  30,  1975

 ईमानदार  तथा  कुशल  झ्र धि कारियों  को  प्रोत्साहन

 8080.  श्री  सोनिया  इसहाक  सम्भली  :  गेह  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  अपने  कुशल  ate  ईमानदार  अधिकारियों  को  उचित  प्रतिफल देने  की  सरकार  की

 नीति है  ;

 यदि  तो  उस  पुलिस  अधिकारी  जिसने  मोती  बाग  के  निकट रिंग  रोड  पर
 29

 1974  को  हुई  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  इन्सपैक्टर की  घातक  सड़क  दुर्घटना  के  वारे  में
 सफलता

 पूर्वक  जांच  की  थी  क्या  प्रोत्साहन  दिये  गये  हैं  झ्रथवा  देने  का  विचार  है  ;

 क्या  इसी  पुलिस  अधिकारी ने  उस  सनसनी  पूर्ण  दोहरी  हत्या  वाले  मामले
 की

 भी  सफलता

 पुर्वक  जांच  की  थी  जिसमें  रामनाथपुरम  के  बहुमंजिले  फ्लैटों  में  रहने  वाले  आकाशवाणी  के  एक  वरिष्ठ

 अधिकारी  की
 पत्नी  तथा  लड़की  की  हत्या  की  गयी  थी  ;  कौर

 यदि  तो  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 बहु  मत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  पद  जब  परिस्थितियां  उचित

 राती  है  तो  कार्य  कुशल  तथा  ईमानदार  अ्रधिकारियों  को  उपयुक्त  प्रतिफलन  दिया  जातः है  ।  पंजाब

 पुलिस  नियमों  में  इन्ही  क्टर  तथा  उससे  निम्न  पदवी  के  पुलिस  अधिकारियों  द्वारा  उत्कृष्ट  रुप  से

 मामले  का  पता  लगाने  पर  प्रतिफल  स्वागत  करने  की  थी  व्यवस्था है  ।

 इस  मामले  की  सफलतापूर्वक  जांच  करने  के  लिए  कोई  अधिकारी  पुर्णतः  व्यक्तिगत

 रूप  से  जिम्मेवार नहीं  है  ।  वास्तव  में  इस  मामले  का  पता  अधिकारियों  के  एक  दल  ने  लगाया  था  जिसमें

 राम  थाने  के  तथा  दो  सब-इन्सपैक्टर  शामिल  हैं  ।  इस  मामले की  जांच  पड़ताल  के

 दौरा  ।  पुलिस  अधीक्षक  दक्षिणी  पुलिस  जिला  तथा  सब  डिवीजन  पुलिस  अ्रधिकारी  दिल्ली  छात्र नि

 ने  भी  महत्वपूर्ण  मा्गेदशंन  किया  था  |

 हत्या  के  इस  मामले का  लगाने  में  अधिकारियों  के  एक  दल  ने  भी  कार्य  किया ।
 थाने  के  थानेदार  तथा  दो  सब-इन्स  पत्थरों  के  अतिरिक्त  घातक  मार्ग  दुर्घटना  का  जिसमें

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  का  एक  इन्सपेक्टर  मारा  गया  सफलतापूर्वक  पता  लगाने  के  लिए उत्तरदायी

 पांच
 eq

 पुलिस  अधिकारी  भी  हत्या  के  इस  मामले  का  पता  लगाने  के  लिए  उत्तरदायी  थे  ।

 अधिकारियों
 के  दो  दलों  को  जिन्होंने  उपरोक्त दो  मामलों  का  पता  लगाया  था  उचित

 प्रतिफल  दिए  गए  हैं  ।

 सी
 ०

 डो
 ०

 ब्लाक  हैडक्वाटसं  पर  सार्वजनिक  टे  लीफोन  केन्द्रों  को  मंजूरी

 8081.  श्री  नारायण  चन्द्र  परिवार  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 19  1974 को  सी०  डी०  ब्लाक  हैडक्वाटंस  के  कैटेगरी  स्टेशन  घोषित  हो  जाने

 के  बाद  वहां  पर  सोमवार  तथा  पूर्वोत्तर  सर्कल  के  नाम  में  ने

 जनिक  टेलीफोन  केन्द्रों
 को  ouasy  sone जे

 AM  गच  &  पर
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 sale,
 1897  (

 तब  से  अरब  तक  सकल वार  कितने  सार्वजनिक
 टेलीफोन  केन्द्र खोले  जा  चुके  हैं  ;

 देश  में  सोमवार  ऐसे  कितने  सो ०  डो०  ब्लाक  हैडक्वाटर  हैं  जहां  सो
 ०  डी०  हेडक्वार्टर्स

 के  कटेगरी  स्टेशन  घोषित  किये  जाने  के  बाद  भी  न  तो  सार्वजनिक  टेलीफोन  केन्द्र  मंजूर  किये  गये  हैं

 र  न  ही  स्थापित  किये  गये  हैं  ;  शौर

 देश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  सी  ०  डी०  ब्लाक  हैडक्वाटेस  को  छोड़कर  वित्त  वर्ष  1974-75

 में  सार्वजनिक  टेलीफोन  उपलब्ध  कराने  तथा  वर्ष  1975-76  में  उनके  लिये  प्रावधान  करने  के  लिये

 विभाग  द्वारा  क्या  पग  उठाये  गये  हैं  ?

 संचार  मंत्री  दाकार  दयाल  :  से  अपेक्षित  सूचना  संलग्न  विवरण-पत्र

 में  दे  दी
 गई  है  ।  ग्रंथालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  |

 पंजीकरण  प्रस्तावों  का  रह  किया  जाया

 8082.  को  खेमवती  भाई  चावड़ा  :  क्या  उद्योग  कौर  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  क्या  1973  की  नीति  के  वाली  छूट  सीमायें  स्वतः  लागू  होती

 यदि  हां  तो  प्रशासनिक  मंत्रालय  द्वारा  विदेशी  मुद्रा  की  सीमा  के  ग्रन्तगत  खाने  वालों  के  भी

 करण  प्रस्तावों  को  किन  नियमों  के  अन्तरगत  रह  किया  जा  रहा  है  ?

 उद्योग  ale  नागरिक  पूरी  मंत्री  (att  टो०  ए०  :  लाइसेंस  से  छूट  देने  को  शर्तें

 सरकार की  अधिसूचना  सं०  का ०  करा  98  भाई डी  कार  ए  /  29  दिनांक  16  फरवरी

 1973  जिसे  समय  समय  पर  संशोधित  किया  गया  में  दी  गई  है  ।  इस  झ्र धि सुचना के  अन्तर्गत

 लाइसेंसों से  छूट  प्राप्त  उपक्रमों  से  ara
 की

 जाती  है
 कि

 वे  सम्बद्ध
 तकनीकी  प्राधिकरणों में

 स्वयं  को  पंजीकृत  करा  लेंगे  ।  जब  aaa  फर्म  संयंत्र  और  मशीनरी  के  लिए  रादेश  देती  है  तब

 करण  के  लिए  ग्रा वदन  किए  जा  सकते  हैं  ।  यदि  आवेदक  फर्म  को  विदेशी  सहयोग  झ्रथता  पूंजीगत  माल  का

 आयात  कराने  के  लिए  स्वीकृति  लेनी  होती  है  तो  वे  पंजीकरण  के  लिए  आवेदन  देने  से  पूर्वे  इस  प्रकार की

 स्वीकृति  पहले  लेना  अपेक्षित  है  ।

 फिर  भी  संभावित  मांग  की  तुलना  में  पर्याप्त  लाइसेंस  प्राप्त  क्षमता  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 सरकार  ने  समय  समय  पर  उद्यमियों  को  बताया  है  कि  ऐसे  क्षेत्रों  में  अतिरिक्त क्षमता  के  लिए  क्षेत्र के

 औद्योगिक  मंजूरियों  में  परिवर्तन

 8083.  को  नानू  भाई  एस  पटल  :  क्या  उद्योग  तोर  नागरिक  पूरी  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  कितने  मामलों  में  प्रौद्योगिक  मंजू  रियों  तथा  शप्राशयपत्रों  को  शर्तों  को

 लाइसेंस  समिति  को  सुचित  करने  न्या  ofa Ba  EL  ala  त  किए  बिता  गया  पार्टी  का  नाम  क्य  कोन  से

 परिवर्तन  किए  गए  हैं  तथा  उसके  क्या  कारण हैं  ;  शरर
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 Written  Answers
 eee  et  ७

 Vaisakha  10,  1897
 (Saka)

 क्या  सरकार  इस  बात  को  स्वीकार  करती  है  रफी  विदेशी  क्षेत्र  के  गीत

 उद्योग  अर  नागरिक  पूरी  मंत्री  To  :  झ्राशय  Tat  की  स्थितियों  पर

 प्रकाश  डालने  वाली  जानकारी  जिसमें  हो  सकता है  समय  समय  पर  संशोधन  किया  गया  हो  केन्द्रित

 रूप  में  नहीं  रखी  जाती  |  करार  एल०  भाई  य ू०  नियमों  लाइसेंसों  कौर  उसको  स्थितियों  में  मामले
 को  लाइसेंसिंग  समिति  को  भेजे  बिना  संशोधन  करने  या  फेर  बदल  करने  की  सरकार  को  अनीति

 प्राप्त  है  ।  लाइसेंस  प्राप्त  उपक्रमों  के  स्वामित्व  में  परिवहन की  अनुमति  नियमानुसार  दी  जाती है
 ।

 नहीं  ।

 बंगाल  पेयर  रानीगंज  मैं  उत्पादन

 8084.  श्री  शाक्ति  कुमार  सरकार  :  क्या  उद्योग  कौर  नागरिक  पुरष  मंत्री यह
 बताने  की

 करेंगे  कि

 क्या  बंगाल  पेपर  रानोगंज  का  उत्पादन  कम  हो  गया है  ;

 यदि  at,  तो  गत  aha  वर्षों  के  उत्पादन  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  कौर

 इस  एकक  द्वारा  उक्त  wafer  के  दौरान  areca  किए  गये  श्राघुनिकोकरण  के  कार्य  का

 ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  we  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०  पी०  :  कौर

 पिछले  दो  वर्षों  में  बंगाल  पेपर  रानीगंज  के  उत्पादन  में  गिरावट  ars  है  ।  एकक  का  वर्ष  1972,

 1973  1974  का  उत्पादन  37,731  व  20,592  प्रौढ़  17,816 टन  कागज  रहा  है  ।

 बैलेसिंग  उपकरणों  की  सहायता  से  मिल  के  50,000  मी ०  टन  के  विद्यमान  उत्पादन

 को  विभाकर  65,000  मी०  टन  प्रति  करने  का  प्रस्ताव  था  ।  प्रौद्योगिक  अशान्ति  के  कारण  यह

 क्र  क्रियान्वित  नहीं  किया  जा  सका  ।

 वर्ष  1975  के  दौरान  पंजाब  के  गांवों  सें  बिजली  लगाया  जाना

 8085.  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 विद्युतीकरण  योजना  के अ्रन्तर्गत  वर्ष  1975  के  दौरान  पंजाब  के  कौन  कौन  से  गांवों में  बिजली  लगाई

 जायेगी  भ्र ौर  पंजाब  में  पिछली  तिमाही  में  कौन  कौन  से  गांवों  में  बिजली  लगाई  गयी  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धपुर  :  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  वह

 सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 पिछड़  क्षेत्रों  के  लिए  पंजी  निवेश  ट्रस्ट

 8086.  श्री  डी०  ato  चन्द्र गौडा  :  क्या  उद्योग  कौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  विभिन्न  राज्यों  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योगों  को  प्रोत्साहन देने  के  लिये  एक  पूंजी  निवेश

 ट्रेंट  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ;  कौर ७ ६९
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 लिखित  उत्तर 30.0
 1975

 लि  ा  i  NE

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या हैं  ?

 उद्योग  श्र  नागरिक  पति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  पी०  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 Inspection  of  Offices  under  Prime  Minister’s  charge  to  ensure  use  of  Hindi  in
 offices

 *8087,  Shri  Sudhakar  Pandey;  Will  the  Prime  Minister  be  pleaseq  to  state:

 (a)  whether  officers  in  the  Departments  under  Prime  Minister’s  charge  while

 on  inspection  of  the  offices  under  them  ensure  that  all  the  work  is  carried  out

 in  Hindi  in  these  offices  according  to  the  Government’s  policy  in  this  regard;

 (b)  the  number  of  officers  who  carried  out  such  inspections  during  the  last

 year  and  the  number  of  the  offices  inspected;

 (c)  the  position,  in  general,  as  revealed  in  the  inspection  reports;  ang

 (d)  the  steps  taken  to  improve  the  position  in  the  office  where  Hindi  is  not

 being  used  even  now?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs,  Department  of

 personnel  and  administrative  reforms  and  Department  of  Parliamentary  Affairs
 (Shri  Om  Mehta):  (a)  to  (d).  Information  is  being  collected  and  will  be  laid
 on  the  table  of  the  House.

 Violation  of  Foreign  Exchange  regulations  by  Foreign  Banks  and  Companies,

 +8088.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Prime  Minister  be  pleased  to
 state:

 (a)  the  number  of  foreign  banks  and  foreign  companies,  the  branches  and

 subsidiary  companies  thereof,  which  have  been  charged  with  violation  of

 foreign  exchangs  regulations  during  the  last  three  years;

 (b)  the  charges  against  each  of  them;  and

 (c)  the  action,  if  any,  taken  against  each  of  them?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  Department  of  Per-
 sonnel  and  Administrative  Reforms  (Shri  Om  Mehta):  (a)  to  (c).  No  foreign
 bank  has  been  charged  with  violation  of  Foreign  Exchange  Regulations  during
 the  last  three  years  by  the  Directorate  of  Enforcement.

 There  are  many  branches  and  subsidiaries  in  India  of  Foreign  compani  es,
 some  with  a  number  of  offices  in  India.  Therefore,  the  desired  information
 will  be  collected  and  furnished  if  the  names.  of  the  branches  and  subsidiaries
 of  the  foreign  companies  in  respect  of  whom  information  is  desired,  are
 specified.

 येरीगुन्तला  में  सीमेंट  कारखाना

 8089.  श्री  वाई  ईश्वर  रेड्डी  :  क्या  उद्योग  ale  नागरिक  पति  मंत्री यह  बताने  की  कृपा
 in

 क्या  येरीगुन्तला में  सरकारी  क्षेत्र  में  कृति के  लिये  दीर्घकाल  से  अनिर्णीत पड़े  सीमेंट

 कारखाने  के  निर्माण की  स्वीकृति  दे  दी  गई  है  ।
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 Written  Answers  April  30,  1975

 (a)  यदि  at,  तो
 कब  कौर  तब  से  कार्य  में  क्या  प्रगति  हुई  है

 वर्ष  1975-76  में  कारखाने  के  लिये  कितनी  धनराशि  wafer
 को

 गई  तथा  aa  तक

 कितनी  धनराशि  बच  हुई  है  ate  निर्माण  काय  पुरा  होने  का  निर्धारित  समय  क्या  है

 (1)  राज्य  सरकार  निर्माण  के  किन  किन  पहलु प्र ों  पर  सहयोग  -  करेगी  निर्णय  के

 भुगतान  करने  नथ  भुगतान  न  करने  वाले  किन  किन  पंहलम्रों  पर  सहयोग  करने  के  लिये  बाध्य  है  ;

 क्या  ऐसे  सहयोग  से  केन्द्र  सन्तुष्ट  है
 ?

 उद्योग  शौर  नागरिक  द  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०  पी०  मौर्य )  से  (
 न्य  )

 प्रकार  ने  सीमेंट  कारपोरेशन  श्राफ  इंडिया  के  थे  रगुन्तला  प्रदेश  )  में  प्रति वर्ष  4  लाख  सिटी

 टन  की  क्षमता  वाले  एक  सीमेंट  संयंत्र  के  स्थापित  किये  जाने के  प्रस्ताव की  22  मान  1974 को  स्वीकृति

 दे  दी  थी  ।  सीमेंट  कारपोरेशन  इस  परियोजना  के  लिये  प्रमख  संयंत्र  एवं  मशीनों  की  खरीद  लिये

 wea  भेज  चका  है  ।  इस  परियोजना  के  लिये  इस्पात  की  आवश्यकताओं  का  अयोजन  करने  हेतु

 भी  ज्वाइंट  प्लांट  कमेटी  इरादी  के  माध्यम  से  कार्य  प्रारम्भ  कर  दिया  गया  है  ।  सीमेंट  कारपोरेशन  द्वारा

 fiz  की  किस्म  के  नने  के  पत्थर  के  लिये  खनन  पट्टा  प्राप्त  कर  लिया  गया  है  ।  स्थल  पर  एक  कार्यालय  भी

 खोल  दिया  गया  है  !  इस  परियोजना  पर  मारे  1975 तक  लगभग  38.  39  लाख  रुपये खे  कर  दिये

 गये हैं  ।  वर्तमान  ay  197  5-76  में  सीमेंट  कारपोरेशन के  लिये  12  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया

 मया  ।  इसमें  येरगन्तला  परियोजना  पर  होने  वाला  व्यय  भी  सम्मलित  है  ।  पांचवीं  योजतावधि  के

 झझरी  तक  wall  1978-79 तक  परियोजना  के  चालू  हो  जाने  की  तराशा  है  ।

 सीमेंट  कारपोरेशन  द्वारा  परियोजना  के  लिये  भूमि  चना  पत्थर  के  लिये  खन

 पट्टों  देने  जल॑  सप्लाई  की  व्यवस्था  करने  में  राज्य  सरकार  की  सहायता  मांगी  गयी  है  भूमि

 ग्रहण  करनें  के  लिये  कानूनन  कार्रवाई  प्रारम्भ  कर  दी  गयी  एसो  खनन  पट्टा  दे  दिया  गया
 शन  को  राज्य  सरकार  से  सहयोग  की  कमी  की  कोई  किफायत  नहीं  हैं  |

 मध्य  प्रदेश  के  सोधी  जिले  के  श्रादिवासी/पिछड़े  क्षेत्रों  के  लिए  ग्रामीण  विद्युतीकरण प  निगम  ढारा  योजना

 8090  श्री  रणबहादुर  सिह  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  ग्रामीण  विद्युतीकरण निगम  की  स्थापना  आदिवासी  और  ग्न्य  पिछड़े  क्षेत्रों

 में  बिजली  पहुंचाने  के  लिये  की  गई  थी  जिन्हें  इसके  बिना  यह  लाभ  कभी  नहीं  मिल  सकता  था  ;

 यदि  तो  आदिवासी  पिछड़े  क्षेत्रों  के  लिये  ऐसी  योजनाएं  मंजूर  करने  में  किन-किन

 मुख्य  वातों  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ;

 क्या  ग्रामीण  विघुतीकरण निगम  केवल  उन्हीं  योजनायें की  मंजूरी देता  है  जिनसे  एक

 वर्ष  के  अन्दर  तुरन्त  प्राथमिक  प्रतिलाभ  होता  है  ;

 यदि  तो  मध्य  प्रदेश  के  सिधी  जिले  में  पहले  से  ही  स्थापित
 ग्रामीण  विद्युतीकरण

 निगम
 की

 योजना  से  आधिक  प्रतिलाभ  मांगने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 - (=)  ग्रामीण  विद्युतीकरण  निगम  ने  इस  योजना  को  पुरा  करने  के  लिये  जब  तक  उससे

 झा धिक
 प्रति लाभ  मिलना  आरम्भ  न  हो  जाये  तब  तक  अग्रेतर  धनराशि  न  देने  की  धमका  दी  है  ?
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 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद )  ग्रामीण  विद्युतीकरण  निगम  एक

 वित्तदाता  संस्था  है  और  यह  राज्य  बिजली  बोर्डों  यूरोप  /  अथवा  ग्राम  विद्युत  सहकारी  समितियों  का

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  विद्युत  के  विस्तार  के  लिए  तकनीकी  सूप  से  सम्भाव्य  तथा  वित्तीय  तौर  पर  aaa

 परियोजनाओं  के  संबंध  में  परियोजनावार  झ्राधार  पर  तथा  ग्रामीण  वितरण  प्रणालियों  के  सुधार  के  लिए

 ऋण  सहायता  प्रदान  करता  है  ।  अपेक्षाकृत  अधिक  प्रतिकूल  परिस्थितियों  वाले  क्षेत्रों  में  विकास  की  गति

 को  तेज  करने में  सहायता देने  के  अपने  मूलभूत  दृष्टिकोण के  निगम  जनजातीय

 तथा  ग्रहण  पिछडे  क्षेत्रों की  ग्राम  विद्युतीकरण  की  परियोजनाओं  पर  विशेष  ध्यान  पर  उन्हे  उच्च

 प्राथमिकता  देता  रहा  है  ।

 निगम  से  वित्तीय  सहायता  के  लिए  स्कीमों  की  स्वीकृति  किसी  ग्रामीण

 करण  परियोजना को  कुछ  नियत  विशिष्ट  अवधियों की  समाप्ति  पर  निवेश  पर  एक  न्यूनतम  निबल

 प्रतिलाभ  प्राप्त  करना  आवश्यक है  ।  इस  संबंध  में  किसी  क्षेत्र  में  कठिनाइयों  की  स्थिति  पर  निभर

 करते हुए  मानदण्डों के  तीन  विभिन्न  सेट  निर्धारित किए  गए  हैं  ।  विभिन्न  मानदण्डों के
 प्रयोग

 के  उद्देश्य  के  लिए  निगम  ने  क्षेत्रों  को  इन  तीनों  श्रेणियों  में  से  किसी  एक  के  रूप  में  वर्गीकृत किया  है  प्रजाति

 (1)  सामान्य रूप  से  विकसित  (2)  सामान्य  रूप  से  पिछड़े  शौर  (3)  विशेष  रूप  से
 कम विकसित

 जनजातीय  क्षेत्र  वे  क्षेत्र  जिनमें  मुख्य  रूप  से  50
 प्रतिशत

 अथवा  इससे

 जनजातीय  झ्राबादी  विशेष  रूप  से  कम  विकसित  क्षेत्रों  के  रूप  में  वर्गीकृत किए  गए  हैं  ।  आदिवासी

 तथा  अन्य  पिछड़े  क्षेत्रों  के  लिए  स्कीमों  द्वारा  पुरी  की  जाने  वाली  शर्तों  तथा  व्यवहायंता  मानदण्डों में

 निगम  द्वारा  उपयुक्त  रूप  से  ढ़ील  दी  गई  है  ।

 नहीं  ।

 निगम  ने  मध्य  प्रदेश  के  सिधी  जिले  में  शब  तक  40.  280  लाख  रुपये
 की

 कुल

 ऋण  सहायता  के  लिए  दो  ग्रामीण  विद्युतीकरण  परियोजनाएं  स्वीकृत  की  हैं  |

 निगम  द्वारा  स्वीकृत  परियोजनाओं को  3  से  5  वर्षों  तक  की  प्रवर्ध  में  पूर्ण  करने  के  लिए  ा

 बद्ध  किया  गया  है  ।  प्रत्येक  बर्ष  के  लिए  परियोजना  प्राधिकारी  निगम  से  भ्रपेक्षित  ऋण  सहायता को

 मात्रा  के  आधार  पर  काय  के  विस्तार  को  निर्दिष्ट  करते  हैं  ।  निगम  पहली  किस्त  ऋण  की  स्वीकृति  के

 बाद
 तथा  दस्तावेजों शादी  के  कार्यान्वयन  संबद्ध  कानूनी  भ्रौपचारिकताश्रों  के  पूर्ण  होने  पर

 देता  है  ।  दूसरी तथा  उसके  बाद  की  किस्तें  निगम  के  इस  संबंध  में  आश्वस्त  हो  कि  पिछले वर्ष

 eran  वर्षों  के  लिए  यथा-परिकल्पित  पर्याप्त  प्रगति  प्राप्त  कर  ली  गई  के  बाद  दी  जाती  है
 ।

 निगम  ने  सिधी  जिले
 के

 लिए  स्वीकृत  इन  दोनों  स्कीमों के  लिए  मध्य  प्रदेश
 राज्य

 बिजली  तोडे  को

 पहली  किस्त  पहले  ही  दे  दी  है  ।  पहली  किस्त के  लिए  परिकल्पित  कार्यों  के  संबंध  में  संतोषजनक  प्रगति

 प्राप्त  होते  ही  दूसरी  तथा  इसके  बाद  की  किस्तें  दे  दी  जाएंगी  ।

 पाला मऊ  जिले  में  नए  डाकघर  खोलना

 8091.  कुमारी कमला  कुमारी  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1971  के  बाद  बिहार  के  oars  जिले  में  विशेषकर  तथा  बिहार  में

 सामान्य  कप  नए  डाकघर  खोले  गए  झोर
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 1975  श्र  1976 में  पालामेऊ  जिलें  (  में  विशेषकर  तथा  समूचे

 देश  में  सामान्य  रूप  से  कितने  नए  डाकघर  खोलें  जायेंगे  ?

 संचार  मंत्री  शंकर  दयाल  :
 पलामू  जिले  में  19  कौर  पूरे  बिहार

 राज्य  में  842  नए  डाकघर  खोले  गए  हैं  ।

 डाकघर  खोलने  की  सामान्य  नीति  कौर  उपलब्ध  साधनों  के  अनुसार  प्रत्येक

 मामलें
 के  ग्रौचित्यप्रण  होने  पर  ही  यह  निर्भर  करता

 है
 कि  कितनी  संख्या

 डाकघर
 खोले

 ।

 विदेशी  फर्मो  को  लाइसेंस  जारी  करने  के  मामले  में  लाइसेंस  समिति  द्वारा  माग  दर्शा  सिद्धांतों  का  उल्लंघन

 8092.  श्री  भालजोभाई  caters  परमार :  क्या  उद्योग  श्र  नागरिक  पूति

 मली यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारतीय  क्षेत्र  को  दबाने  तथा  विदेशी  फर्मों

 को  प्रोत्साहन  देने  के  उद्देश्य  से  उद्योग  को  मंत्रालय  द्वारा  जारी  किये  गये  मागंदर्शी  सिद्धान्तों

 का  उल्लंघन  किया  जाता  रहा  शौर

 लाइसेंस  समिति  ने  मंत्रालय  द्वारा  जारी  किये  गये  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  की  कितने

 मामलों  में  अ्रवहेलना  की  तथा  क्या  सरकार  ऐसे  मामलों  पर  फिर  से  विचार  करना  तथा  जहां

 मा गें दर्शी  सिद्धान्तों  की  अवहेलना  की  गई  उन  मामलों  में  मध्यम  पैमाने  की  भारतीय  फर्मों

 को  लाइसेंस  जारी  करना  स्वीकार  करेगी  ?

 उद्योग  ate  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  टी०  To  नहीं  ।

 प्रश्न  हो  नहीं  उठता  |

 Assistance  from  R.E.C.  for  Rural]  Electrification  वही  Eastern  Nimar  District  of

 Madhya  Pradesh

 8093.  Shri  G  Dixit:  Will  the  Minister  of  Energy  be  pleased  to  state:

 (a)  the  total  amount  of  assistance  proposed  to  be  given  by  Rural  Electrification

 Corporation  for  rural  electrification  in  eastern  Nimar  district  of  Madhya  Pradesh;
 and

 (b)  the  saiient  features  of  the  scheme  to  be  jmplemented  in  the  gaid  district?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Energy  (Prof.  Siddheshwar  Prasad):

 (a)  The  Rural  Electrification  Corporation  Ltd.  has  so  far  sanctioned  three  rural
 electrification  projects  in  Khandwa  (East  Nimar)  district  of  Madhya  Pradesh  for

 loan  assistance  of  Rs.  105.62  Jakhs.

 (b)  The  Scheme  envisage  energisation  of  2,915  agricultural  pumpsets  and
 extension  of  electricity  to  192  small  industrial  units  in  108  villages,

 48



 30  1975  लिखित  उत्तर
 ee  a  ee

 विस्फोटक  पदार्थों  का  उत्पादन  करने  वाली  फर्मो  की  क्षमता

 8094.  शी  के०  लक प्पा

 श्री  नीतिराज  सिह  चौधरी :

 उद्योग  site  नागरिक  पूरी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 औद्योगिक  विस्फोटक  पदार्थों  का  उत्पादन  करने  वाली  कम्पनियों  की  गत  तीन

 वर्षों  के  दौरान  क्षमता  क्या  थी  wie  वार्षिक  उत्पादन  कितना  नीचे

 शभ्रौद्योगिंक  विस्फोटक  पदार्थों  की  देश  में  कितनी  श्रावश्यकता  होती  है  कौर

 उनकी  विदेशों  में  कितनी  मांग  कौर

 क्या  सरकार  इन  पदार्थों
 का

 उत्पादन  करने  वाली  कम्पनियों  देश  तथा

 विदेशों  की  मांग  पुरी  करने  के  लिये  उनकी  उत्पादन  क्षमता  बढ़ाने  के  लिये  अनुमति  देकर

 प्रौद्योगिक  विस्फोटक  पदार्थों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  कर  रही
 है  ?

 उद्योग  कौर  नागरिक  पूरी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ato  पी०  (#)  औद्योगिक

 विस्फोटक  पदार्थों  को  क्षमता  तौर  वार्षिक  उत्पादन  निम्न  प्रकार  है  :--

 (1)  मे०  इंडियन  एक्सप्लोसिव  लिमिटेड

 अ  आ

 ay  अ्रघिष्ठापित  क्षमता  उत्पादन

 टन

 a

 1972  28,000  29,860

 1973  28,000  26,362

 1974  28,000  32,442

 (2)  Ho  कराई  पी०  एल०  केमिकल्स  लि०

 1972  e  शक  15,000  2806

 1973  15,000  5581

 1974  शक  15,000  5864

 a

 देश
 में

 प्रौद्योगिक  विस्फोटक  पदार्थों  की  आवश्यकता देश  के  उत्पादन  से  ही

 पूरी  की  जाती  है  प्रौढ़  इनका  नहीं  किया  जाता  है  ।  इगनीटर

 art  डिटोनेटिंग  फ्यूज  का  निर्यात  किया  गया  है  ।  1971-72 में  21.  51  लाख  रु०

 के  मूल्य  का  1972-73  में  39.72  लाख  रुपये  के  मूल्य का  कौर  1973-74  में  29.69

 लाख  रुपये  के  मूल्य  का  निर्यात  किया  गया  था  ॥
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 अ्रधिष्ठापित  क्षमता  औद्योगिक  विस्फोटक  पदार्थ  बनाने  के  लिए

 निम्नलिखित  झ्शा-पत्र  दिये  गये  हैं  ——

 10,000  मी०  टन मे०  नरेन्द्र  एक्सप्लोसिव

 मे०  एम  ०  पी०  शभ्रौद्योगिक  विकास  निगम  0.0 10,000
 Ho  झाई०  डी०  एल०  केमिकल्स  7,500  प

 में
 मे०  भाई  डी०  एल०  केमिकल्स  7,500

 में  एक  एकक )

 उत्तर  प्रदेश  में  ट्रैक्टर  ्य फक्टी क

 8095  .  थ्रो  दिनेश  सिह  :  उद्योग  कौर  नागरिक  पूति  मंत्री  प्रतापगढ़

 H  ट्रैकंटर  फैक्टरी  की  स्थापना  के  बारे  में  20  1974  के  भ्र तारांकित

 प्रश्न  स०  1215  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  gor  कि  कार्य  आरम्भ

 करने  तथा  फैक्टरी  के  तैयार  होने  के  लिए  किस  तिथि  का  लक्ष्य  ह ै? ट

 परियोजना  के उद्योग  शरर  नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  ए०  ato  जाज )

 उदभावक  परियोजना  के  वित्तीय  ढांचे  को  अंतिम  रूप  दे  रहे  चूंकि  भूमि  का  अधिग्रहण

 कभी  किया  जाना  है  इसलिए  किसी  भी  ae तक  यह  बता  सकना  कि  कारखाना  कब  तक  तैयार

 हो  जाएगा  बड़ा  कठिन  है  ॥

 Training  to  modernise  Police  Force

 +8696.  Shri  Ram  Hedaoo:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  incidents  of  Police  firing  at  protest  meetings  and  processions

 at  different  places  in  the  country  are  constantly  on  the  increase  and  the  common
 man  is  losing  faith  in  Police;

 (b)  whether  any  training  programme.-for  police  is  being  conducted  in  Delhi
 to  ensure  that  Police  exhibit  a  sense  of  tolerance  in  maintaining  law  and  order
 and  do  not  act  in  a  vindictive  and  wrathful  manner  but  with  restraint,  patience
 and  tact  while  controlling  the  mob;  and

 (c)  the  pattern  of  training  and  programme  being  adopted  in  Delhi  to  modernise
 the  Police  Force  to  help  in  protecting  the  democratic  values?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  F.  H.  Mohsin):  (a)
 No.  Sir.

 (bh)  Yes,  please.

 (c)  The  training  syllabi  for  the  Delhi  Police  include  police_community  relations,
 role  of  police  in  the  changing  society,  socio-economic  and  political  changes  in  the
 country,  and  constitutional  provisions  concernitg  the  rights  and  privileges cf  the
 citizens.  Greater  emphasis  is  lai  ,on  proper  conduct  and:  polite  behaviour  with  the
 public.  These  have  been  incorp  orated  wi
 help  in  protecting  the  democratic  values. :

 th a  view  to  enable  the  police  force  to
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 खले  कद  के  सामान  का  उत्पादन

 80  97:  श्रीमती  गायत्री  देवी :  eal  rT  शर  नागरिक  पूति  मंत्री  यह  की

 कपा  करेंगे

 भार

 स्त

 में  क्रिकेट
 बैडमिंटन

 के सामान  का  कितनी  मात्रा

 उत्पादन  होता

 भारत  में  इसमें  से  कितने  उत्पादन  का  प्रयोग  जाता  ष  अर  कितने
 »  ७ उत्पादन  का  निर्यात  जाता  हे

 प्रा  तना  शल्क  लिया इन  वस्तुप्नों  के  निर्यात  पर  विदेशों

 जता  a
 S  त्र

 इसके  खेलकूद  का  कितना  सामान  आयात  किया  जाता  है  शरर  प्रत्येक

 मद  र  शल्क  लिया  जाता  है
 ?

 उद्योग  शौर  नागरिकर्पुति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 ए०

 Tio  फार्मा
 )

 भारत  में  बनाये  जाने  वाले  क्रिकेट  कौर  बैडमिंटन  के  सामान  की  मात्रा  सम्बन्धी

 wins  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  फिर  भी  खेल-कंद  के  सामान  की  कुछ  acquit

 मानित  उत्पादन  इस  प्रकार  है

 वार्षिक  उत्पादन

 हाक
 कलुआ दी  द al  क्रिकेट  की  गद  3,60,000  नंग

 टेनिस  mit  स्वदेश  रैकिट  5,60,000

 बैडमिंटन  के  रैकिट  1  3,000

 हानियां  00,000

 5  सभी  प्राकार  के  क्रिकेट  के  बल्ले  00,000

 6  टेनिस  36,000  दिन

 wheat  ऊपर  लिखी  वस्तुभ्नों  के  कुल  उत्पादन  का  60  प्रतिशत  निर्यात  किया

 जाता है  1

 a
 प्राथमिकताओं  को  सामान्यीकृत  प्रणाली  वाले  देशी  का  yy  ति  किये  जाने  ae

 खेल  कद  के  सामान  पर  कोई  शल्क  नहीं  लिया  जाता  है  ।

 हन
 अन्य  देशों  से  उत्पादों  के  अनसार  10  प्रतिशत  a  17  प्रतिश्त  त  क  faa

 जाता है  |

 चूंकि  देश पब्  श्राव्ध्यकताएं  पुरी  तरह  स्थानीय उत्पादन  सेही  हों  जाती

 हैं
 सामान्य

 रूप  से  ऊपर  ay
 गयी

 खेले  कूद  की  att  भी  वस्तु  aaa नहीं
 जाती  हैं  ।

 At



 Written  Answers
 Vaisakha  10,.  1897

 (Saka) ae

 भारतीय  फिल्मों  तथा  बूस  चित्रों  में  सऊदी  श्र  को  सखि

 58098.  श्री  एम०  एम०  जोजफ  :  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे किः

 समाचारपत्रों की  रिपोर्ट  के  अनुसर  सऊदी  ara  ने  भारतीय  फिल्मों

 विशेषतया  लघु  उद्योग  तथा  अन्य  विकास  कार्यों
 जैसे

 विषयों
 पर

 वृत्त  चीतों  में

 रुचि  प्रदर्शित  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या

 क्या  सऊदी  अरब  की  मांग  के  प्रति  भारत  ने  भी  प्रगति  रुचि  दिखाई  है  ।

 सुचना  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  धर्मवीर  तथा  (@).

 उन्होंने  रुचि  दिखाई  है  जिसके  बारे  में  आगे  कारवाई  की  जा  रही  है  |

 डाकुमैट्रियों  के  सम्बन्ध  में  सऊदी  aa  की  कोई  भी  मांगें  पुरी  करने  में  भारत
 को  प्रसन्नता  होगी  ।

 गर-कानूनी  ढंग  से  श्राग्नेयास्त्र  बनाना

 8099.  श्री  विश्वनाथ  झुनझुनवाला :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  देश  में  व्यक्तिगत  रूप  से  ate  गिरोहों  द्वारा  गैर-कानूनी  ढंग  से  aaa

 बनाये  जाने
 की

 घटनाओं  में  बृद्धि  हुई

 यदि  तो  उन  राज्यों  के  नाम  क्या  है  जिनमें  इन  अवैध  oe  के

 निर्माण  में  वृद्धि  हुई

 इनके  चोरी  छिपे  का  पता  लगाने  के  लिये  काम  करने  वाली  एजेंसी  के
 पास  पर्याप्त  उपकरण  नहीं  हैं  कौर यह  हथियार  बनाने  वालों  का  मुकाबला  नहीं कर
 अर

 यदि  तो  इस  खतरे  की  रोकथाम  करने  के  लिये  कौर  पता  लगाने  वालो

 एजेंसियों  को  आधुनिक  बनाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 गुह  मंत्रालय में  उप-मंत्री  ~ Yl  ऑफ  एच ०  :  और  (@).  संघ

 राज्य  क्षेत्रों  तथा  निम्नलिखित  are  हिमाचल

 मेघालय  तथा  त्रिपुरा  से  wa  तक  सूचना  मिली  है

 इससे  गैर  कानूनी  ढंग  से  श्राग्नेयास्त्र  बनाने  में  वृद्धि  का  कोई  संकेत  नहीं  मिलता  है  ।  शेष

 राज्यों  के  संबंध  में  प्राप्त  होने  पर  सभा  पटल  पर  रखी  जायेगी  ।

 शौर  अन्य  बातों  के  साथ  चोरी  छिपे  श्रार्नेयास्त्र  तथा  ae  बनाने  का

 पता  लगाने  तथा  उसे  रोकने  के  लिए  उत्तरदायी  एजेन्सी  राज्य  की  पुलिस  है  ।  बिना  लाइसेन्स

 के  श्राग्नेयास्त्रों  को  बनाने  समेत  विधि  तथा  व्यवस्था  संबंधी  सभी  स्थितियों  से  निपटने  ने

 लिए  उसकी  समस्त  क्षमता  तथा  कार्यकुशलता  भ्राघुनिकीकरण के  कार्यक्रमों  के  माध्यम  से
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 लगातार  सुध  किया  जा  रहा  है  ॥

 वच  1974  में  देवा  के  विभिनन  भागों  में  बरामद  किये  गये  विस्फोटक  पदार्थ

 8100.  थी  सतपाल  कपूर  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1974  में  देश  के  विभिन्न  भागों  में  बरामद  किये  गये  विस्फोटक  पदार्थों

 ब्यौरा  क्या है  शर

 इस  में  कितने  व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  उनके  नाम  क्या  हैं

 प्रत्येक  मामले  में  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  को  गई  है
 ?

 गह  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  एफ०  एच०  श्र  राज्य  स  सरकारों

 से  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  प्रो  प्राप्त  होने  पर  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जायेगी

 गुजरात  विधान  सभा  के  विघटन  के  बारे  में  भूतपूर्व  राष्ट्रपति  का  वक्तव्य

 8101  श्री  राव  जोडी

 श्री  फॉर  वी०  बड़

 थ्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी

 थी  माधवराव  सिंधिया

 गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सरकार  का  ध्यान  10  1974  के  | है जि... स्टैट्समन” में में  प्रकाशित  भूतपूर्व

 राष्ट्रपति  वी०  वी०  गिरी  के  इस  वक्तव्य  की  झोर  घ्यान  गया है  गुजरात

 विधान  सभा  के  विघटन  की  घोषणा  करते  समय  इंदिरा  ने  मुझे  पूर्व  सुचित
 न  करने  की  गलती  की  थी'*

 इस  सम्बन्ध  में  सम्पूर्ण  तथ्य  क्या  हैं  शरीर  उन  पर  सरकार  की
 क्या  प्रतिक्रिया

 कौर

 क्या  इस  प्रकार  की  घटनायें  अन्य  भ्र वसर ों  पर  भी  हुई  हैं  यदि
 तो

 तत्सम्बन्धी ब्यौरा  क्या  है  ?

 गह  मंत्री  के०  ब्रह्मानन्द  रेड्डी )  जी  श्रीमान ।

 तथा  इस  विषय पर  लोक  सभा  में  18-3-1974  को  गृह  मंत्री  द्वारा

 दिए  गए  वक्तव्य  को  शर  इर क  तय  गन  sarge  जाता  है
 ।
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 ot  mae:

 भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लि०  समूह  के  प्रबन्ध  अधिकारियों  में

 पारवती

 8102...  श्री  के०  एम०

 डा०  लक्ष्मीनारायण  पाण्ड्य

 श्री  बसन्त  साठ

 श्री  भाऊ  साहेब  धामन कर

 क्या  उद्योग  कौर  नागरिक  पूरी  मंत्री  येह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लि०  समह  के  कुछ  उच्च  प्रबन्ध  भ्र धि कारियों  में

 कुछ  परिवर्तन  किए  गएँ  हैं शौर  उनके  स्थान  पर  व्यक्ति  लगाये  हैं

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  att  उदेश्य  क्यां  हैं

 क्पाः  मध्य  प्रदेश  राज्य  सभी  राजनीतिक  दला  ऐसे

 का  विरोध  किया  और

 यदि  at,  तो  उत  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है
 ?

 Vv उद्योग  शर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रों  To

 al  |

 (a)  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स
 ane

 के  उच्च  के
 7

 मामलों में  हाल

 ही  में  निम्नलिखित  परिवर्तन  किये  गये  हैं

 (1)  श्री  के०  एल०  महाप्रबंधक  हरिद्वार  एकक  का  स्थानान्तरण नहें  दिल्लो

 में  सर्विसेज  एण्ड  स्पेशल  डिवीजन  के  रूप  में  कर  दिया  गया  है  ।

 (2)  श्री  to  क०  वरि  उप  महाप्रबंधक  हरद्वार  एकक  को  हरद्वार  एकक

 में  महाप्रबंधक  केस  में  पदोन्नत  दिया  गया  है  ।

 (3)  श्री  बी०  एस०  वरिष्ठ  उपमहाप्रबन्धक  भोपाल  एकक  को  इलाहांबाद

 में  भारत
 tad

 एण्ड  कम्प्रेसर
 लि०  के

 महाप्रबंधक  के  में  नियुक्त  किया  गया  है  ।

 (4)  को  एक०  सर्विसेज  एण्ड  स्पेशल  प्रभाग  के  महाप्रबंधक  का  स्थानान्तरण

 एकक  में  महा  प्रबन्धक  के  दिया  तथा  है  ॥

 (5)  श्री  एम०  एम०  पद्मनाभन  महा  प्रबन्धक  भोपाल  एकक  का  स्थानान्तरण

 नई  दिल्ली  कम्पनी  के  नये
 को

 देखते  के  fac  किया  गया  है
 र

 इन  परिवर्तनों  के  मुख्य  उद्देश्य
 >
 &

 ला

 (i)  संगठन  की  विकास  संबंधी  झ्रावश्यकताओओं  को  पुरा  करना  |

 (11)  कपनी  के  संचालन  कार्यों  से  विभिन्न  पतलूनों  में  उच्च  प्रबन्ध  स्तर  के

 कारियों  का  भ्रनुभव  प्राप्त  करने  को  अवसर  प्रदान  eer
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 (iii)  उच्च  प्रबन्ध  अधिकारियों  स्तर  के  ठ्  चुनौतीपूर्ण

 अवसर  प्रदान करना

 परिवर्तन  संबंधित  व्यक्तियों  झ्रनभव  wit  तथा  कंपनी  में

 उच्च  प्रबन्ध  के  विभिन्न  पदों  की  को  ध्यान  में  रखते  हुए  किये  गये

 तथा  यद्यपि  इन  स्थानान्तरण ों  के  खिलाफ  विशेष  प्रकट  करने  वाली

 कुछ  रिपोर्टों  के  बारे  में  सरकार  को  जानकारी  है  फिर  मध्य  प्रदेश  सरकार  at  किसी

 राजनैतिक  दल  की  कौर  से  कोई  विरोध  प्राप्त नहीं  ear  है

 नं डा नल  कन्ज्यमस  कोआपरेटिव  फेडरेडान  हारा  नियंत्रित  कपड़  के  भंडार  की  उठाया

 जाना

 810  श्री  बनमाली  बाबू  :  क्या  उद्योग  और  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि

 कया  मध्य  प्र ध  क  क  द  | देश  नह अरार  सझदटाराघ  भ्  कपडा शु  Dyst  मिलों
 Tr म  पड़े  नियंत्रित  कपड़े  के

 भंडार
 को

 नैशनल  कंज्यूमंसं  कोआपरेटिव  फेडरेशन  द्वारा  नहीं  उठाया  गया  है है  र  वह  गोदाम

 म  पड़ा
 ~

 अर

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  उसका  शीघ्र  निपटान  किस  प्रकार  करने

 का  a
 ?

 उद्योग  शर  नागरिक
 पूति

 मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  ए०  सी०

 राष्ट्रीय  सहकारी  उपभोक्ता  परिसंघ  ने  सूचित  किया  है  कि  मध्य  प्रदेश  ak  महाराष्ट्र  की

 कपड़ा  मिलों  में  पड़े  नियंत्रित  कपड़े  का  अधिकांश  स्टाक  उन  गांठों  को  छोड़कर  उठा  लिया

 गया  जो  कम  चौड़ाई  रोक  घटिया  किस्म  की  थीं  शर  तदनसार  लोगों  को  पहनने के

 काम  के  लिए  स्वीकार्य  नहीं  थीं  ।

 राष्ट्रीय  सहकारी  परिसंघ  द्वारा  राज्य  सरकारों  अर  राज्य  उपभोक्ता

 सहकारी  परिसंघों  की  सहायता  से  नियंत्रित  कपड़े  को  बिक्री  योग्य  किस्मों  की  शेष  मावा

 की  उठाने  के  लिए  विभिन्न  उपायों  द्वारा  भरसक  प्रयत्न  किए  जा  रहे  जिनमें  मात्रा  सम्बन्धी

 पाबन्दी  में
 में  ढील  राज्य  के  भीतर

 एक
 जिले  से  दूसरे  जिले  में  स्टाक  के  हस्तांतरण

 की

 म्रनुमति  विशेषकर  ग्रामीण  इलाकों  में  श्रमिक  खुदरा  निकायों की  व्यवस्था  बैकों

 से  राज्य  परिसरों  ak  ate  उपभोक्ता  सहकारी  भंडारों  को  अधिक  कार्य कर  पूँजी  की  सुविधायें

 दिलाने  की  व्यवस्था  व्यापक  प्रचार  करना  आदि  भी  शामिल  है  ।

 fa बहार  में  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  के  अन्तर्गत  बोकारो  कोयला  खान  से  कोयला  धोने  के
 कार गली

 स्थित  कारखाने  तक  कोयला  ले  जाया  जाना

 8104.  श्री  shiz  झा  क्या  ऊर्जा  मंत्री  ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  बिहार
 में  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  के  gata  होने  के

 कारगर  '  स्थित  कारखाने  में  बिना  कोयला  wat  इक्ट्ठा  कराने  TT  उसे  .

 यर



 वितल
 Written
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 लि

 कारखाने  तक  ले  जाने  के  लिये  ठेकेदार  रखे  गये  हैं  जबकि  इन  कार्यों  के  लिये  बुलाई  कारखाने

 में  मशीनें  लगायी  गयी  हैं  ;

 क्या  बोकारो  कोयला  खान  से  धुलाई  के  लिये  पावनशाला  तक  कोयला  ले

 जाने  के  लिये  निर्यात  हवाई  राजपथ  व्यवस्था  का  प्रयोग  नहीं  जाता है  ak  कोयला

 सड़क  से  ले  जाया  जाता  है  जिसमें  अतिरिक्त  व्यय  होता  है  ae  माने  में  कोयला  चोरी

 ता  है

 यदि  तो  इसके  कारण  हैं

 क्या  इन  कदाचारों  पर  इस  प्रकार  हुई  हानियों  पर
 कामथ

 सरकार

 समिति  तथा  वाणिज्यिक  लेखा  परीक्षा  ने  पूंजी  जांच  के  we  सुविचारित  मत

 व्यक्त  किया  are

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ae  उन  पर  क्या  कार्यवाही  की

 गई
 है

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  सिद्धइवर  कोयला

 मजदूरों  द्वारा  एकत्रित  कराने  के  लिए  क्  को  रखना
 1972

 से  बन्द  कर  दिया

 गया  था  ॥

 और  सन  1958  में  बना  रज्जू पथ  परिचालन  कठिनाइयों  के  कारण  1963

 में  हटा  दिया  गया  था  ।  कोयले  को  na  विभाग-वार  सड़क  द्वारा  ढोया  जाता  है  ।  प्रक्षालन

 शाला  में  प्राप्त  कोयले  की  तौल-पुल  पर  जांच  की  जाती  है  कौर  खान  से  प्रेषित  मशीन  aia

 स्थानों  में  दी  गई  मात्रा  के  साथ  उसका  मिलान  किया  जाता  है  ।  कोयला  खानों  के  स्टाक

 में  किसी  प्रकार  का  हेर-फेर  नहीं  हुमा  है  ।

 ate  (=)  कामथ  समिति  ने  सिफारिश  की  at  fe  बिना  ax  कोयले  को

 मजदूरों  द्वारा  एकत्न  कराने  के  काय  की  व्यापक  जांच  प्रबन्ध-निदेशक  द्वारा  की  जाए  जो

 राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  से  बाहर  के  प्रक्षालनशाला  विशेषज्ञों  की  सहायता  से  हो  ॥

 केन्द्रीय  इंधन  अनुसंधान  संस्थान  के  कोयला  उद्योगीकरण  प्रभाग  के  श्रेय  श्री  जी०  सी ०

 सरकार  ने  इन  ane  का  अध्ययन  किया  था  श्र  कुछ  सुधारों  की  सिफारिश  की  थी  ॥

 प्रक्षालन शाला  स्थल  पर  उपलब्ध  सीमित  स्थान  के  भीतर  ही  इन्हें  कार्यान्वित  किया  गया  ॥

 वाणिज्यिक  लेखा  परीक्षा  की  हाल  ही  की  रिपोर्टे  में  कहा  गया  है  कि  प्रक्षालनशाला  में  सुधार

 कौर  परिवर्तन किए  गए  फलस्वरूप  बिना  कोयले  को  प्रक्षालनशाला  में  अलग

 किया  जाता  है  तथा  1972  से  सभीपस्थ  तालाबों  में  इसे  मजदूरों  द्वारा  एकत्र  कराने

 की  जरूरत नहीं  रह  है  ह

 श्री  सरकाल  ने  सुझाव  दिया  कि  बिना  घुले  हुए  कोयले  की  पुरी  मात्रा  थिकनेस  द्वारा

 जी  जाए  ।  पुराने  थिकनेस  में  सुधार  किया  जाए  तथा  तत्काल  छनाई  वाले  ड्रिमिफिल्टर

 लगाए  ये  काम  जा  चुका है  ।  स्प्री--सकील की  क्षमता  15  टन प्रति घंटे

 से  बढ़ाकर  68  से  70  टन  प्रति  घंटा  हो  गई  है
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 tae  द्वारा  स्टाक  न  उठाये  जाने  के  कारण  कोयले  के  स्टाक  में  श्राग  लगने  को

 श्रीलंका  होना

 8105.  श्र  हरी  fag  ४

 श्री  राम  सहाय  पांडे  :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  का  ध्यान  एक  स्थानीय  दैनिक  में  प्रकाशित  कोयला  खान

 करण  पूर्वी  डिवीजन  के  प्रबन्ध  निदेशक  के  इस  आशय  के  वक्तव्य  की  site  दिलाया  गया  है

 कि  यदि  रेलवे  द्वारा  कोयले  के  बढ़  रहे  भंडार  समय  पर  नहीं  उठाया  गया  तो  उसमें

 बड़े  पैमाने  पर  भाग  लग  सकती  है  ;  ak

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (sto  सिद्धेश्वर  :  शौर  जानकारी

 एकत्न  की  जा  रही  शानो  सभा  पटल  पर  यथाशीघ्र  रख  दी  जाएगी  |

 नेवेली  में  माइन  खान  को

 8106.  श्री  था  किरुतिनन  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 रही क्या  तमिलनाडू  सरकार  केन्द्र  से  निरन्तर  बल  देते  हुए  अनुरोध  करती

 है  कि  नेवेली  में  माइन  आरम्भ  किया  जाय  ;

 यदि  तो  इसकी  तत्काल  आवश्यकता  के  लिये  क्या  कारण  fea  गए

 उस  अनुरोध  पर  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धपुर  :  &  तमिलनाड़ु

 सरकार  अतिरिक्त  बिजली  उत्पादन  जो  लिग्नाइट  के  बढ़े  हुए  उत्पादन पर  आधारित

 के  लाभों  को  ध्यान  में  नेवेली  में  दूसरी  खान  कट  करने  के  लिए  जोर  दे  रही है  ।

 सरकार  इस  परियोजना  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 हिन्दुस्तान  लोवर  लिमिटेड

 8107.  श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  उद्योग शौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  एफ०  ई०  करार  To  के  मंत्रियों  के  ग्रुप  ने  यह  निर्णय  किया  है  कि  देश  के

 लिये  अधिक  दृष्टि से  भ्र लाभकारी  विदेशी  एकाधिकारी  फर्मों  के  जारी  रहने  के
 बारे  में

 सम्बन्धित  मंत्री  ही  fra  करेगा  ।

 ञ्
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 प्रसंग  लन्दन  की
 एक  सहायक

 कम्पनी
 हिन्दुस्तान

 लिमिटेड  के  मामले पर  विचार  किया  गया  ak

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  कौर  यदि  तो  इसके  क्या

 ? कारण  ट्

 उद्योग  शर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  ठी०  एं  :  मन्त्रियों  के  दल  ने  इस

 प्रकार  का  निर्णय  नहीं  लिया  है  ।

 शर  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 अनुसूचित  जातियों  तथा  श्रनुसूुचित  जनजातियों  के  छात्रों  को  विदेशों  में  ears  करने  के  लिए

 वत्तियां  देने  में  array

 8108.  श्री  ato  के ०  दास चौथ री  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 उन  छात्रों  को  सरकार  छात्रवृत्तियां  दिये  जाने  के  क्या  नियम  एवं

 नूतन  विषयों  में  ort  अध्ययन  करना  चाहते  हैं  ;

 विनियम  हैं  जो  विदेशों  साहित्य  ait  wear  भ्रत्यधिक  तकनीकी  श्र  ध - च्

 गत  तीन  वर्षों  से  fatal  में  भ्रध्ययन  वाले  विषयों  की  प्रत्येक  शाखा  में
 अलग  कुल  कितनी  छात्रवृत्तियां  दी  गईं  अरब  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों

 के  ऐसे  व्यक्तियों  का  व्यौरा  क्या  ak

 क्या  विदेशों  में  wea  करने  वाले  छात्रों  को  छात्रवृत्तियां  दिये  जाने  के  मामले

 में  अनुसूचित  जातियों  atk  भ्रनुसुचित  जनजातियों  के  लिये  ore  के  किसी  सिद्धान्त
 का

 पालन  किया  जा  रहा  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 गह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच०  अनुसूचित

 सूचित  ग्रनधघिसूचित  श्री  खाना  बदो  ष  जनजातियों  तथा  aa  ग्रामीण  रूप  से

 पिछड़े  अरन्य
 वर्गों

 के  लिए
 1974-75

 के  लिए  राष्ट्रीय  समुद्रपारीय  छात्रवृत्तियों  की  निर्धारित  शर्तों की

 एक  प्रति  संलग्न है  ।  प[ग्रन्थालय में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  Zo  9584/75]

 विषय  तथा  छात्रवृत्तियों की  प्रति-अल  श्रेणी  संलग्न  श्रनुलग्तक  में  दी  गई

 है  ।  में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  5]

 राष्ट्रीय  समुद्रपारीय  छात्रवृत्ति  योजना  केवल  भ्रनसूचित aq
 अघ  खानाबदोश  जनजातियों  तथा  पिछड़े

 वर्गों के  लिए  हैं  ।

 बिहार  के  आदिवासी गांवों  श्र  हरिजन  बस्तियों में  पानी के  कुएं

 8109.
 श्री  दारद  यादव

 :
 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  यह  सच  है  कि  बिहार  सरकार  बिहार  के  श्रादिवासियों  गांवों  sie  हरिजन
 बस्तियों  में

 ं

 पानी  के  कूचों  की  व्यवस्था  करने  के  मामले  में  धीमी  गति  से  कार्य  कर  रही

 58



 10  1897  लिखित  उत्तर

 क्या  केन्द्र  ने  राज्य  सरकार  से
 इत  की  झोर  ध्यान  देने  के  लिये  शिरिग्रह

 करने  के  लिए  कुछ  किया  है

 a  क नाच  ay  oh)  क्रियान्विति  के  लिये की  i  राज्य  सरकार  को केन्द्रीय  सरकार  ने  इस

 विशेष  अ्रनदान  देने  जसी  कोई  सहायता  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  श्र

 यदि  भाग  शौर  निर्दिष्ट  कायंवाही  नहीं  की  गई  तो  इसके

 क्या  कारण हैं  ?

 गह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच०  मोहसिन )  जी  श्रीमान्  ।  चौथी

 योजना  के  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  श्रीमती  1971-72  से  1973-74  राज्य  सरकार

 लाखे  रुपये ने  भ्रनुसुचित  जनजातियों  wit  भ्रनुसुचित  जातियों  के  लोभ  के  लिये  319.  11

 की  लागत  से  4362  कुएं  कौर  13474  हैंडपम्प  बनवाये  |

 शर  पांचवीं  योजना  के  लिये  अनुमोदित नीति  यह  है  fe  अनुसूचित

 जनजातियों  अनूसूचित  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिये  wer  रूप  से  राज्य  योजना  के  सभी

 क्षेत्रों  द्वारा  बढ़ावा  दिया  जाना  चाहिए  शहरों  उनके  विकास  के  लिये  विशेष  सहायता  को

 भूमिका  का  कार्य  करना  चाहिए  ।  राज्य  योजना  कार्यक्रमों  के  प्रत्येक  क्षेत्र  में  जिससे

 भ्र टु सुचित जातियों  श्र  भ्रनुसुचित  जनजातियो ंके  विकास  में  सहाथता  जानकारी

 प्राप्त करने  में  लगी  |  जहां  तक  झ्रादिवासियों  की  धनी  अ्राबादी  वाले  विशिष्ट  क्षेत्रों  का

 सबंध  राज्य  सरकारों  व्यय  निर्धारित  करके  व्यापक  उप-योजनाएं  तयार  करने  श्र

 वक्त  कार्यक्रम बनाने  में  लगी  हैं  ।  वार्षिक  योजना  के  विचार-विमर्श के  दौरान  राज्य  योजना

 व्यय को  अन्तिम  रूप  देने  से  पहले  संशोधित  कार्यक्रम  की  कठिनाइयों  को  पूर्ण  रूप  से  ध्यान

 में  रखा  जाता है  ।  पिछड़े  वर्गों  के  प्रभारी  राज्य  मंत्रियों  के  हाल  के  सम्मेलन  में  इस

 कोण  को  दोहराया  गया  था  कारगर  कार्यान्वयन  के  लिये  विशेष  सुझाव  दिये  गये  थे  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पतियों  तथा  कलाकृतियों  की  तस्करी  कर  के  उन्हें  विदेश  भेजना

 8110.  गो  शंकर  दयाल  सिंह  :  क्या  गृह  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितनी  पतियों  कौर  कलाकृतियों  को  तस्करी  कर  के

 विदेश  भेजा  गया  ;  कौर

 उन्हें  वापिस  लाने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 गृह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच०  :  तथा  गत 3  वर्षों

 के  दौरान  विदेशों  को  मुनियों  ate  कला  aq  की  तस्करी  के  किन्हीं  मामलों  का  अन्तिम

 रूप
 से  पता

 नहीं  लगा  है
 ।

 तस्करी  के  चार  सन्दिग्ध  मामलों  में  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा

 जांच  की  जा  रही  है
 ।

 जैसे  ही  उनकीं
 जांच

 पूरी  हो  जाती  उपयुक्त  कार्यवाही  कर  दी

 जायेगी  ॥
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 राज्यों में  विद्युत  शक्ति  के  विकास  के  लिए  वार्षिक  योजना

 S111.  श्री  बीरेन्द्र  सिह  राव
 :

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  विभिन्न  राज्यों  में  विद्युत  शक्ति  के  विकास  के  लिए  वार्षिक  योजना
 बनाई

 गई

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  की  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या
 कौर

 प्रत्येक  राज्य  के  लिए  कितनी  धनराशि  मंजूर  की  गई  है
 ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विचरण  :  जी  हां

 So,
 तथा  एक

 विवरण  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  है

 ।

 वार्षिक  योजना  परिव्यय  वर्ष  1975-76  के  दौरान

 प्रत्याशित  अतिरिक्त  विद्युत्

 उत्पादन  क्षमता  197  5-

 76

 स्रान्घ्र  प्रदेश  e  64  60  200

 15  90  30

 बिहार  55  55  110

 गुजरात  63  00  315

 48  00  60

 हिमाचल  प्रदेश  70

 जम्म व  कश्मीर  20  95

 नाटक  41.0  00  178, 2

 21  30  260

 10  मध्य  ह  97  91

 11  महाराष्ट्र  111  15*  556

 12  92

 13  10

 14  नागपाल  72

 15  37  75  120

 16  70  09  110

 17  29  00

 18  39  00  110

 19  90  10

 20  181  06  410
 21  पृ०  बंगाल  54  71  120
 i  एएए

 अनन्तिम
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 गुजरात  में  सीमेंट  कारखाने

 8112.  श्री  प्रवीण  एम०  क्या  उद्योग  शौर  नागरिक  पूति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  गुजरात  राज्य में  सीमेंट रखाने  अपनी  क्षमता  से  कम  मात्रा  में  सीमेंट  का  उत्पादन

 झ्र ौर
 कर  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  तर  नागरिक  gh  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ato  पी०  :  गुजरात

 के  कारखानों  में  1974  में  सीमेंट  का  उत्पादन  इन  कारखानों  की  निर्धारित  क्षमता  का  लगभग

 67  प्रतिशत  था  |

 कोयले  कौर  रेल  माल  डिब्बों  की  अ्रपर्याप्त  बिजली  की  कटौती  अर  कुछ

 खानों  में  मशीनें  खराब  हो  जाने  के  कारण  मुख्य  रूप  से  उत्पादन  में  कमी  हो  गई  थी  ।  इन  रुकावटों  को  दुर

 करने  के
 लिए  उठाए  गए  सम्मिलित  कदमों  के  परिणामस्वरूप  स्थिति  में  सुधार  हुमा  1975  के

 पहले  तीन  महीनों  में  उत्पादन  निर्धारित  क्षमता  का  84  प्रतिशत  रहा

 Raid  on  Allahabad  Court  Post  Office

 +8113,  Shrj  Chandra  Shailani:  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Allahabad  Court  Post  Office  was  raided  by  armed  goondas  on  the

 4th  April,  1975;

 (b)  if  go,  the  amount  looteq  and  the  value  of  property  damaged;  and

 (c)  whether  any  employee  of  the  post  office  received  injuries  during  the  raid?

 The  Minister  of  Communications  (Dr,  Shanker  Daya]  Sharma):  (a)  to  (c).  Some

 ‘armed  men  had  entered  the  Allahabad  Court  Post  Office  on  4th  April,  1975  and

 had  taken  away  a  sum  of  Rs,  95,578  .at  gun  point.  No  postal  employee  wag  injured.

 दिल्ली  में  पुलिस  इंस्पेक्टरों  र  डिप्टी  सुपरिटेंडेंट  are  पुलिस  की  पदोन्नति

 8114.  श्री  एच०  के०  एल०  भगत  :  क्या
 गुह  मंत्री

 यह
 बताने

 की
 कपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  दिल्ली  में  पुलिस  इंस्पैक्टरों  श्र  डिप्टी  सुपरिंटेंडेंट  ग्राफ  पुलिस  को  पदोन्नत  करने

 के  लिये  विभागीय  समिति  की  बैठक  काफी  लम्बे  समय  से  नहीं  हुई

 क्या  समिति  की  बैठक  न  होने  के  परिणामस्वरूप  पुलिस  इंस्पैक्टरों  are  डिप्टी

 arn  पुलिस  के  हरनेक  पद  रिक्त  पड़े  हैं  ;  कौर

 सरकार  का  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच०  :  इन्सपैक्टर ों  के  पद  के  लिए  पदोन्नति

 विचार  करने  के  लिए  विभागीय  पदोन्नति  समिति  की  बैठक  30  कौर  31  1974  को  हुई  थी
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 भेंट  साफ  पुलिस  के  पद  के  लिए  पदोन्नति  पर  करने  के  लिए विभागीय  पदोन्नति

 समिति  की  बैठक  17  झर  18  1975  को  हुई  थी  |

 शौर  दिल्ली में  पुलिस  इंस्पेक्टर  का  कोई  पद  खाली  नहीं  डिप्टी  इंस्पैक्टर

 are  पुलिस  के  केवल  7  पद  खाली  हैं  कौर  इन्हें  वहुत  जल्दी  भरा  जायेगा  |

 ग्रर्यावय्दक  वस्तु ग्र ों  के वितरण  के  लिए  प्रभा  बकरी  प्रणाली  का  विकास

 8115.  सरदार  मोहिन्दर  सिह  गिल

 श्री  एस०  एस०  पुरती

 क्या  उद्योग  शौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 देश  में  सब  ने  श्रत्यावश्य क  वस्तुओं  के  प्राथमिकता  के  आधार  पर  वितरण  के

 क्षेत्र  निर्धारित  कर  दिये  हैं

 यदि  तो  क्या  नियंत्रक  निकायों  ने  परिवीक्षण  कौर  ढांचे  का  sara  करने  श्र

 प्रणाली  को  चालू  रखने  के  लिए  किसी  प्रभाव  कारी  प्रणाली  का  विकास  किया  हैं  जिससे  मूल्य नियंत्रित

 किये  जा  सकें  प्रौढ़  सामान्य  जनता  की  काला बा  वजन  mit  मापों के  मिलावट  शौर

 जमाखोरी  से  रक्षा  की  जा  शर

 अत्यावश्यक  वरस्तुग्रों  की  सप्लाई  की  इस  प्रस्तावित  नई  योजना  को  कब  तक  जारी

 रखा

 उद्योग  झोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  सी०  :
 से

 राज्य  सरकारों  के  नियंत्रण  आवश्यक  वस्तुझ्नों  का वितरण  करने  के  लिए  सेवा  जनक
 वितरण  प्रणाली

 पहले  से  ही  है  ।  देश  भर  में  खाद्यानों  तथा  चीनी के  लिये  लगभग 2.  13.  लाख  राशन  ।  उचित  मूल्य

 की  मिट्टी  तेल  के  लिये  पर्याप्त  संख्या  में  खुदरा  निकास  शौर  नियंत्रित  कपड़े  के  लियें

 लगभग  19,000  खुदरा  निकास  इस  ब्राह्मण  प्रणाली  का  ढांचा  अगौर  उसका  संचालन  राज्य

 सरकारों  द्वारा  गठित  तथा  नियंत्रित  किया  जाता है  ।  संसद  ने  हाल  ही  में  आवश्यक वस्तु  अधिनियम

 में  संशोधन  किया है  जिस  से  कि  इस  अधिनियम अन्तरगत  राज्य  सरकारों  द्वारा  जारी  किये  गये

 वितरण  नियंत्रण  आदेशों  का  उल्लंघन  करने  के  लिये  कौर  अ्रधिक  कडे  दण्ड  तथा

 संक्षिप्त  विचारणा  की  व्यवस्था  की  जा  सके  ।  राज्य  सरकारों  द्वारा  चलाये  गये  अभियानों  के

 रामस्वरूप  जनवरी  से  1974  तक  की  अवधि  के  दौरान  खाद्यान्नों  और  आवश्यक  वस्तुद्मों
 से

 सम्बंघित  अपराधों
 के  बारे  में  areas  वस्तु  अधिनियम  we  wa  विनियमों के  झन्तगंत  30,490

 से  अधिक  व्यक्तियों
 पर

 मुकदमे  चलाये  गये  थे  ।  7,902  व्यक्तियों को  सजा  हुई  थी  श्रौर उसी श्रवधि उसी  wale

 में  15,475  संक्षिप्त  विचारों  की  गई  |

 राज्यों  के  नाग  रिक  पूर्ति  झ  र  सहका  रिता  मंत्रालयों  के  में  हुए  क्षेत्रीय  सम्मेलन  में

 हुई  चर्चा  के  भ्रनुसरण  में  राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  जरूरतमंद  इलाकों  में  प्राथमिकता
 वाली  आवश्यक  वस्तुयें  के  लिये  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  को  बढ़ायें  कौर  उसका  विस्तार

 उपभोक्ता  arta  का  विकास  करें  जिसमें  समितियां  जिनमें  महिला  संगठनों  के  प्रतिनिधि

 भी  शामिल  wee  झ्रावश्यक  वस्तुओं  के  खुदरा  निकास  के  मिलावट  तथा

 wa  जिनमें  तोल  तथा  माप  से  कदाचार  भी  शामिल  रोकने  से  .  संबंधित
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 सांविधिक  शक्तियां  प्राप्त  नागरिक  प्रति  संगठन  कौर  बाजार  झ्रासुचना  प्रणाली  को  मजबूत

 करें  ।  यह  एक  ऐसा  कार्यक्रम  है  जिसपर  कार्यवाही  चलती  रहती  है  कौर  इस  समय  भी  चल  रही  है  |

 हाल  ही  के  महीनों  में  थोक  तथा  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  नीचे  oa  हैं  प्रौढ़  जनता  के  कमजोर  वर्गों

 को  वितरण  हेतु  आवश्यक  वस्तुपझ्नों  की  उपलब्धता  में  सुधार  ए  है  |

 Price  of  HMT  Watches

 8116.  Shri  Onkar  Lai  Berwa:  Will  the  Minister  of  Industry  and  Civil  Supplies
 be  pleased  to  state:  (a)  whether  the  more  the  demand  for  H.M.T.  watches

 is  increasing  the  more  their  prices  are  being  raised  by  Government.

 (b)  whether  their  prices  were  increased  2  months  ago;  and

 (c)  if  so,  the  reasons  therefor?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industry  and  Civil  Supplieg  (Shri

 A,  George):  (a)  to  (c).  There  have  been  unprecedented  increase  in  the  cost

 of  production  of  watches  since  January,  1974  due  to  the  increase  in  the  cost  of  cop-

 per,  stainless  steel  items,  acrylic  sheets,  plastic  boxes  and  certain  imported  compo-
 nents.  Cost  of  tools  has  also  gone  up  considerably  due  to  excise  levies  on  carbide

 products.  In  addition,  fluctuations  in  the  foreign  exchange  parity  rates  has  also

 resulted  in  increased  cost  in  rupeées  for  all  imported  components.  Hindustan

 Machine  Tools  have,  therefore,  been  compelled  to  revise  the  selling  prics  of  their

 watches.  It  would,  therefore,  not  be  correct  to  state  that  the  prices  have  increas-

 ed  because  of  the  large  demand  for  such  watches.

 Country.made  pistols  seizeq  from  a  woman  at  Dabhoi.  Station  in  Baroda  District

 +8117.  Shri  Lalji  Bhai:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  his  attention  has  been  drawn  to  the  news-item  appearing  in  ‘Nav
 Bharat  Times’  dated  the  22nd  March  to  the  effect  that  nine  country_made  pistols
 have  been  seized  from  a  woman  at  Dabhoi  Station  in  Baroda  District;

 (2)  if  so,  whether  an  enquiry  into  this  incident  was  made  by  Government;  and

 (c)  if  so,  the  results  thereof?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  H.  Mohsin):  (a)
 Yes,  Sir.  The  recovery  was  from  Dabhoi  Station  in  Broach  District.

 (b)  and  (c).  The  accused  woman  was  arrested  and  a  case  under  the  Arms  Act
 was  registered  against  her..  Her  interrogation  led  to  further  recoveries  of  country-
 made  pistols.  13  cases  have  so  far  been  registered  under  the  Arms  Act  against  the
 accused  persons,  Further  investigation  is  in  progress,

 News.item  misbehaviour  with  a  Harijan  Leader’

 +8118.  Shri  Chhatrapati  Ambesh:  Wij]  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  his  attention  has  been  invited  to  the  news-item  under  the  caption
 neta  se  duryavahar  ka  aaropਂ  (alleged  misbehaviour  with  a  Harijan

 leader)  published  in  the  Nav  Bharat  Times  dated  the  4th  March,  1975;  and

 (0)  if  so,  the  ful]  facts  the  incident  and  the  action  being
 taken

 by  Govern.
 ment  in  the  matter?
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 ALES nist  ry  of  Home  Affairs  (Shri  H.  Mohsin):  (a)
 The  Deputy  Minister  in  the  Mi

 Yes.  Sir.

 (h)  Facts  are  being  ascertained.

 Working  group  for  making  study  of  jail  administration

 +8119.  Shri  Atal  Bihari  Vajpayee:
 Shri  Madhavrao  Scindia:

 Shri  Jagannathrag  Joshi:

 Shri  R.  V.  Bade:

 Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  woring  group  apopinted  in  1972  yr  making  a  sutdy  of  jail

 administration  ag  also  the  condition  of  jails  had  submitted  iba sta  report  in  November,

 1973;

 (b)  the  terms  of  reference  and  the  recommendations  thereof  and  which  of  the

 recommendations  have  been  implemented;

 (c)  Government’s  reaction  to  the  remaining  recommendations;  and

 (d)  whether  an  enquiry  of  the  jails  would  again  be  got  conducted  by  a  high
 level  committee  in  the  context  of  their  deteriorating  condition  and  if  not,  the

 reasons  therefor?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  F.  H.  Mohsin):  (a)

 The  Report  was  submitted  on  5th  December,  1973.

 (b)  and  (c).  The  terms  of  reference  and  the  ‘main  recommendations  would
 be  available  in  the  Report,  copies  of  which  have  been  given  to  the  Parliament
 House  Library  on  23rd  October,  1974.

 The  Report  is  still  under  examination  of  the  different  State  Governments.

 ‘Jail’  being a  State  subject.  it  is  for  the  State  Governments  to  accept  and  implement
 the  recommendations.  The  Government  of  India,  as  a  coordinating  agency,  will
 tae  such  measures  as  would  be  desired  by  the  States  after  examination  of  the

 Report.

 (d)  The  problems  and  drawbacks  of  the  jail  administration  have  been  adequate.
 ly  identified  by  various  committees  appointed  by  different  State  Governments  as
 well  as  the  Central  Government  in  the  past  and  a  speedy  modernisation  programme
 could  not  be  implemented  so  far  because  of  financial  constraints.  In  this  context
 a  further  enquiry  by  a  high  level  committee  does  not  seem  to  be  necessary.

 आधुनिक  कामिक  योगियों  से  श्रम  रोकी  गुप्तचर  विभाग  का

 is

 8120.  शमों  राजदेवी सह
 :

 कया  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  गत  दशाब्दी  के  दौरान  जेट  तथा  इंपाला  ब्रांड  के  जिन  धार्मिक  योगियों  का

 उदय  हुमा  वे  अमरीकी  गुप्तचर  विभाग  से  संबंधित  है  क्योंकि  द q  उस  धार्मिक

 जिससे  वे  संबंधित  होने  का  दावा  करते  हैं  के  बारे  में  बोलने  के  बजाए  राजनीति  की  बातें  तथा

 वालियां  ग्रसित  करते  कौर
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 लिखिए  उतर जब

 क्या  सरकार  का  विचार  उनके  राय  के  साधनों  का  पूरी  तरह  से  जांच  कराने  का

 है  क्योंकि ease  ही  उनके  खर्च  के  संदर्भ  में  उनकी  राय  कोई  बहुत  अधिक  नहीं

 गृह  कामिक  we  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य

 मंत्री  होम  विशिष्ट  व्यक्तियों के  dey  में  विशेष  ब्यौरा alk

 उपलब्ध
 न  होने  के  कारण  ठीक-ठीक  उत्तर  देना  संभव  नहीं  है  ।  किन्तु  राष्ट्रीय  सुरक्षा  के  हितों  को

 सुरक्षित  रखने  के  लिए  सी
 ०  श्राई०  To  समेत  विदेशी  aqua  संगठनों  की  गतिविधियों  के  संबंध

 में  कड़ी  सतकंता  बरती  जाती  है  |

 रोजगार  की  वृद्धि  को  वार्षिक  दर

 8121.  श्री  मघ  लिमये  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सरकार/योजना  आयोग
 ने

 20
 वर्षों  की  आयोजना  के  दौरान  निर्माण  करने  कौर

 निकालने भ्र ौर  खानों  सेवाशर्तो ंमें  तथा  वितरण  कौर  व्यापार  में  रोजगार की  वृद्धि  की  वार्षिक  दर

 का  हिसाब  लगाया है

 यदि  तो  इनमें से  प्रत्येक  वर्ष  के  आंकड़े  तथा  इस  भ्र वधि  में  इन  तीन  क्षेत्रों में  से

 प्रत्येक  में  वृद्धि  की  alas  विधिक  दर  क्या  रही  है

 क्या  एक  विकासशील  देश  के  लिए  तृतीयक  क्षेत्र  कौर  वितरण  तथा  व्यापार

 में  रोजगार  की  विधि  दर  भ्रत्यधघिक  नहीं है

 यदि  तो  क्या  यह  गलत  योजना  प्राथमिकताओं  a  लग  उद्योगों तथा

 dat  उद्योगों  की  उपेक्षा  किए  जाने  का  परिणाम  है  ;  कौर

 (¥)  यदि  तो  इस  स्वस्थ  प्रवृत्ति  को  बदलने  के  लिए  क्या  सुधारात्मक  कार्यवाही  करने
 का

 विचार  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्याचरण  शुक्ल )  भर
 गतिविधियों के  व्यापक  क्षेत्रों  में  रोजगार  वृद्धि  की  वार्षिक  दर  की  मापने  के  अर  तुलनीय

 wins  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  जगार  atk  प्रशिक्षण  महानिदेशालय  के  रोजगार  मार्केट

 सूचना  कार्यक्रम से  अनुमानित  वष
 1961  से  1966

 के
 दौरान  कौर

 वर्ष
 1966

 से
 श्रागे  प्रत्येक वर्ष

 के  लिए  अर्थ-व्य  अवस्था  के  संगठित  क्षेत्र  में  रोजगार  की  वृद्धि  दर  संलग्न  विवरण  1 कौर 2

 परदा गई  है  ।  में  रखे  गये  देखिये  संख्या  एल०  टी०  9585/75]

 उपलब्ध  आ्रांकड़ों  से  यह  पता  नहीं  लगता
 कि  तृतीयक  क्षेत्र

 में  रोजगार
 की

 वृद्धि
 दर

 matin  है
 ।

 श्र  प्रश्न  नहीं
 उठता

 ।
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 Written  Answers  April  30,  1975

 हामिद  तथा  wea  आरी  बधिरों  वाली  डाक  वस्तुयें

 8122.  श्री  हर्जाना  सेठी  :
 कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  सरकार
 का

 ध्यान  2  1975
 के

 '
 हिन्दुस्तान  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित  इस  समाचार

 की  कौर  दिलाया  गया  है  कि  हाल  ही  में  राजधानी  में  प्राप्त  बहुत  से  cat  ate  लिफाफों  में  हाशीश

 six  न्य  नशीली  औषधियाँ  पाई  गई  थीं  ;

 क्या  अन्य  डाक  वस्तुयें  में  डाक  विनियमों  के  विरुद्ध  बची  खुची  चल  मुद्रा  जेवरात

 ak
 चावल

 at
 खाद्य  पदार्थों  तक  के  नमूने मिले  थे  ;  कौर

 क्या  इस  बारे  में  कोई  जांच  भी  की  गई  है  कौर  यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम

 विदेशों को  जाने  वाले
 संचार  मंत्री  होकर  दयाल  :  a

 क्या  पत्र  शौर  पार्सल  नई  दिल्ली  के  विदेश  डाकघर  में  विभिन्न  तारीखों  को  प्राप्त हुए  जिनमें  ऐसी

 विविध  प्रकार  को  वस्तुएं  रखी  हुई  थीं  ।

 नई  दिल्ली  का  विदेश  डाकघर  विदेशों  जाने  वाली  वस्तुएं  डाक से  प्रेषण  के

 दौरान  प्राप्त  है  ।
 ऐसी  निषिद्ध डाक  वस्त्रों चन्नी  को  सीमा  शुल्क  शिकारी  रोक  लेते  जा

 मामलों  की  जांच  या  तो  स्वयं  करते  हैं  या  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  जसी  दूसरी  एजेंसियों  के
 जरिए  कराते  हैं  ।

 डाक  विभाग  ऐसी  जांच  नहीं  करता  है  ।

 इंस्ट्रक्शन  टेलीविजन  एक्सपेरिमेंट  के  संबंध  में

 प्रगति

 5123.  श्री  सी०  Fo  चप्पन  :  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा
 करेंगे  कि  :

 भारत  में  सेटेलाइट  इंस्ट्रक्शन  टेलीविजन  एक्सपेरीमेंट  प्र ग्राम  की  व्यवस्था  करनें

 में  अरब  तक  कया प्रगति  हुई  है  ;

 उक्त
 परियोजना

 में  भारत
 के

 साथ  कौन-कौन से  देश  सहयोग कर  रहे  हैं  उस

 पर  कितना  खं  ay  का  अनुमान

 इस  टेलीविजन  प्रोग्राम  के  भ्रन्तर्गत  कौन-कौन  से  स्थान  प्रिया  राज्य  mat  कौर

 क्या  उक्त
 टेलीविजन  प्रोग्राम

 केवल  एक  प्रकार  के  सीमित  कार्यक्रम  ही  जहरीली  करेंगे  ;
 यदि  तो  तत्संवंधित  मुख्य  रूप-रेखा  क्या  है  ?

 सुचना
 ae  प्रसारण  मंत्रालय में  उप-मंत्री  धर्मवीर  (1).  अन्तरिक्ष

 जो  प्रयोग  के  संबंधी  पहलुओ ंके  लिये  रदायी  ने  अहमदाबाद  में  एक्सपो  री मैंटल  सेटलाइट
 कम्युनिकेशंस at

 स्टेशन  स्थापित  किया  है  ज्यों-स्टेशनरी  (Geo-Stationery)  सेटलाइट
 ए  टी०  को  कार्यक्रम  प्रेषित  करेगा  sak  स्टेशनਂ  दिल्ली  att  अमृतसर  में
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 10  विशाल  लिखित  उत्तर 1897  )

 स्थापित किये  जा  रहे  सेटलाइट  से  कार्यक्रम लगभग  2400  डाइरेक्ट  रिसेप्शन  सेटों  पर
 प्राप्त

 ये  सेट  झा  मध्य  राजस्थान  शर  उड़ोसा के  6  राज्यों  के

 कतिपय  जिलों  के  चने  हुए  गांवों  में  लगाये  जा  रहे  हैं  ।  चने  हुए  गांवों  में  लगभग  1600  पहले

 ही  लगाये जा  चके  शेष  गांवों  में  टेलीविजन  सेट  लगाने  का  काम  चल  रहा

 (2)  झ्राकाशवाणी प्रयोग  के  संबंधी  पतलूनों से  संबंधित  है  ।  इस  प्रयोग

 हेतु  प्रा काश वाणी ने  प्रयोग  के  लिए  कार्य  क्रम  तैयार  करने  के  लिए  हैदराबाद  कौर  कटक  में
 3  टेलीवीजन  बेस  प्रोडक्शन  सेन्टर  स्थापित  किये  350  घंटों  से  अधिक  की  वधि  का  कार्यक्रम  पहले

 ही  तयार  कराया  जा  चका  है और एक एक  अगस्त  को  जब  प्रयोग  शरू  होना  से  पहले  दो  महीने  का

 कार्यक्रम  तयार  कर  लेने  का  प्रस्ताव है  ।

 ए०  Zo  एस०  अ्रमरीका के  नेशनल  ऐरोनोटिक्स  स्पेस  एडमिनिस्ट्रेशन  से  संबंघित है
 ग्रोवर इसे  एक  वर्ष के  लिये  भारत  सरकार  को  निःशुल्क सौंपा  जा  रहा  है  ।  इस  परियोजना पर  .  भारत

 सरकार  का  अनुमानित  व्यय  इस  प्रकार है  :  प्रस्ताव  विभाग  लगभग  9  करोड़  रुपय े;
 सुचना

 भ्र  प्रसारण  मंत्रालय  3  करोड़  16  लाख  रुपए  ।

 (7)  डाइरेक्ट  रिसेप्शन  सेट  नीचे  निर्दिष्ट  6  राज्यों के  कतिपय  जिलों के  विशेष  ea

 से  चने हए  गांवों  में  लगाये  जायेंगे

 वि ह  अ
 जिले

 शरन  प्रदेश  काल  टृदराबाद  शरार  मेडक |

 बिहार  अर  सहरसा

 कर्नाटक  ग़लबा  |

 मध्य  प्रदेश  रायपुर  कौर  दुर्गे  |

 राजस्थान  सवाई  माधोपुर  कौर  कोटा  ।

 उड़ीसा  घनकानल  ौर  बौध  ।

 सेटलाइट  एक  विडियो  और  दो  रोडियो  चेनल  उपलब्ध  करेगा  ।  इस  प्रकार कम

 कम  दो  राज्यों  के  लिये  संयुक्त  पिक्चर  कार्यक्रम  संबंधित  राज्यों के  लिये

 परिवार  प्राथमिक  शादी के  क्षेत्रों  में  कार्यक्रम  विशेष  रूप  से  तयार  किये  गये  इस

 प्रकार  कार्यक्रम  राज्यों  के  कवरेज  प्री  कार्यक्रमों के  स्वरूपों  दोनों के  बारे  में  सीमित हैं  ।  मनोरंजन

 समाचार  ae  सामयिक  कार्यक्रम  जसे  सामान्य  रुचि  के  कायक्रम भी  होंगे  ।  कालींन  प्रेषण  मं

 प्राइमरी स्कूल  प्रसारण  कन्नड़  कौर  तेल  चार  भाषाओं में  होगा

 परमाणु  सहायता  के  लिए  भारत  तौर  कनाडा  के  बीच  वार्ता

 8124.  थ्रो  दार ०  वो०  स्वा नीना थन

 श्र  न्रच्द्र  कुमार  सूंघी :

 क्या  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  भारत  को  परमाणु  सहायता  देने  के
 प्रश्न  में  भारत

 कनाडा

 के  बीच  बाता हुई  थी  ह
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 Answer
 Vaisakha  10,

 1897  (Saka}

 यदि  at,  तो  इस  वार्ता  के  क्या  परिणाम  रहे
 :

 क्या  कनाडा  की  सहायता  से  स्थापित  किये  जा  रहे  हमारी  परमाणु  परियोजनाओं के  लिये

 कनाडा  सहायता  देने  के  लिये  सहमत हो  गया  है  ;  कौर

 क्या  इस  बारे  में  कोई  भ्रान्ति  समझौता  हुमा  है  ?

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रा  नाक्स
 मंत्री  तथा  अन्तरिक्ष  मंत्री  इन्दिरा  गांधी )

 (®)  at

 से  बातचीत  at  चल  रही  है  ।

 कर्मचारियों  के  निलंबन  के  बारे  में  नियमों  का  बनाया

 125.  श्री  एन०  Fo  हीरो  :  क्या  प्रधान  सत्र  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  किसी  सरकारी  कर्मचारी  को  उसके  विरुद्ध  जांच  को

 पूरा  किये  बिना  दीर्घावधि  के  लिये  निलंबित
 न

 रखने  के  लिये  नियम  बनाने  का  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 गृह  कामिक  श्र  प्रशासनिक  सुघार  विभाग  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग में

 राज्य  मंत्री  लोभ  :  जी  नहीं  श्रीमान  ।  जिन  परिस्थितियों  में  सरकारी

 कर्मचारी
 को

 निलम्बित  रखा  जा  सकता  उनके  सम्बन्ध  में  नियम  तथा  अनुदेश  पहले  से  ही

 विद्यमान हैं
 ।  निलम्बन  को  तारीख  से  तीन  महीने  के  भीतर  सरकारी  कर्मचारी पर  अभियोग के

 मामले में  किसी  न्यायालय  में  amt  पत्न  दर्ज  करने  अथव  विभागीय  कार्रवाइयों  के  मामले  में

 सरकारी  कर्मचारी  को  श्रापों-पत्र  इसमें  जो  भी  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  पूरा-पूरा  प्रयत्न

 किया  जाना  चाहिए  ait  जिन  मामलों  में  ऐसा  करना  सम्भव  न  वहां  अनुशासनिक  प्राधिकारी

 को  देरी  का  कारण  बताते  हुए  अपने  से  अगले  उच्च  अधिकारी  को  मामले  की  सूचना  देनी

 चाहिए  ।  इसके  यदि  वह  प्राधिकारी  जो  सरकारी  कर्मचारी  को  निलम्बन पर  रखता

 चल  रही  जांच  के  दौरान  किसी  समय  यह  महसूस  करता  है  कि  सरकारी  कर्मचारी  की  कौर

 art  बिना  निलम्बित  जांच  चालू  रखी  सकंती  है  तो  वह  निलम्बन के  me  रद्द
 कर

 सकता  भ्रमरों-पत्न  दिए  जाने  के  बाद  श्रनशासनिक  कार्यविधि में  विभिन्न  चरणों  के

 एक  समय  सारिणी  भी  निर्धारित की  गई  जिससे  निलम्बित  अधिकारी  के  विरुद्ध जांच  पूरी

 होने  मं  भ्रनावश्यक  देर  न  हो  सके  ।  इसके  निलम्बन  में  किसी  अधिकारी को

 सम्भावित  कठिनाई
 को

 कम  करने  के  उसे  निर्वाह  भत्ता  उस  राशि  के  बराबर  दिया  जाता

 है
 जो

 we  औसत  वेतन  तथा  महंगाई भत्ते  पर  वेतन  के  बराबर होगी  कौर  इसकी
 छह  महीने  के  बाद  समीक्षा

 भी
 की  जानी  होती  है  ।  नियमों  में  यह  व्यवस्था  है  कि  यदि  जांच

 के  पूरे  होने  में  देरी  की  सम्भावना  जो  सम्बन्धित  सरकारी  कर्मचारी  को  विलम्ब कारी  चालों

 से  लक्षित
 न  हो  तव  निर्वाह  भत्ते

 की
 दर  में  उचित  राशि  की  वृद्धि  की  जा  सकती  है,जो  निर्वाह

 भत्ते  के
 50  प्रतिशत

 से  fire  नहीं  होगी  ।  अन्ततः  सरकारी  कर्मचारी  पर  लगाए
 सभी  आरोपों  से  उसे  पूर्णतया  मुक्ति  मिल  जाती  है  कौर  निलम्बन  को  पूर्णतया  अन्यायपूर्ण
 ठहराया  जाता

 हूँ
 सरकारी  कर्मचारी  निलम्बन

 की  mate  के  लिए  पूरे  वेतन  तथा  भत्ते  का

 भी  हवादार  होता  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 इस्पात  को  कम  सप्लाई  होने  के  कारण  स  तलबीह  बिजलीघर  के

 निर्माण-कार्य  में  विलम्ब  होना

 8126.  को  शंकर  नारायण  fag  देव  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  इस्पात  की  कम  सप्लाई  होने  के  कारण  संतल  दिह  बिजलीघर  के  निर्माण-कार्यों

 में  विलम्ब  हो  रहा  है  ;  ग्रोवर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धपुर  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 उप-घोलना  को  प्रस्तुत  करने  से  पुर्व  उड़ीसा  सरकार  द्वारा  झांक भ  किये  गये  भारतीय  श्रादिवासी  विकास

 कार्यक्रम  टी०  डी०  पीज )

 8127.  श्री  गिरिधर  गो मांगो  :  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  भारत  सरकार  को  उप-योजना  प्रस्तुत  करने  से

 भारतीय  झ्रादिवासी  विकास  कार्यक्रमों  टी०  डी०  कों  चालू  करने की  घोषणा  कर

 दी

 राज्य  सरकार  wt  केन्द्रीय  सहायता  से  इन  के  लिये  की  गई

 प्रायोजन  व्यवस्था  सहित  चालू  घोषित  किये  गये  argo  टी०  डी०  पीज  परियोजनावार

 कुल  संख्या  क्या है  ;  कौर

 भारत  सरकार  को  उड़ीसा  की  यह  उप-योजना  कब  प्राप्त  हुई  थी  कौर  इसे

 कार्यरूप  देने  के  लिए  कब  तक  शझ्रन्तिम  रूप  दे  दिया  जायेगा  ?

 गृह-यंत्रालय  में  उपमंत्री  एक०  एच०  मोहसिन )  से  उड़ीसा

 सरकार से  सूचना  एकत्रित की  जा  रही  है  कौर  प्राप्त  होने पर  सभा  पटल  पर  रख  दी

 जायेगी

 गोपनीय  रिपोर्ट  लिखने  की  वर्तमान  पद्धति  को  बदलना

 8128.  श्री  के०  मानना  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  गोपनीय  रिपोर्टों  का  वर्तमान  पद्धति  को  बदलने  तथा

 इसके  स्थान  पर  सरकारी  कर्मचारियों  के  कार्य  का  मूल्यांकन
 wa

 तरीक़ों  से  करने  का  है
 ;

 कौर

 यदि  तो
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 फटी  ट

 गह  कामिक  कौर  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में

 राज्य  मंत्री  रोम
 :

 जब  कि  गोपनीय  रिपोर्टों  की  वर्तमान

 प्रणाली  को  बदलने  तथा  इसके  स्थान  पर  सरकारी  कर्मचारियों के  कार्य  मूल्यांकन अन्य

 तरीकों से  करने  का  कोई  प्रस्ताव नहीं  सरकारी  कर्मचारियों की  गोपनीय  रिपोर्टे  लिखने

 की  योजना के  संबंध  कार्मिक  प्रशासन  संबंधी  रिपोर्ट  में  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  द्वारा

 की  गई  सिफारिशों  पर  विचार  करेने  के  बाद  हाल  ही  में  निम्नलिखित  निर्णय  लिए  गए  हैं

 (1)  त्येक  वर्ष  के  दन्त  में  वहू  झ्र धि कारी  जिसकी  रिपोर्ट  लिखी  जानी  झपने

 द्वारा  किये  गये  काम  का  एक  संक्षिप्त  सार  जो  300  शब्दों  से  अधिक  न  हो

 प्रस्तुत  करेगा  जिसमें  aq  अपनी  विशेष  का  उल्लेख

 करेगा  ।  इस  वितरण  को  रिपोर्ट  लिखने  अधिकारी  को  प्रस्तुत

 किया  जाना  चाहिये  ate  यह  गोपनीय  रिपोर्ट  का  एक  भाग  होना  चाहिए  |

 रिपोर्ट  लिखने  वाले  भ्रमणकारी  को  रिपोर्ट  का  मूल्यांकन  करते  समय  संक्षिप्त

 विवरण  पूरी  तरह  ध्यान  में  रखना  चाहिए  ate  अपनी  टिप्पणी  देने  के  बाद

 तथा  मूल्यांकन करने  के  सारे  दस्तावेज  से  अ्रगले  उच्च  भ्रमणकारी

 शर्त  पुनरीक्षण  को  दे  देना  चाहिए  ।  पुनरीक्षण  भ्रमणकारी  को

 अपनी  यदि  कोई  देनी  दे  देनी  चाहिए  तर  उसे  ग्रेडिंग  भी  कर  देनी

 चाहिए  |  लिपिक-वर्गीय  कौर  अरन्य  श्रेणी  के  ऐसे  रगें  के  कर्मचारियों  के  मामले

 मे ंजो  एक  ही  प्रकृति का  काम  करते रहते  जहां  उस  अधिकारी  द्वारा  जिसको

 रिपोटे लिखी  जानी  प्रिये  द्वारा  fea  गये  कार्य  का  स्पष्ट  तौर  ठीक  ठीक

 सक्षिप्त  विवरण  दिया  जाना  सम्भव न  वहां  वर्ष  के  दौरान  उसके  द्वारा  किये

 गये  कार्य का  एक  संक्षिप्त  forte  लिखने  वाले  अधिकारी  द्वारा  रिकार्ड

 किया  जाना  चाहिए

 (2)  गोपनीय  रिपोर्ट के  फार्मों में  भ्र पनी  बारी  से  उच्च-पद पर  पदोन्नति

 के  लिये  कर्मचारी  की  योग्यता  का  मूल्यांकन  करने  वाले  पुनरीक्षण

 के  लिये  निम्न  प्रकार  से  व्यवस्था  की  गई  है  कभी  योग्य

 कौर  अयोग्य । गोपनीय ।  गोपनीय  रिपोर्ट  के  वर्तमान फार्म  में  से

 शब्द  को  निकाल  दिया  जायेगा  |

 (3)  गोपनीय  रिपोर्ट  निष्पादन  अभिमान  होनी  चाहिए  कौर  फार्म  में  जिस  अधिकारी

 के  बारे  में  रिपोर्ट  लिखी  जा  रही  उसके  कार्य  का  उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन  करने

 के  लिये  पर्याप्त  स्थान  होना  चाहिए  ॥

 उपयुक्त  निर्णयों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उपयुक्त  शीघ्र  ही  जारी  किए  जा  रहे
 हैं  ।

 पनबिजली  परियोजनाओं  को  पुरा  करने  दे  लिए  धनराशि

 8129. श्री  वरके  जाज  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पनबिजली  जैसे  fet  पम्बा  श्रागमेंटेंशन

 साइलेंट बेली  at  निर्माण  कार्य  धनराशि की  कमी  के  कारण  बन्द  हो  गया  है  ।
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 गत  इन  परियोजनाओं
 के  लिए  कुल  कितनी  धनराशि  का  आवंटन  किया

 गया ;  श्र

 इन  परियोजनाओं  को  शीघ्र  पूरा  करने  संबंधी  ara  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए

 कया  कार्यवाही  की  जा  रही है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय में  उपमंत्री  (So  सिद्धपुर  प्रसाद )
 :  इदुक्की  परियोजना  का

 चरण-एक  निर्माण  की  अ्रग्रिम  अवस्था  में  और  धन  की  कमी  के  कारण  परियोजना  के  कायें
 को  हानि  नहीं  होनें  दी  जा  रही  है  ।  इदामलायर  स्कीम  पर  प्रगति  धीमी  क्योंकि  राज्य

 सरकार  इदि ककी  परियोजना  को  समय  पर  पूरा  करने  पर  ध्यान  संकेन्द्रित  कर  रही है
 |

 पम्बा  विस्तार  स्कीम  कौर  साइलेंट  वैली  परियोजना  को  पांचवीं  योजना  के

 mat  लाभ  देने  वाली  स्कीमों  में  शामिल  नहीं  किया  गया  है प्र ौर  इन  स्कीमों  पर  निर्माण

 ara  अभी  प्रारंभ
 नहीं

 fear  गया  है  |

 1974-75  के  दौरान  विभिन्न  परियोजनाओं  के  लिए  आवंटित  धनराशियां

 इस  प्रकार  थीं

 Fees

 स्कीम  का  नाम  योजना  आयोग  द्वारा

 1974-75  के  लिए

 स्वीकृत  परिव्यय *

 12.25 इदुक्की  चरण-एक

 इदि ककी  चरण-दो  कुछ  नहीं

 इदुक्की  चरण-तीन  कुछ  नहीं

 इदामतायार  0.50

 साइलेंट  बली

 साबरीशिरी  विस्तार  स्कीम  0.  50

 इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  प्रबल  किए  जा  रहे  हैं  कि
 जो

 स्कीमें  निर्माण  के
 अकरम  चरण

 में  हैं
 और  जिनके  अगले

 कुछ  वर्षों
 के

 दौरान  लाभ
 देने

 की
 संभावना  है  उनके  लिए

 पर्याप्त  धन  उपलब्ध  किया  जाए  ।  संसाधनों  की  तंगी  होने  पर  भी  उन  नई  स्कीमों के

 जिनसे  पांचवीं  योजना  के  gar  में  या  छठी  योजना  के  प्रारंभ  में  लाभ  प्राप्त  यथासंभव

 ग्रसित  से  अ्रधिक  धन  प्राप्त  करने  के  प्रयत्न  भी  किए  जा  रहे  हैं  ।
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 नसब

 Vaisakha  10,  1897  (Saka)

 apa  सरकार  कर्मचारी  उपभोक्ता  सहकारी  समिति  नई  दिल्ली  की  गोल  मार्केट  दाखा  के

 सेल्समेन  के  विरुद्ध  शिकायत

 8130.  शी  दादी  भूषण  :
 क्या  उद्योग  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  कर्मचारी  उपभोक्ता  सहकारी  समिति  नई  दिल्ली

 की  गोल  मार्कीट  शाखा  के  सेल्समैन  द्वारा  कपड़ा  कम  मापे  जाने  के  बारे  में  बाट  तथा  ATT

 निदेशक  को  7  1975  को  एक  शिकायत  मिली  थी

 यदि  हो  तो  निदेशक  ने  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  ;

 क्या  सेल्समैन  द्वारा  किये  गये  कम  मापने  के  कदाचार  के  कारण  स्टाक  बढ़  जाने

 का  सत्यापन  करने  के  लिए  को  सील  कर  दिया  गया  कौर  स्टाक  की  जांच  की

 गई  थी  ;  ak

 इस  कदाचार  में  भ्रन्तग्रस्त  सेल्समैन  ak  समिति के  अरन्य  अ्रघिकारियों  के

 क्या  कार्यवाही  करने  की  सिफारिश  की  गई  है  ?

 उद्योग  कौर  नागरिक  पति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  सी ०
 :  जी  हां  ।

 चूंकि  तोल  तथा  माप  मानक  1956  का  कार्यान्वयन  अपनी-अपनी

 राज्य  सरकारो ं/  केन्द्र  शासित  प्रशासनों  के  क्षेत्राधिकार  में  है  इसलिये  केन्द्रीय  तोल  तथा  माप

 निदेशालय  द्वारा  यह  मामला  दिल्ली  प्रशासन  के  तोल  तथा  माप  नियंत्रक  को  कानून  के  च्
 प्रावश्यक  जांच-पड़ताल  कौर  उपयुक्त  कार्यवाही  करने हेतु  भेजा  गया  था  ।  दिल्ली  प्रशासन  के

 तोल  तथा  माप  नियंत्रक  ने  श्रपनी  रिपोर्ट  में  यह  सचित  किया है  कि  उन्होंने  विचाराधीन  भंडार

 का  wad  निरीक्षकों  के  साथ  स्वयं  निरीक्षण  किया  था  ।  नियंत्रक  ने  भंडार  में  प्रयोग  किये  जाने

 वाले  दो  मीटर  के  मापों  की  जांच  की  थी  और  उन्हें  सही  पाया  था  ।

 भंडार  को  सील  नहीं  किया  गया  लेकिन  स्टाक  की  जांच  की  गई  है  ae  कपड़े
 के  वे  जो  कम  नापे  बताये  गये  सोसायटी  के  अधिकारी के  पास  ताले  में  रखें  गये

 हैं
 ।

 प्रत्यक्ष  सत्यापन  कर्मचारियों  द्वारा  स्टाक  की  जांच  की  गई  है  कौर  उनकी  अंतिम  रिपोर्ट
 की  प्रतिक्षा  है  ।

 सम्बधित  सेल्समैन  को  अपना  स्पष्टीकरण  देने  के  लिये  नोटिस

 जारी  किया  गया  था  अर  उसका  उत्तर  मिल  गया  है  ।  अगली  कार्यवाही  सोसायटी  के  प्रबंधकों

 द्वारा  भ्रंतिम  प्रत्यक्ष  सत्यापन  रिपोर्ट  के  प्राप्त  होते  ही  की  जायगी  ।

 Damage  caused  by  fire  in  Patna  G.P.O,

 +8131.  Shri  Ramavatar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased:
 to  state  the  damage  caused  by  fire  in  a  multi-storeyed  office  of  Patna  General  Post
 Office  on  the  night  of  1st  April,  1975?

 The  Minister  of  Communicationg  (Dr.  Shanker  Dayal  Sharma):  The  damage
 caused  to  the  building,  electrical
 mated  at  Rs.  33,530/-.

 fittings,  furniture,  etc.  by  the  fire  hag  been  esti-
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 til

 उत्तर

 केन्द्रीय  कर्मचारी  उपभोक्ता  सहकारी  समिति  लिमिटेड  की  गोल  मार्केट  दाखा  के  सेत्समेन  तथा

 महाप्रबंधक  के  विरूद्ध  शिकायतें

 8132.  श्री  नवल  किशोर  फार्मा  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  कर्मचारी  उपभोक्ता  सहकारी  समिति  लिमिटेड  नई  दिल्ली  की

 गोल  ame  शाखा से  6  1975  को  बेची गई  पैकटों  की  aaa  की  लम्बाई माप  में

 कम  उतरी  थी  ;

 उपमहाप्रबन्धक  के  खरीदारों  को  सन्तुष्ट  न  कर  सकने  तथा  उनके  साथ  दुर्व्यवहार

 करने  पर  खरीदारों  ने  पुलिस  से  शिकायत  की  थी  ;

 क्या  पैकटों  के  वे  सभी  पकड़  जो  नाप  में  कम  उतरे  थे  बदले  दिये  गये  हैं  ;

 और

 दोषी  सेल्समेन  तथा  समिति  उपमहाप्रबंधक  के  विरुद्ध  उसके  दुव्यंवहार  के  बारे

 में  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 कामिक  We  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 होम  :  जी
 हाँ

 ।  कई  पैकटों  के  कपड़ों  की  लम्बाई
 में  कम

 पाई  गई  थी  ।

 गोल  मार्केट  शाखा  में  गये  ste  उन्होंने  के  निपटाने

 में  भरसक  प्रयत्न  किया  ।

 खरीदारों  द्वारा  लौटाए  गए  at  के  टुकड़ों  को  बदल  दिया  गया  ॥

 सेल्समेन  के  विरुद्ध  लगाये  गये  आरोपों  की  जांच  की
 जा  रही  है  नौ  एक

 बताशो  नोटिस  जारी  कर  दिया  गया  है  ।

 उप-महाप्रबन्धक  के  विरुद्ध  करने  का  प्रश्न  नहीं  उ  क्योंकि  उन्होंने  स्थिति

 से  निपटने  के  लिये  भरसक  प्रयत्न  किया  था  ।

 दामोदर  घाटी  निगम  का  कार्यकरण

 8133.  श्री  रानेन  सेन  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 एक  भूतपूर्व  सैनिक  कर्मचारी  की  पूर्णकालिक  अध्यक्षता  कौर  विहार  तथा  पश्चिम

 बंगाल  के  श्रंशककालिक  दो  सदस्यों  के  अधीन  दामोदर  घाटी  निगम  का  नियमित  निकाय  अब

 किस  प्रकार  कार्य  कर  रहा  है  ;

 क्या  दामोदर  घाटी  निगम  के  पूर्णकालिक  अध्यक्ष  को  इस  संगठन  को  चलाने  के

 लिए  पूरे  प्रशासनिक  कार्यकारी  कौर  वित्तीय  अधिकार  मिले  हुए  हैं  ;  गौर

 यह  अध्यक्ष  अब  वास्तव  में  किस  प्रकार  कार्य  कर  रहा  है
 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धेश्वर  :  दामोदर  घाटी  निगम

 जनक  ढंग  से  कार्य  कर  रहा  है  ।  विद्युत्  के  उत्पादन  जो  निगम
 का  मुख्य  कार्य  सुधार  gat
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 है
 ।

 ated  दैनिक
 जो  1974-75  के  प  छः  महीनों  में  10  मिलियन  यूनिट

 भी  कम  इस  समय  बढ़कर  14  मिलियन  यूनिट  हो  गया  है  ।

 कौर  जिसमें  एक  seme  ait  दो  सदस्य  को  प्रशासनिक

 कारी  वित्तीय  शक्तियां  प्रदान  की  गई  हैं  ।  निगम  का
 दामोदर  घाटी  निगम  (  कार्य-संचालन )

 1951  द्वारा  नियमित  होता  है  |

 News  item  advertisements  ang  Indian  Newspapers  committed  to

 foreign  countriesਂ

 +8134.  Shri  Janeshwar  Misra:  Wil]  the  Minister  of  Information  and

 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government’s  attention  has  been  drawn  to  the  editorial  published
 1974  under  the  caption in  the  monthly  magazine  of  October,

 ‘“Sarkari  Vigyapan  aur  Videshon  ke  prati  vachanbaddha  Bhartiya  Akhbarਂ

 (Government  Advertisements  and  Indian  Newspapers  committed  to  foreign  coun-
 tries);  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto  ang  the  action  being  taken  in  this
 regard?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  (Shri
 Dharam  Bir  Sinha):  (a)  Yes,  Sir.

 (6)  Government  advertisements  are  released  to  newspapers  in  accordance  with
 the  general  policy,  keeping  different  factors  in  view  such  as  impact  of  advertise.
 ‘ments  on  the  public,  the  targets  aimed  at  and  the  purpose  and  subject  of  adver-
 tisements  etc.  Political  affiliaion  of  a  publicaion  is  not  taken  into  account  while
 placing  Government  It  is  wrong  to  say  that  most  of  the  Govern-
 ment  advertisements  are  given  to  the  monopoly  papers.

 Government  advertisements  were  not  released  to  any  other  foreign  newspapers
 published  in  India  except  during  1973.74  anq  1974-75,  for  which
 payment  was  made  only  in  Indian

 currency.

 The  other  statements  made  in  the  editorial  are  not  objective  or  based  on  fscts.

 aia  फत्र/लाइसेंस

 ats 8135.  शी  पी०  रंगनाथ  भिनाय  :  क्या  उद्योग  सार  से  गरीब  एतना  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे कि  :

 वर्ष  972-73,  वर्ष  1973-74  श्र  वर्ष  1974-75  में  कर्नाटक  राज्य
 औद्योगिक  विकास  निगम  द्वारा  प्राप्त  किये  गये  झ्शा-पत्तों  शौर  लाइसेंसों  की  कूल  संख्या

 है  कौर  उन  उद्योगों  के

 इन

 कर  दिया  है  ?

 आशय-पत्तों  और  लाइसेंसों  के  य्रन्तग। त  किन-किन  उद्योगों  ने  उत्पादन
 शु

 स्
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 श

 उद्योग  ate  नागरिक पति  मंत्री  gto  ए०  निम्नलिखित  सारणी

 में  कर्नाटक  राज्य  औद्योगिक  विकास  निगम  को  वर्ष  की  प्रवधि  में  जारी  किए  गए

 श्राव्य-पत्तों झर  लाइसेंसों  की  संख्या दी  गई  है

 ———  a.

 1972  1973  1974

 3  5

 प्रौद्योगिक  लाइसेंस
 2  _  2

 श्राशय  पत्र  प्रौढ़  औद्योगिक  लाइसेंस  निम्नलिखित  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  हैं  —

 तीन  पहिये  वाले  मैगनेसियम  औद्योगिक  लीटर

 सल्फ्यूरिक  एसिड  शादी  मकका  विस्फोट  चीनी  कौर  सूती  धागे  ।

 कर्नाटक  राज्य  औद्योगिक  विकास  निगम  द्वारा  दी  जानकारी  के  अनुसार

 ऊपर  बताई  गई
 परियोजना  में  उत्पादन  प्रारम्भ  नहीं  gor  है

 हिन्दुस्तान  टाइम्स  समह  के  पत्र  पत्रिकाओं  का  संचालन  कर  ने  के  लिए  एक  न्यास  की

 स्थापना  सुझाव

 8136.  श्रीमती  पार्बती  कृष्णन  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  वर्ष  1973  में  प्रैस  परिषद  के  भ्रध्यक्ष  सुझाव  दिया
 था

 fe  प्रस्तावित  *  पृथक्करण  कार्यक्रम  के  fag  के  रूप  में  हिन्दुस्तान  टाइम्स  समह

 की  पत्न  का  संचालन  के  लिये  एक  न्यास  की  स्थापना की  जाये

 :
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  क्या  है

 (77)  इस  मामले  में  क्या  निर्णय  लिया  गया  था  ;

 क्या  सरकार  भारत  में  एकाधिकार  प्रेस  नियंत्रण  में
 लेने

 के  लिये  कोई
 विधेयक  पेश  करने  जा  रही  है  ?

 सुनवाई  ण्द क्क्  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपबंधों
 हमी

 धर्मबीर  :  से  प्रैस

 परिषद  के  अध्यक्ष  व्यक्तिगत  हैसियत  में  श्री  के० के
 के०

 बिरला  को
 हिन्दुस्तान  टाइम्स  समूह

 के  लिए  एक  ट्रस्ट  स्थापित  करने  का  सुझाव  दिया  था  जो  इसको  कारगर  ढंग  से  असम्बद्ध  करे

 ताकि  एक  ट्रस्ट  बोर्ड  के  मध्य  स्थापन  के  द्वारा  मालिक  को  सम्पादक  से  अलग  किया  जा  सके

 समाचार  vat  को  बड़े  व्यापार  घरानों  के  हितों  से  भ्र सम्बद्ध  करने  के  प्रश्न  पर
 समाचार-पन्न  अथ-व्यवस्था  सम्बन्धी  तथ्य  श्रन्देषण  कों  रिपोर्ट  की  रोशनी  में  विचार

 किया  जा  रहा  है



 Written  Answer  Vaisakha  10,  1897
 (Saka)

 बालयोगेइ्वर  का  अमेरिकी  गुप्तचर  विभाग  के  साथ  das

 8137.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त
 :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 .:

 क्या  उनका  ध्यान  डिवाइन  लाइट  मिशन  के  प्रमुख  व्यक्तियों  द्वारा  दिये  गये

 जनिक  झ्रारोपों  की  श्योर  दिलाया  गया  है  जिसमें  कहा  गया  है  कि  तथाकथित  आध्यात्मिक  गुरु

 अमेरिकी  गुप्तचर  विभाग  से  संबद्ध  है  ;

 क्या  हाल  ही  में  बालयोगेश्वर  अमरीका  से  किसी  समारोह  में  उपस्थित  होने

 के  बहाने  लखनऊ  मिश्रा  हैं  ;  शौर

 यदि  तो  क्या  इस  देश  में  उनकी  गतिविधियों  ak  सम्पर्क ों विशेष  रूप

 से  उनका  कथित  सी ०  argo  ए०  के  साथ  arcs  होने  सरकार  नजदीक  निगरानी  रख

 रही  है
 ?

 गह  मंत्रालय  कमी  श्र  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य

 मंत्री  रोम
 इस  संबंध  में  सरकार  ने  कुछ  प्रैस  रिपोर्ट  देखी  हैं

 ।

 जी
 ।

 ao  ago  ए०  समेत  विदेशी  सहायता  शझ्रासूचना  एजेंसियों  की  गतिविधियों  के

 बारे  में  अत्यधिक  सतकंता  बरती  जा  रही  है  ?

 दिल्ली  के  लिए  प्रशासनिक  व्यवस्था

 8138.  श्री  राम  सहाय  पांडे  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 :

 क्या  सरकार  वर्तमान  तीन  स्तरीय  व्यवस्था  होने  के  बदले  दिल्ली
 के

 लिए  कोई

 एकीकृत  प्रशासनिक  व्यवस्था  स्थापित  करने  पर  विचार  कर  रही  है  ;

 यदि  तो  प्रस्तावित  नई  व्यवस्था  के  लाभ  क्या  हैं
 ?

 गृह  मंत्रालय  कामिक  र  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य

 wie  संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्ली  में  wan  स्थानीय मंत्री  अम

 आधिकारी  तथा  एजेन्सियों  विभिन्न  कार्य  कर  रही  हैं  ।  उनको  सौंपे  गये  कार्यों  के  भ्रच्छे  निष्पादन

 लिए  वे  तरीके  जिनके  अनुसार  इनको  पुनर्गठित  किया  जा  सके
 की

 जांच
 की

 जा  रही  है
 |

 महानगरों  में  कान्त  तौर  व्यवस्था  स्थिति

 8139.  श्री  बालकृष्ण  वें कन्ना  नायक  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 बंगलौर  हैदराबाद  के  छह  प्रमुख  महानगरों

 में  गत  तीन  वर्षों  वष॑वार  ate  नगरवार  ata  संबंधी  झ्रांकड़े  क्या  हैं

 क्या  इन  नगरों  में  कानून  ae  व्यवस्था  की  स्थिति  में  कोई  सुधार  हुमा  है
 ;
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 गा

 यदि  तो  इन  छः  प्रमुख  महानगरों  में  ग्रपराध  रोकने  के  लिये  क्या  कायवाहीं

 करने का  विचार  है

 गह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  Tao  :  1971,  1972  कौर

 1973  को  सुचना  का  एक  विवरण  संलग्न  है
 ।  प्रिन्यालय में  रखा  देखिए  एल०

 fto  9586/75]  1974  की  सूचना  wet  संकलित  नहीं  की  गई  है  ।

 तथा  प्रदेश  are  की  घटनाओं  में  कुछ  वृद्धि  हुई  इसे  विभिन्न

 सामाजिक  श्रमिक  तत्वों  .  जैसे  जनसंख्या  नगरीकरण  afer संकट  के  कारण

 माना जा  सकता  है  ।  संबंधित  राज्य  सरकारें  /  प्रशासन  are  नियंत्रण  के  लिए  आवश्यक  कदम

 उठा रहे  हैं  ।

 राज्य  विद्युत  बोर्डों  के  कायंकरण  में  वित्तीय  कठिनाइयां

 8140.  श्री  सरज  पांडे  :  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सभी  राज्य  विद्युत  बोर्डों  के  कार्यकरण  में  वित्त  कठिनाइयां  wt  रही

 ;  भोर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धेश्वर  ate  अधिकांश राज्य

 बिजली  बोर्डों  के  पास  परियोजनाओं  तथा  अन्य  विकास  कार्यों  को  कार्यान्वित  करने  के

 लिए  पर्याप्त  संसाधन  नहीं  हैं  ।  इसके  मुख्य  कारण  इस  प्रकार हैं

 (1)  संसाधनों  की  सामान्य  तंगी  के  वार्षिक  योजनाकारों  में  भ्र पर्याप्त  वित्तीय
 प्रावधान |

 (2)  परियोजनाओं  की  बढ़ती  हुई  लागत  ;

 (3)  इंधन  की  उच्चतर  वेतन  वृद्धियों  शादी  के  कारण  बढ़ता  हुआ  प्रचालन
 व्यय ।

 कलकत्ता  इ  ट्रिक  सप्लाई  कारपोरेशन  को  लाइसेंस  क्षमता  का  विस्तार

 8141.  को  ज्योतिमंय  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  ने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उचका  ध्यान  कध/फत्त।  इलेक्ट्रिक  सप्लाई  कारपोरेशन  के  लाइसेंस  क्षमता को

 बढ़ाकर  2000  मेगावाट  तक  करने  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  हाल  ही  के  निर्णय  की

 झोर  दिलाया  गया  है

 क्या  इस  निर्णय  के
 बारे  में  केन्द्र ण  बार  द्र  को  सुचित

 a
 फिया  गया  है  ate  क्या  केन्द्र  ने  इस

 निगम  की  मंजूरी  दे  दी  है

 जै यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  :  कौर
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 इस  विदेशी  एकाधिकार  कम्पनी  की  बढ़ाने  का  क्या  कारण

 है
 ?

 ऊर्जा  मंत्री  कुष्ठ  चन्द्र
 :  से  :  भारत  सरकार को  यह्  जानकारी

 है  कि  कलकत्ता  प्रदाय  के  की  अवधि  का  प्रश्न  से
 पश्चिम  बंगाल  सरकार

 के  विचाराधीन  रहा  इस  के  प्रारंभ  में  पश्चिम .  बंगाल  सरकार

 ने
 सूचित

 feat  है  कि  उन्होंने  कलकत्ता  विद्युत  प्रदाय  निगम  को  यह  सलाह  दी  है  कि  बे  निगम

 कें  लाइसेंस  में  संशोधन  करने  के  लिए  सांविधिक  कार्यवाही  प्रारंभ  करने  जा ' oe  हैं  ताकि

 '1-1-1980  से  1-*- 2000  तक  क्रय  पर  प्रयोज्य  sae  विकल्प  की  श्स्थर्गित  क्विं  जा

 भारतीय  fret  1910  के  उपबन्धों  के  राज्यः  सरकार  कों  लाइसेंस

 की  अवधि
 कग

 ग  साहित

 लाइसेंस  की  शर्तों  शौर  प्रतिबन्धों  में  परिवर्तन  कौर  संशोधन  करने  के

 अधिकार  प्राप्त  ।

 दिल्ली  के  शाहदरा  में  टेलीफोन  एक्सचेंज

 8142.  श्री  सुरेख  मिलती  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  wut  कि

 —— शाहदरा  में  एक  नया  टेलीफोन
 पन्नग

 चाल  किया  जायेगा  ;

 (a)  यदि  तो  इस  परियोजना  पर  निर्माण  कायें  कब  शुरू  किया  गयां
 था

 झर

 इसको  पुरा  मारने  की  wafer  क्या  थी  .;.

 इसके
 मणि

 कार्य  पर  कितना  समय  लग
 चुका  है  कौर  इसको  पुरा  करने  में

 अर  कितना  समय  लगेगा :

 नये  टेलीफोन  एक्सचेंज  की  अ्रनुमानि  क्षमता क्या  है  ;  प्रौढ़

 इस  परियोजना  के  वित्तीय  कया  हैं
 ?

 संचार  मंत्रो  शंकर  दयाल  जी  एक्सचेंज  का  नाम  शाहदरा

 पु  है
 और  ag

 उत्तर  प्रदेश  में  स्थित  है
 ।

 इमारत  का
 निर्माण  कार्य

 1968  में
 शुरू  ह्री  था  कौर  उपस्कर की

 स्थापना  का  फरवरी  1973  में  शुरू  किया  गया  था  ।  इसे  1975  के  शरू  में  चाल हो
 जाना  था  ॥

 दस 7
 म  न  mes  छ्ह्  aq  का  समय  लया है है  कौर  wa  get  जाती  कि

 यह  एक्सचेंज  ग्रक्तृवर  1975  में  चालू  हो  जाएगा  ॥

 1000  लाइनें  ।

 इस  परियोजना की  लागत  49.  67
 लाख  रुपये  है  tare  है  कि  इस  से  2.76

 लाख  रुपये
 की  शुद्ध  वार्षिक  प्राय  होगी  ।
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 CO  1897.  उत्तर

 TAT  अर  दावर  लिए  भारतीय  कानूनों नों  को  लागू  करना

 8143.  श्री  ata  राज  fag  ,  क्या गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 (  के  क्या  रा  के  गर-ईसाइयों  हिन्दू  के  रीति  रिवाजों  ate  war  की  संहिता  जो

 पुर्तगाली  शासन  का  एक  कानून  श्रमी  तक  गोशा  carat  दीव  पर  लागू  होती  है  |

 उपरोक्त  रीति-रिवाजों  शर  प्रथा  की
 संहिता के

 झन्तमेंत  दमन  कौर

 दीव  के  गेर-ईसाई  व्यक्ति  एक  पत्नी  से  afra  रख  सकते  हैं

 बदलने  wrt  इन  क्षत्रों  can |  भारतीय  कानूनों  को उपरोक्त  कानून  अब  तक

 लाग  न  करने के  क्यो  कारण  हैं

 पुतंगाली  शासन  के  कौन  से  अन्य  कानून  इन  क्षेत्रों  में  अभी  तक  लागू  होते

 हैं
 ?

 गह  मंत्रालय  सें  उपमंत्रो  एफ०  एच ०  :  से  wat  क

 हिन्द  लोगों
 की

 प्रथा  तथा  रूढ़ि  दमन  के  रहने  वाले  गैर  ईसाई  लोगों  की  प्रथा

 तथा  रूढ़ि  संहिता  तथा  aa  के  रहने  वाले  गर  ईसाई  लोगों  की  तथा '  र्

 afar  के  अधीन  जो  सभी  भी  तथा  दीव  में  लागू  कथित  संहिताओं

 द्वारा  शासित  होने  वाला  व्यक्ति  उनमें  स्पष्ट  की  कुछ  afcfeafiat  में  एक  से  अ्रधिक  पत्नियों

 रख  ama  है  |  जेसा  फि  19-2-1975  को  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  262  के  उत्तर  में  बताया

 गया  था  किं  ग्रेघिकांश  पुर्तगाली  कानूनों  को  wa  केन्द्रीय  अधिनियमों  लथा  संघ  राज़्य  क्षेत्र  के

 विधान  ara  द्वारा  अधिनियमित  कानूनों  द्वारा  बदल  दिया  गया  है  ate  इन  संहिताओं  समेत

 जल  पुर्तगाली  कानूनों  को  बदलने  का  प्रश्न  संघ  aa  की  सरकार  द्वारा  नियुक्त  विधि

 आयोग  की  के  आधार  पर  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 के  लिए  भ्रखबारी कागज  की  मांग  का  पुरा  किया  जाना

 144.  श्री  भागीरथ  भंवर  क्या  सूचना  ऑर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा

 ara  फि

 श  Sta वर्ष
 (1875

 के  लिखे  gear  कागज  की  क्विनी  मां  च  ta  स्तनों  से  पुरी

 की  जायेगी

 विदेशों  से  weet  कागज  की  कितनी  मात्रा  आयात  किये  जाने  की  सम्भावना

 ह्

 सूचना  अर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (#)  तथा धर्मवीर

 1975-76  की  लाइसेंसिंग  wale  के  लिये  2  लाख  72  हजार  टन  अखबारी  कागज  को

 श्रावश्यफता  होने  का  खन मान  है  ।  इसमें  से  55,000  ca  देशीय  स्रोतों  अर्थात  नेपा  मिलो  से

 उपलब्ध  होने  की  अदा  है  ।  शेष  उतनी  मंत्रा  तक  की  वास्तव  में  आवश्यकता  होगी

 grata  किया  जायेगा  ॥
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 विकास  ate  उत्पादन  के  लिए  15  वर्षीय  भावी  योजना

 8145.  श्री  मुख्तियार  सिंह  मलिक  :

 al  कार  वी०  स्वामीनाथन  :

 श्री  हरि  किशोर  fag  :

 क्या  योजना  मंत्री  बता  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  8  1975  के  एक  स्थानीय दैनिक  में  प्रकाशित

 इस  आशय  के  समाचार  की  कौर  दिलाया  गया  हैं  कि  सोवियत  संघ  के  उच्च  योजना  विशेषज्ञों

 का  मत  है  कि  कृषि  विकास  के  लिए  तथा  श्रेय-व्यवस्था  के  इस  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  में  उत्पादित

 बढ़ाने  के  लिए  भारत  में  15  वर्षीय  भावी  योजना  बनाने  की  ग्रा वश्य कता  है  ;  शर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;

 योजना  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  विद्या  चरण  *  हां  ।

 प्रैस  रिपोर्ट  की  विषयवस्तु  को  नोट कर  लिया  गया  है  ।  यह  उल्लेखनीय

 है  कि  1985-86  तंक  कृषि  विकास  को  ध्यान  में  रखते  हुए  दीर्घकालीन  सम्भाव नाश् ों  को

 पांचवीं  पंच  वर्षीय  योजना  प्रारूप  में  पहले  ही  निर्दिष्ट  किया  जा  चुका  है  ।

 माइनिंग  एण्ड  इलाइड  मशीनरी  कारपोरेशन  लि०  दुर्गापुर  के  कुछ  स्थाई  आदेशों  के  प्रबंधन  के  बारे
 में

 रोक  श्रीदेवी

 8146.  श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  :  क्या  उद्योग  कौर  नागरिक  पूति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  विद्वान  डिस्ट्रिक्ट  कौर  सेलेस  बर्धवान  ने  माइनिंग  एंड  एलाइड  मशीनरी

 कारपोरेशन  दुर्गापुर  के  प्रमाणिक  स्थाई  आदेशों  के  संशोधित ae  के  प्रवर्तन  को  रोके  जानें
 ~

 का  aren  fear  है  ;

 क्या  उस
 आदेश  को  जिसमें  संशोधित  स्थाई  श्रादेशों  को  लागू  किये  जाने  को

 नई  पारी  में  कार्य  का  समय  आदि  सम्मिलित  ate  क्या  पालन  किया  गया  है  ;

 श्र

 wie  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  कौर  नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  lo  ato  :

 माइनिंग  एण्ड  एलाइड  wat  कारपोरेशन  में  श्रमिक  संघों  में  से  दो  सबों  ने  माइनिंग  एण्ड

 एलाइड  मशीनरी  कारपोरेशन  के  प्रामाणिक  स्थायी  wey  के  विरूद्ध  जिला  ate  सव

 qa
 ]
 वान  के  न्यायालय  में  अपील  की  है  ।  प्रौद्योगिक  रोजगार

 1946  की  धारा  7  के  श्रतुसार  अपील  का  दायर  होना  स्थगन  रादेश  के  रूप  में  कार्य  करता
 @  ।  जिला  तथा  सत्र  न्यायाधीश  ने  कोई  विशिष्ट  स्थगन  आदेश  नहीं  दिया  है  ।

 मामले  में  ग्रीम  निर्णय  होने  तक  माइनिंग  एण्ड  एलाइड  मशीनरी  कारपोरेशन

 ने  संशोधित  स्थायी  आदेश  के  प्रवर्तन  को  रोक  दिया  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता
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 30  1975  लिखित  उत्तर

 भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  की  कोयला  खानों  से  कोयले  wt  चोरी

 8147.  सरदार  स्वर्ण  सिह  सोनी  :

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  की  विभिन्न  कोयला  खानों

 से  2  करोड़  रुपये  के  मूल्य  का  कोक  तथा  कोयला  गायब  पाया  गय

 यदि  तो  इस  हाड़  कोक  तथा  कोयले  की  मात्रा  कितनी  थी  कौर  किस-किस  कोयला  खान

 से  कितनी  कितनी  मात्रा  में  गायब  पाया  गया  तथा  इसके  लिये  उत्तरदायी  अधिकारियों  के  विरूद्ध  क्या

 कार्यवाही  की  गई  कौर

 कोयला  खानों  में  इस  प्रकार  की  घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  को  रोकने  के  लिए  सरकार

 को  विचार  क्या  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सिद्धेश्वर  :  से  :  1972-73  तथा

 1973-744  96  लाख  रुपये  मूल्य  का  60,210  टन  हाड  कोक  भारत  कोकिंग  कोल  लि०  की

 दक्षिणी
 भू

 पश्चिमी  ते तुल मा  पाथरडीह  तथा

 विक्टोरिया  कोयला  खानों  में  कम  पाया  गया  था  ।  इन  कोयला  खानों  के  प्रबंधकों  के  विरूद्ध  अनुशासनिक

 कार्यवाई  की  गई  है  |  एक  प्रबंधक  को  सेवा  से  निकाल  दिया  एक  प्रबंधक  ने  कमी  की  पुष्टि  होने  से

 qa  ही  नौकरी  छोड़  दी  ate  एक  प्रबंधक  ने  अपनी  बस्तगी  के  विरूद्ध  न्यायालय  से  निषेधाक्षा  प्र  प्त

 करली  अन्य  मामलों  में  विभागीय  पूछताछ  चल  रही  है  ।  भ्रनुशासनिक  कार्यवाही  के

 कम्पनी  द्वारा  इस  छिटपुट  चार  को रोकने  के  लिए  सुरक्षा  प्रबंधों  को  कड़ा  कर  दिया  गया  है  |

 उर्दू का  दर्जा

 8148.  श्री  झारखण्ड  राय  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  उत्तर  मध्य  राजस्थान  तथा  दिल्ली  में  कतिपय

 उद्देश्यों  के  संविधान  के  अनुच्छेद  345  के  अधीन  उर्दू  को  विशेष  दर्जा  देने  fata  किया

 अर

 यदि  at,  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  है  ?

 गह  कामिक  कौर  carafe  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री
 :  14  1958  के  नीति  सम्बन्धी  वक्तव्य  जिसकी एक

 प्रति  सदन  के  पटल  पर
 रख  दी  गई  ve  के  विकास  ate  उत्थान

 के  लिए  व्यापक  उपाय  निर्धारित

 किये  गये  इस  वात  का  विशष  रूप  से  उल्लेख  किया  गया  था  कि  जिन  क्षेत्रों  में  उर्दू  प्रचलित

 वहां  निम्नलिखित  विशेष  सुविचारों  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  :--

 1.  जिंन  बच्चों  की  मात  भाषा  उनके  माता-पिता  द्वारा  उर्दू  घोषित  की  जाती  है  उन  सबको

 प्राथमिक  अवस्था  में  उर्दू  में  पढ़ाने  शौर  परीक्षा  देने  की  सुविचारों  की  व्यवस्था  की

 जानी  चाहिए
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 2.  अध्यापकों के  प्रशिक्षण  कौर  उर्दू  में  पाठ्यपुस्तकों  ककी  व्यवस्था  करन  के  लिए  प्रबन्ध

 किये  जाने  चाहिए  ।

 3.  शिक्षा  के  माध्यमिक  स्तर  पर  उर्द  में  पढ़ाने  के  लिये  सुविधाओं  की  भी  व्यवस्था  की

 जानी  चाहिए  ।

 4.  संभी  न्यायालयों  शौर  कार्यालयों  द्वारा-किसी  अन्य  भाषा  waar  लिपि

 अथवा  लीव्स-तरण  की  आवश्यकता  के  बिना  उर्द  में  दस्तावेज़  स्वीकार  किये

 जाने  शौर  उदू  याचिकाएं  तथा  अभ्यावेदन  भी  स्वीकार  किये

 नाने  चाहिएं  ।

 5.  महत्वपूर्ण  नियम  तथा  विनियम  कौर  अ्रधिसुचनाएं  कम  से  कम  उनका

 उन  क्षत्रों में  उदू  भाषा  में  भी  जारी  किये  जाने
 जहां यह  भाषा

 प्रचलित  है  कौर  जिसका  इस  प्रयोजन  के  लिए  विशेष  उल्लेख  किया  जा

 सकता है  ।

 राज्य  से  उपरोक्त  नीति  के  कार्यान्वयन  के  लिए  उपयुवत
 उपाय  अरपना ने  का

 रोध  कियां  गया  है  ।  केन्द्र  सरकार  झ्र ौर  भाषा जात  अल्प  संख्यको ंके  आयुक्त  यह  सुनिश्चित
 करने

 के
 उद्देश्य

 से  कि  उपरोक्त  नीति
 के  wat  में  उर्दू  के  विकास करो  र  उत्थान  के  लिए  सभी  आवश्यक

 सुविधाएं  उपलब्ध
 की

 जाती  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों

 वे
 के  साथ  नि

 स्तर
 सम्यक  बनाये  रखते  हैं  |

 सरकारी  तथा  गेर-सर  कारी  क्षेत्र  सें  श्रनसंघधान  आर  संस्थाओं  पर  सरकारी

 नियंत्रण

 85149.  श्री  इंकर  राव  सांवत  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 सरकारी  तथा  गर-सरकारी  क्षेत्रों  में  विभिन्न  श्रनसंधान  कौर  विकास  संस्थाओं  के

 नाम  क्या  शह गैर

 (@)  इन  संस्थानों  पर  सरकार  किस  प्रकार  का  नियंत्रण  है
 ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्याचरण  :  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी

 विभाग द्वारा  31-3-1975  तक  मान्यता  प्राप्त  तथा  गैर-सरकारी  क्षेत्र के  उद्योगों  के

 संधान  त्र  विकास  एककों  के  नामों  का  ब्यौरा  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  है  ।  में  रखा  गया  |

 देखिए  संख्या

 ale  प्रौद्योगिकी  विभाग  मान्यता  प्राप्त  श्रनुसंघान  एवं  विकास  एककों

 झुलसे  घान  एवं  विकास
 के  लिए  रायात  श्रावश्यक्ताओं के  उपयोगीकरण  का  दायित्व  शौर  झायात

 व्यापार  नियंत्रण  नीति
 के

 प्रावधानों  के  अधीन  मान्यता  प्राप्त  अनुसंधान  एवं  विकास  एककों  को  हर
 वित्तीय  वर्ष  के  पन्त  में  जारी  किए  गए  श्रांत  लाइसेंसों  का  ब्यौरा  विज्ञान  ब्रोकर  प्रौद्योगिकी  विभाग
 को प्रस्तुत  क

 सभा  होता  है  जिसमें  रसायन  तथा  दूसरे  कच्चे  माल  की  प्रत्येक  मद  के  संबंध  में

 सुचना दी  जाती हैं  ।  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  अनुसंधान  तथा  विकास  एकक  तथा  राष्ट्रीय  प्रयोगशालाएं
 झपने-श्रपने  संबंधित  प्रशासनिक  मंत्रालयों/विभागों  के  धीन  हैं  ।
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 10  शाखें  1897  )  उत्तर

 सरकारों  तथा  गर  सरकारी  क्षेत्रों  में  बिजला-घरों  का

 कार्य

 81.50.  श्री  एस०  Lao  मिश्र  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  क्लच  कि  :.

 सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  क्षेत्रों  के  न  बिजली  घरों  के  क्या  नाम  हैं  जो  अपनी

 से  ०५  से  भी  कम  कायें कर रहे हैं कर  रहे  और

 इस  सबब  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया
 है

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उपभो  सिद्ध  1974-75  के  दौरान  50

 प्रतिशत  से  कम  यत्र  गुणांक  पर  प्रचालित  होने  वाले  बृहत  ताप  विद्युत  कौर  न्यूक्लिक  केन्द्रों  को  दिखाने

 वाला  विवरण  संलग्न  है  ।  जहां  तक  जल  विद्युत  केन्द्रों  की  संबंध  हैं  जल  की  उपलब्धता  पर  faz

 रते हुए  उत्पादन  भिन्न-भिन्न  रहा है  ।

 सने  ताप क्षमता ग कक  में  सुधार  लाने  की  समस्या  पर  ध्यान  दें  रह  है  ्र

 fama  केन्द्रों  से  प्रीतम  उत्पादन  करन ेके  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए

 तरा  में (1)  रिश्वत  पुज जॉ  को  परप ७  मात्र  सर धि प्राप्ति  कौंर  भंडार  बनाना  |

 (2)  बायलरों  की  प्र भि कल्प  ग्रावश्यकताओओं  के  अनुकूल  किस्म  के  कोयले  की

 पर्याप्त  मं  सप्लाई  करन  |

 (3)  द ेee दो  के  प्रचालन  तौर  रख-रखाव  का  बराबर  संचालन  )
 करन  (

 (4)  प्रचलन  प्रौढ़  रब-रखाव  कार्मिकों  का  प्रशिक्षण  |

 7  ल अह |  रखने  तथा (5)  विभिन्न  यूनिटों  के  कार्य  निष्पादन  पर  निरन्तर  नि

 प्रावश्यक
 तुरन्त  उपचारात्मक

 कारवाई  करने  के  लिए  केन्द्रीय  बिजली

 कोयला  भारत  हैवी  इलेक्ट्रीकल्स  इन्स्ट्र,मेन्टेशन
 बिजली  बोर्डों के  प्रतिनिधियों  को  सम्मिलित  करके  एक  स्थानी

 समिति  स्थापित  की  गई  है

 ne
 (6)  रख-रखाव  प्रक्रिया ग्र ों  क  आधुनाकोक  रण  आर  विद्युत  केन्द्रों  की  प्रबंध-व्यवस्था

 में  सुधार  करना  |
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 10,  191  (oaKa)

 50  प्रतिदिन  क्षमता  गुणांक  से  कम  पर  प्रचालित होने  वाले
 ।  मेगावाट  शौर  उससे  अधिक  के  बहत

 ताप-विद्युत  alt  न्यूक्लिक  विद्युत  के  के  लास ।

 ee

 क्रम  Fo  र

 श्रंगारित

 क्षमता

 कोराडी  120

 420 तारापुर  )

 e  40 चोला

 4  340 एन्नोर

 बेसिन  fast  90

 चन्द्रपुर  घाटी  निगम )  540

 दुर्गापुर  घाटी  निगम )  250

 8  पतरातू  थके  400

 9  तलचर  )  च  250

 10  240 डी०  पी०  एल०  बंगाल )

 श  120 11.  सं ताल डीह  बंगाल  )

 12  area  320

 13  कोठा गु डम  प्रदेश  शकी  220

 ी  ?
 ख

 14  राजस्थान  परमाणु  विद्युत  परियोजना  220

 15.
 फरीदाबाद  विस्तार  )  55

 16.  भटिंडा  110

 17  नेवेली  600
 बक  आ  एएए

 Recovery  of  wrong  telephone  bills  from  Members  of  Parliament

 +8151  Shri  Mahadeepak  Singh  Shakya:  Will  the  Minister  of  Communications
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  undue  7600  very  is  made  from  the  Members  of  Parliament  by
 submitting  wrong  telephone  bills;  and
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 (b)  if  so,  the  action  taken  against  the  officials  responsible  therefor?

 The  Minister  of  Communications  (Dr,  Shanker  Dayal  Sharma):  (a)  No,  Sir.
 Full  care  is  taken  in  the  preparation  of  telephone  bills  of  Members  of  Parliament
 ang  other  subscribers.  Whenever  complaints  of  alleged  excessive  bills  are  received,
 the  same  are  expeditiously  investigated.  The  telephone  and  associated  equipment
 are  also  thoroughly  checked.

 Rebate,
 wherever  found  justified,  is  allowed.

 has  peen (b)  As  no  report  mala  fide  submission  of  wrong  telephone  bills

 received,  the  question  of  taking  action  against  the  officials  does  not  arise.

 रिफ्रैक्टरी  एंड  सिरेमिक  and  परिचय  बंगाल  की  कौर  से

 शिकायत

 8152.  श्री  रोबिन  सेन  :
 क्या  उद्योग  कौर  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 किः

 क्या  सरकार  का  रिफैक्टरी  एंड  सिरेमिक  and  पश्चिम  बंगाल

 की  झोर  से  ठेकेदार  द्वारा  ढोये  जा  रहे  कोयले  की  किस्म  तथा  मात्रा  के  बारे  में  कोई  शिकायत  प्राप्त  हुई

 झर

 यदि  तो  कोयलें  की  दुलाई  के  लिए  ठे  कैदी र  क्यों  नियुक्त  किया  गया  है  भर  इस  स्थिति

 में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 उद्योग  और  नागरिक  पूरी  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  ए०  सी०  जाने  )  at

 चूंकि  इस  सम+  फीसदी  के  पास  कोयले  के  विभागीय  परिवहन  का  कोई  प्रबंध  नहीं

 है  इसलिए  ठेकेदारी  की  सेवायें  ली  जा  रही  हैं  ।  इसे  विभाग  द्वारा  चलाये  जाने  के  प्रश्न  पर  प्रबंधकों  द्वारा

 विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 वाय-प्रदूषण  को  रोकने  के  लिए  कानन

 8153.  श्री  हरि किशोर  सिह  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कानपुर  स्थित  राष्ट्रीय  पर्यावरण  इंजीनियरिंग  waders  द्वारा  प्रस्तुत

 प्रतिवेदन  के  अनुसार  कानपुर  में  वायु-प्रदूषण  को  रोकने  के  लिये  कानून  बनाने  का  सुझाव  दिया

 कौर

 यदि  at,  तो  इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 योजना  राज्य  मंत्री  कसानो  विद्याचरण  बकल  :  ate  राष्ट्रीय  पर्यावरण  इंजीनियरिंग

 का  केवल  प्रारंभिक अनुसंधान  संस्थान  एन०  ट्०  Fo  कार  भाई  नागपुर  द्वारा  कानपुर  में  वायु  age

 सर्वेक्षण  फिया  गया है  ।  संस्थान  द्वारा  कोई  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  नहीं  किया  गया  ।  फिर  भारत  सरकार

 वायु-प्रदुषण  को  रोकने  तथा  नियंत्रित  करने  के  लिये  बड़ी  तत्परता  से  एक  विधान  तैयार  कर

 te है  ।
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 णा

 केरल  को  सीमेंट  का  नियतन

 8154.  श्रीमती  भागों  कनक  क्या  उद्योग  शर न नार  ut  पति  मंत्री  वह  बताने  की

 at  करेंगे  कि

 ad  1974-75  में  केरल  राज्य
 को

 कितने  सीमेंट
 का

 नियतन  कियां
 कौर

 उक्त  अवधि  में  इस  राज्य  को  वास्तव
 में  कितना  सीमेंट  सप्लाई  किया  गया  2

 उद्योग  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्र  लय  में  राज्य  मंत्री  ०  पी०  मौ  )  5.63

 लाख  मालिक  टन  1

 3.77  लाख  मालिक  टन  ॥

 Commission  te  look  into  Irreguiaritie;  made  by  Khadi  Gramodyog  Bhavan,
 New  Delhi

 +8155.  Shri  Nageshwar  Dwivedi:
 Shri

 Prasannbhai  Mehta:

 Will  the  Minister  of  Industry  and  Civil  Supplies  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  had  constituted  a  Commission  in
 April,

 1974  to  go  into

 the  causes  of  certain  irregularities  in  the  Khadj  Gramodyog  Bhavan,  New  Delhi

 and  if  so,  the  facts  thereof;  and

 (b)  whether  the  Commission  has  submitted  their  report  and  if  so,  the  salient

 features  thereof  and  Government’s  reaction  thereto?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industry  and  Civil  Supplies  (Shri  A.  P
 Sharma):  (a)  No,  Sir

 (b)  Does  not  arise

 सिगरेट  निर्माता  उद्योग  में  तकनीकी जानकार

 8156.  श्री  सोम चन्द  सोलंकी :  क्या  उद्योग  ate  नागरिक  ह  मंत्री  यह  बताने  की  बर्पा

 करेंगे  फि

 सिग्रेट ब  नाने
 में

 किस॑  प्रौद्योगिकी  जानकारी  की  आवश्यकता
 होती

 है  जो

 भारत  में  उपलब्ध  नदीं

 क्या  सिग्रेट  बताने  वाली  कुछ  ऐसी  कम्पनियों  भी  हैं  जो  विना  विदेशी  तकनीकी  सहयोग

 के  शत  प्रतिशत  भारतीय  जानकारी  से  कार्य  कर  रहीं  यदि  तो  उनके  नाम  क्या  हैं  और  इस

 ग  में  विदेशी  पुर्जा  की  wana  देने  की  आवश्यकता  कया  ौर

 1972-73
 विदेशी  सिग्रेट  निर्माता  कम्पनियों  द्वारा  विदेशी  मुद्रा  के  रूप

 में  कित  धन  स्वदेश  भेजा  गधा  ?

 उद्योग  कौर  नागरिक  पति  मन्त्रालय  में
 राज्य  मन्त्री

 वी०  पो०  मौर्य )  सिगरेट

 बनाने के  लिखे  जानकारी  देश  में  ही  उपलब्ध  है  ।
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 भारत  जानकारी  का  करने  वाली  भारतीय  .  कम्पनियों  के  नाम  इस  प्रकार

 425,
 po

 बम्बई मैसर्स  गोल्डन  टोबेको  ae  Tali

 मैसर्ज  मास्टर्स  टोबेको  पत्रिका  बनाई

 aaa  क्राउन  टोबेको  कं०  बई

 नेशनल  टोबेको  कलकत्ता

 5  मेस  नवभारत  ata  कं०  हैदराबाद

 6  मैसेज  यूनिवर्सल  टोबेकी  कं ०  हैदराबाद

 इस  उद्योग  में  नयी  विदेश  पूजी  की  अनुमति  नहीं  दी  जा  रही  है

 सिगरेट  बनाने  वाली  विदेशी  कम्पनियों  द्वारा  भेजी  गई  धनराशि  इस  प्रकार है

 1971-72  1972-73  1973-74

 रू०  मे ं)
 eee

 मेसी  ग्रार्ड०ठी०सी०  लि०  76  90  227  ..31  कुछ  नीं

 मेस  वजीर  सु  तान  टोबेको  लिमिटेड  9.91  39.22  9.75

 मेसर्स  ग्राहक  फिलिप्स  इण्डिया  लिमिटेड  29.  21  12.95  14.44

 —  ee

 योजना  आयोग  के  कार्यकरण  में  ग्राम  परिवर्तन

 8157.  थ्रो  पी०  जी०  मावलंकर  :  क्या  योजना  मन्ता  भुन  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  नये  डिप्टी  चेयरमन  के  अधीन  योजना  अयोग  के  अ्रनुसंधान

 प्राथमिकताएं  निर्धारित  करने  ale  के  मामले  में  इसमें  ane  परिवहन  किए  जा  रहे  कौर

 यदि  तो  उपरोक्त  प्रक्रियाश्नों  की  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 योजना  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  विद्या  चरण  :  श्र  ग्रनुसंघान

 प्राथमिकियों  का  निर्घारण  अदि  से  सम्बन्धित  मामलों  की  WHy-

 समय  पर  समीक्षा  की  जाती  है  ।

 waar  में  औद्योगिक  एककों  को  स्थापना

 8158.  डा०  हरि  प्रसाद  -11.0 1.0  क्या  उद्योग  सनौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  मंत्री  बताने  की

 कृपा  करेंगे  फि  :

 क्या  अलवर  के  एक  पिछड़ा  हसा  जिला  घोषित  हो  जाने  के  बाद  इसके  दुत  प्रौद्योगि  करण

 के  लिए  कोई  व्यापक  योजना  तैयार  की  गई

 87



 Vaisakna  10,  1897
 (Saka)

 ate  तो  उक्त  योजना  की  qe  बातें  हैं  श्र  केन्द्र  सरकार  द्वारा  इस  पर  विचार

 इस  समय  fsa  चरण  में  है  तथा  इंस  संबंध  में  अंतिम  रूप  से  निगम  कब  तक  लिया

 कौर

 इस  पिछड़े  जिले  में  औद्योगिक  एककों  की  स्थापना  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ग्रोवर  राज्य

 सरकार  द्वारा  यदि  कोई  प्रोत्साहन  दिए  जा  रहे  हैं  तो  वे  कया  हैं  ?

 उद्योग  श्योर  नागरिक  गति  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  उठ  पी०  से

 अलवर  जिले  को  श्रीद्योगिफ  रूप  से  पिछड़ा  eat  जिला  चूना  गया  है  जिसे  (1)  शेरगिल  भारतीय  सावधि

 ऋण  देने  वाले  वित्तीय  संस्थानों  से  उद्योगों  को  रियायती  दर  पर  अ्राधिफ  सुविचारों  के  (2)

 विनियोजन  संबंधी  राजसहायता  की  केन्द्रीय  योजना  (3)  श्रायक्रर  में  राहत  देने  की  योजना  (4)  कच्चे

 मशीनरी  अर  हिस्से  पुर्जों  का  आयात  करने  में  वरीयता  (  5)  लघु  उद्योग  निगम

 से  रियायती  शर्तों  पर  मशीनों  की  सप्लाई  झर  किराया  खरीद  के  प्राथमिकता  की  सुविधायें

 मिल  सकती  हैं  ।

 दियासलाई  उद्योग  में  संकट

 8159.  श्री  पी०  बेंकटसुब्बय्या  :  क्या  उद्योग  कौर  नागरिक  पूति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  लाल  फासफोरस  के  अधिक  मूल्य  के  कारण  देश  में  दियासलाई  उद्योग  को  संकट

 का  सामना  करना  पड़  रहा  है  |

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  तौर

 इस  स्थिति  का  समाधान  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  कौर  नागरिक  पति  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  alo  पी०  :  सरकार  को

 दियासलाई  उद्योग  के  ऐसे  कसी  संकट  का  पता  नहीं  है  ।

 ate  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 केद्रीय  सुचना  सेवा  में  शामिल  होने  से  वंचित  किये  गये  फोल्ड  एक्जीबिशन  आफिसर

 8160.  श्री  पन्नालाल  बारूपाल  :  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृ  पा
 करेंगे

 क्या  फ़ील्ड  पब्लिसिटी  श्राफ़िपरों  तथा  फ़ील्ड  एक्सहिबिशन  श्राफ़िपरों  दोंनों  को

 ही  सरकार  की  नीतियों  तथा  कार्यकर्मों  का  प्रचार  करने  का  ate  सौंपा  जाता  a

 क्या  जबकि  फ़ील्ड  पब्लिसिटी  श्राफ़िमरों  में  पद  केन्द्रीय  सूचना  सेवा  में  शामिल
 क्रिया  एक् सहि विशन  श्राफ़िसरों  को  केन्द्रीय  सुचना  सेवा  में  शामि  ने  से  वंचित

 गया

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  फ़ील्ड  एक्जीबिशन  award  की  शोर  से  कोई

 वदन  प्राप्त  हया  Gy)  शौर
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 यदि  at  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार
 a
 ्

 ?

 सुचना  और  प्रसारण  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  aware  सिंह  )
 :  हां  ।

 क्षेत्रीय  प्रचार  अधिकारी  फ़िलहाल  केन्द्रीय  सूचना  सेवा  के  में  शामिल

 हैं  जबकि  क्षेत्रीय  saucy  अधिकारी  फ़िलहाल  केन्द्रीय  सूचना  सेवा  में  शामिल  नहीं  है  ।

 हाँ  ।

 वेतन  आयोग  ने  क्षेत्रीय  प्रदर्शनी  अधिकारियों  का  वेतनमान  क्षेत्रीय  प्रचार

 अ्रधिकारियों  के  वेतनमान  से  कम  करने  की  सिफ़ारिश  की  थी  ।  क्षेत्रीय  प्रदर्शनी  भ्र धि कारियों

 के  वेतनमान  को  क्षेत्रीय  प्रचार  अधिकारियों  के  वेतनमान  के  बराबर  करने  का  प्रश्न  वित्त

 मंत्रालय  के  परामर्श  से  उठाया  गया  है  ।  जब  तक  इस  पर  निर्णय  नहीं  हो  तबतक

 क्षेत्रीय  seedy  अधिकारियों  को  क्षेत्रीय  प्रचार  अधिकारियों  के  समान  केन्द्रीय  सूचना  सेवा  में

 शामिल  करने  का  प्रश्न  स्थगित  कर  दिया  गया  है  ।

 सीजन  विवाहਂ  के  बारे  में  निदेदा  जारी  करना

 8161.  1 |  सी०  एच०  मोहम्मद  कोया  :  कया  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 कि

 क्या  सरकार  का  विचार  अनुसूचित  जाति  तथा  श्रनसुचित  जनजाति  waar

 के  प्रतिवेदन  में  उल्लिखित  मिश्र  विवाह  सम्बन्धी  सुझाव  को  क्रियान्वित  करने  के  लिये  सभी

 राज्य  सरकारों  कौर  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  निदेश  जारी  करने  का  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  कया
 हैं

 ?

 गह  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  एफ ०  एच०  :  तथा  (a)  श्रतुसुचित

 जातियों  कौर  अनुसूचित  जन  जातियों  के  आयुक्त  की  जिसमें  मिश्र-विवाह  सम्बन्धी

 सुझाव  सभी  राज्य  सरकारों  at  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  को  उनके  विचार  att  उचित

 कार्यवाही  के  लिए  भेज  दी  गई  है  ।  ऐसे  मामलों  में  कोई  अन्य  निदेशन  कोई  लाभदायक

 उद्देश्य  सिप्  नहीं  करेगा  ।

 तिलहनों  का  वायदा  बाजार

 8162.  श्री  जी०  वाई०  कृष्णन  क्या  उद्योग  तौर  नागरिक  पूरी  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  देश  पर्यन्त  कम  मात्रा  में  उपलब्ध  होने  ary  24

 रनों  तथा  तेलों  में  अहस्तांतरणीय  निश्चिंत  डिलीवरी  करारों  सहित  वायदा  बाजार  बन्द  करने

 के  लिये  वायदा  करार  1952  की  धारा  17  के  अन्तरगत

 सूचनायें  जारी  की  कौर

 यदि  at  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?
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 aaa

 उद्योग  प्रौढ़
 नागरिक  पूर्ति

 मन्त्रालय सें  राज्य  मन्त्री  (at
 ए०

 सी  ८  :  जी

 हा  तिलहनों  श्र  जिनमें  वायदा  व्यापार  की  भी  मनाही  में  गैर-कानन  गतिविधियों

 के  लिये  व्यापारियों  ढारा  24  ase  तिलहनों  कौर  तेलों  को  दसियों  न  किया  जा  सके  ।

 इसकी  nea  बातें  निम्न  सरकार  हैं  :

 (i)  भर  में  24  श्रमप्रधान  तिलहनों  और  तेलों  में  «  सौदों  की  मनाही  है  ॥

 (ii)  बैद्य  भर  में  24  अप्रधान  तिलहनों  कौंर  तेलों  में  हस्तांतरणीय  विशिष्ट  सुपुर्दगी

 सौदों  की  भी  मनाही  है  ।

 (ii)  देश
 भर  में  गर  हस्तांतरणीय  विशिष्ट  सुपुर्दगी

 जिनमें  माल  की  सुपुर्दगी

 नहीं  की
 जाती  है

 लेकिन  जिन्हें  राशि  को  भुगतान  करके  चुकाया  '  जाता  की  भी  मनाही

 है  ।

 पण (iv)  उन  गैर-अहस्तांतरणीय  विशिष्ट  gaat  सौदों  के  लिये  छूट  जाती  है

 खप  a  वस्तुझों  वास्तविक  रूप  a  पेश  शर  उनकी  पूरी  कीमत  चुका  .  किये
 जाते

 हैं  अथवा  जहां  काब  से  नाहर  की  के  कारण  वस्तुयें  को  .  वास्तविक  है|

 पेश  करना  संभव  नहीं  होता है  अ्रथवा  गैर-विधि  सम्मत
 हो

 जाता  है  ।  इन  छूटों  ढारा  ॥ ॥ गर

 हस्तांतरणीय  विशिष्ट
 सुपुर्द  गी

 सौदोंਂ  के  meat  से  *  g4  श्रमप्रधान  तिलहनों  श्रथवा  तेलों  के

 अथवा  विक्रय  में  से  रुचि  at  क़ो  पना  व्यापार  कार्य  करने

 की  ग्र नम ति  apt  कि  ट  न  सौदों  में  देवी  arma  को  छोड़कर  माल  की  वास्तविक  सुपुर्द ममी
 की  जाये  शरीर  उसकी  पुरी  कीमत  का  भुगतान  किया  जाये  ।

 सिगरेट  निर्मात्री  कम्पनियों  के  श्रावदन  पत्र

 8163.  श्यो  नान  भाई  एन०  पटल  ::  क्या  उद्योग  अर  नागरिक  पूरी  मंत्री  बताने

 की  कृपा  करेंगे  (

 क्या  विदेशी  पूजी  दिली  सिगरेट  निर्माता  सभी  कम्पनियों  ने
 विशेषकर

 भाई

 Yo  बी०  एस०  fo  झ्र ौर  गोडफ्रें  फ़िलिप्स  ने  निर्धारित  समय  बीमा  के  इन्दर

 चिंदेशी  मंद्र  अधिनियम  की  ध्यान  28  शौर  29  के
 maa

 रिजर्व  बैंकाक

 आवेदन  पत्र  प्रस्तुत  किये  शर

 क्या  इन  alae  पन्नों  पर  बिचार  किया  गया  है  यदि  तो  उस  के  क्या

 ax  ? परिणाम  निक  @

 उद्योग  कौर  नागरिक  पूति  सन् त्राल ये  में  राज्य  मन्त्री  बी०  पी०  मोर्य )  क क

 Ho  पाई So  टी०  साथ  feo,  Wo  वजीर  तान  टोबेको  करनी  लि०  शर  Ho  गारे  फ़िलिप्स

 इण्डिया  लि०  के  राव दन  फित्र  विदेशी  ast  विनियमन  अधिनियम  की  धारा  21  के  अधीन

 निर्धारित  safe  के  भीतर  रिजर्व  बैंक  arp  इण्डिया  को  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 रिजर्व  बैक  ग्राफ़  इण्डिया  ito  भाई  सी ०  लि०  तौर
 मे०

 दी  वजीर  सुल्तान
 ठोंको  लि०

 से  भी  आवेदन  घारा  साथ  पाते
 हुए  28(1)  के  अधीन

 प्राप्त  हुए  हैं  ।

 ar ये  आवेदन  at  रिज  बैक  साफ़  इण्डिया  के  विचाराधीन  ।
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 कोका-कोला  निर्यात  निगम

 8164.  श्री  she  भूषण

 श्री  विजय  पाल  सिह  :

 श्री  सी ०  क े०  चन्द्रभान  :

 कया  उद्योग  कौर  नागरिक  पति  मंत्री  कोका  कोला  निर्यात  निगम  द्वारा  ato  तो ०  बी०  के  लिये

 विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  के  29  अर्न्तगत  खण्ड  6  में  उल्लिखित  wader  पत्र
 के  बारे

 में यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विदेशों  में  मे  जी  गई  श्रौर/झथवा  बकाया  लेकिन  भेजी  नਂ  गई  धनराशि  को  ब्यौरा

 क्या है  ;

 कम्पनी  को  दिये  गये  रायात  कुए  ब्यौरा  कया  है  और  ऐसा  किस  शानदार  पर

 किया  गया  ;

 इसके  झपने  उत्पादों  और  कोका  कोला  निर्यात  निगम  द्वारा  निर्माण  न  किये  जाने  वाले

 अन्य  उत्पादों  का  निर्वात  कितना  है

 क्या  बिदेशी  मुद्रा  में  शुद्ध  प्राय  ग्रीवा  हानि  हुई  है  कौर

 '  उक्त  कम्पनी  की  भारतीय  शेयर  के  कितने  अंशदान  की  प्रतिशतता  की  आवश्यकता

 होंगी  att  कितने  समय  में  ?

 उद्योग  शौर  नागरिक  पूर्ति  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ato  पी०  :
 और

 उपेक्षित
 जानकारी  संलग्न  विवरणों  में  दी  गई  है  ।

 q
 ब॑

 1971  से  1973  तक
 की  सुसंगत  जानकरी

 निम्न  प्रकार  है

 aq  निजी  उत्पाद  अरन्य  उत्पाद

 Re  खाम

 “1971  102.53  43.36

 “1972  134.69  50.19

 1973  188.31  52.84

 मे०  कोका  कोला  एक्सपोर्ट  का  रय  शन  को  उपलब्ध  कराई  गई  प्रघण  सुविधाएं

 लिखित  हैं  :--

 कोका  कोला  एक्सपोर्ट  कारपोरेशन  की  भारतीय  शाखाओं  को  1969  से  ara

 1972  के  अन्त  तक  सभी  मदों  मुख्यालय  के  विदेश  स्थित

 शाखाओं  के  सेवा  प्रभार  पर  उनके  द्वारा  इन  वर्षों  सें  निर्यात  द्वारा  अजित

 कुल  राशि  के  अधिकतम
 80

 प्रतिशत  तक  प्रवण
 सुविधायें

 प्राप्त  हैं  ।
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 1972  के  बाद  से  जैसा  कि  ऊपर  अनुच्छेद  में  बताया गया  है  कुल
 मदों

 कम्पनी  के  aoa  उत्पादनों  के  निर्यात  पर  80  प्रतिशत  प्रेषण  सुविधा  प्रदान  की

 गई  है  ।

 इस  प्रकार  यह  स्पष्ट  होगा  विदेशों  के  प्राण  के  लिए  स्वीकार  किए  गए  सिद्धांत  के

 सार  विदेशी  मुद्रा  का  शद्ध  लाभ  प्राप्त  हो  रहा  है  ।

 (=)  मे०  कोका  कोला  एक्सपो  कारपोरेशन  का  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  के

 अधीन  रिजवी  बैंक  श्राफ  इंडिया  द्वारा  प्राप्त  आवेदन  बैक  के  चितचोर  धीन  है  ।  ऐसी  are  है  कि  बेक

 meet  wae  या  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  जारी  किए  गए  मागं दर्शी  सिद्धान्तों  जिन्हें  सभा  पटल  पर  रख

 दिया  गया  था  को  ध्यान  में  रख  कर  निर्णय  करेगा  ।

 विवरण

 wiz  कोका  कोला  निर्यात
 निगम

 द्वारा  वह  1971  से  1
 973

 की  अवधि  में  किए
 en  br  por गए  आयात  प्रौढ़  विदेशों को  किए  गए  प्रेषण के  संबंध में  जा  सेलर  S|  निम्नलिखित  हैं  लर मिलं

 ee
 रुपयों  मे ं)

 विदेशों  को  प्राण  बकाया  राशि

 31-12-73  को

 1971  1972  1973  aq  राशि
 की ल् एए वश स' आनक आनक

 (1)  लाभ  60.57  न  76.10  1972  81.37*

 1973  71.23

 (2)  देश  में  स्थित  कार्यालय  प्रभार  का  196  6-

 1968  53

 1969  35  92

 1970  40  52

 1971  44  90

 1972  48  57

 1973  34  13

 (3)  sea  सेवा  1969  11  77

 1970  16  55

 1971  52  38

 1972  24  37

 1973  18  17

 (4)  रायात  15.05  15.68  24.56  24
 es  ee

 *1974  में  प्रेषित ।

 **1974 में  35,  49,  515  रु०  की  राशि  भेजी  गई  ।
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 दिल्लो  के  crit  के  नये  लाइसेंस

 8165.  श्री  एच०  क्०  एल०  भगत  कया  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  दिल्ली  में  हजारों  रिक्शा  बिना  लाइसेंस  चल  रहे  हैं  ;  पौर

 यदि  तो  उनको  लाइसेंस  देने  के  लि  सरकार  ने  कया  कायेवाही  की  है  ?

 गृह  मन्त्रालय
 में

 उप मन्त्री  एफ०  एच०  :  झ्र ौर
 1972  में  किए

 गए

 सामान्य  सर्वेक्षण  से  पता  चलता  है  कि  नगर  में  लगभग  3815  साइकल-रिक्शे  चल  रह ेथे  ।  इस  समय

 1600  रिक्शे  लाइसेन्स  शुदा  हैं  ।  नगर  निगम  रिक्शों  के  वास्तविक  मालिक-चालकों  को

 लाइसेन्स  देने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रहा  है  |

 दिल्लो  में  झा वश यक  वप् तुग्र ों  क ेवितरण  के  लिए  प्रायोगिक  परियोजना

 8166.  श्री  नरेन्द्र  कुतार  सांघी  :  क्या  उद्योग  कौर  नागरिक  पूरी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  दिल्ली  में  ग्रोवर  अधिक  आवश्यक  वस्तु द्र ों  के वितरण  के  लिय  प्रायोगिक

 परियोजना  प्रारम्भ  करने  का  निर्णय  किया  है  ;

 यदि  तो  इस  योजना  में  किन-किन  अतिरिक्त  खाद्य
 वस्तु झ्र ों  को  शामिल  किया

 जायेगा  ;  नज़र

 aa  काय  किस  एजेंसी  को  सौंपा  जायगा  ?

 x
 उद्योग  शरीर  नागरिक  पूरी  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रों  एक  सी ०  जाज )

 ?  से

 आवश्यक  वस्तु ग्र ों  की  सव  जनक  वितरण  प्रगति  दूसरे  महानगरों  की  तरह  ही  दिल्ली  में  पहले  से  ही

 विद्यमान  है  |  दिल्ली  में  चावल  कौर  चीनी  का  वितरण  करने  के  लिये  लगभग  2,400  उचित  मूल्य

 की  दुकाने ंहैं  ।  दिल्ली  में  साफ्ट  कोक  कौर  मिट्टी  का  तेल  लगभग  1,475  कौर  1,380  निकायों

 के  माध्यम  से  वितरित  किया  जाता  है  ।  नियंत्रित  कपड़े  का  वितरण  चार  उपभोक्ता  सहकारी

 लगभग  75.0  प्राथमिक  भण्डारों  ौर  मिलों  की  लगभग  38  खुदरा  जिनमें  राष्ट्रय  वस्त्र  निगम

 के  खुदरा  निकास  भी  शामिल  के  जाल  के  माध्यम  से  किया  जाता  है  ।  दिल्ली  में  प्राथमिकता  वाली

 झ्रावश्यक  अर्थात  चाव  साफ्ट  मिट्टी  का  तेल  तौर  नियंत्रित  कपड़े  के  बारे

 में  साव॑  जनक  वितरण  प्रणाली  का  विस्तार  करने  तथा  मजबूत  बनाने  के  लिये  दिल्ली  प्रशासन  की  सलाह

 से  एक  विस्तृत  अध्ययन  किया  जा  रहा  जिससे  कि  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  लागू  करने  के  लिये  एक

 नमूना  प्रणाली  तैयार  की  जाये  ।

 इंडियन  करो
 एन्टरप्रेग्यू  रियल  एग्रीकल्चरल  लिमिटेड  राजस्थान

 8167.  श्री  राजदेव  सिंह  :  क्या  उद्योग  चमरोर  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  cy

 क्या  इंडियन  डेरी  एन्टरप्रेन्यरियल  एग्रीकल्चरल  लिमिटेड  नामक  कृषि  उद्योग

 योजना  का  राजस्थान के  जालौर  जिले  में  रानी  बाड़ा  स्थान  पर  शिलान्यास  किया  गया  है  ;
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 क्या  उक्त  परियां  में  एक  लाख  लिटर  प्रतिदिन  की  क्षमता  वाला  एक  दुग्ध  संयंत्र

 भी  शामिल है  ;

 क्या  इसके  श्रवशीतन  संयंत्रों  को  चार  स्थानों  पर  लगाया  जायेगा  ;  और

 यदि  तो  क्या  समस्त  परियोजना  में  कोई  विदेशी  सहयोग  शर  उपकरण  शादी  के

 लिए  सहायता भी  शामिल  है  ?

 उद्योग  शौर  नागरिक  पूरी  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (sit बी०  पी०  :  कौर

 हां  ।

 श्रवशीतन  केन्द्र  भिन्न-भिन्न  स्थानों  पर  लगाए  जायेंगे  ।

 परियोजना  में  विदेशी  सहयोग  का  विचार  नहीं  है  ।  डच  कौर  कराई  सी ०  भाई  सी  ०

 आई०  ऋण  से  उपकरणों  का  आयात  करने  की  अनुमति  दी  गयी  है  ।

 इंडियन  डेयरी  एण्टरप्रोन्योस॑  एग्रीकल्चरल  Fo  लि ०  केडबरी  भाई  इंडिया  लि०  की  एक  सहायक

 कम्पनी  है  जो  भारत  में  चलने  वाली  शत  प्रतिशत  विदेशी  स्वामित्व  वाली  कम्पनी  है  ।

 बिहार  में  दिक्षित  बेरोजगारों  को  रोजगार  देना
 ब  at

 8168.  श्री  एम०  एस०  पुरती  :  क्या  योजना  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करा

 क्या  सरकार  ने  बिहार  में  शिक्षित  बेरोजगार  व्यक्तियों  को  रोजगार  देने  के  लिये  कोई

 योजना  मंजूर  की  है  ;  कौर

 यदि  तो  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  दौ  इसके  कब  तक  क्रियान्वित  किये  जाने

 की  art है  ?

 योजना  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  विद्या  चरण  :  बिहार  राज्य  के  रोजगार

 प्रोत्साहन  1974-75 के  अन्तर्गत  कुल  141.  27  लाख  रुपए  की  स्कीमें  स्वीकार  की  गई  हैं

 जिनकी  रोजगार  क्षमता  6342  है  ।

 इन  स्कीमों  की  प्रमुख  विशेषताएं  sage  में  दी  गई  हूँ  ।  इन  स्कीमों  पर  कार्यवाही

 1974-75  में  प्रारम्भ  करने  का  कार्यक्रम  था  ।

 विवरण

 बिहार
 इसे

 रोजगार  प्रोत्साहन  कार्य
 फर्म  197

 4-75  के  श्रन्तगंत  स्वीकार  की  गई  स्कीमें

 क्रम  स्कीम  का  नाम
 कुल  परिव्यय  कूल  रोजगार

 स०  Fo)

 1  2

 es

 1  उपांत धन  /  मूल  पूंजी  के  लिए  सहायता  1150

 =  प्रौद्योगिक  बस्तियों  का  निर्माण  50.05  855

 3  विपणन  कार्यक्रमों  के  लिए  उपांत  धन  20.00  430
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 4  निजी  नलकूपों  सेटों  की  मरम्मत के  काम  में  शिल्पकारों

 को  प्रशिक्षित  करने  श्र  उनके  द्वारा  स्वरोजगार  स्थापित

 करने  की  माडल  स्कीम  70  394

 दो  मुर्गी  पालन  केन्द्रों  की  स्थापना  60  190

 qa  की  खालें  एकत्रित  करने  की  यूनिटों  से  सम्बन्धित

 स्कीम  15  00  150

 सहकारी  पोषकों  की  स्कीम  13  76

 जाते  बनाने  वाली  75  यनिटों को मल पंजी को  मल  पंजी  67  200

 34  25 हड्डियों  का  चूरा  बनाने  वाली  3  यूनिटों  को  मूल  पूंजी

 10  संयन्व्रान्त गीत  प्रशिक्षण  02  680

 11  उद्यमशीलता  विकास  srins_snfecrrs  रांची  ate

 बोकारों  में  प्रशिक्षण  60  160

 12  भ् ०  जा०  वू ७  ज  जा०  के  उम्मीदवारों  को  प्रशिक्षण  11  70

 13  50  200 नीलोखेड़ी  में  3  माह  का  पाठ्यक्रम

 14  कृषि  विकास  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिए  प्रशिक्षण  84  140

 15  53  422 कृपि  कौर  व्यापार के  क्षेत्र  में  व्यवहारिक

 16  शिक्षित  करे  रोजगार  को  चमड़ा  उद्योग  में  प्रशिक्षण  देने

 की  स्कीम  40  76

 17  लाइन  निर्माण  काय  में  इंजीनियरी  स्नातकों

 धारियों  को  प्रशिक्षण  20  400

 18  वितरण  मोटरों  कौर  प्रसारकों  के

 मरम्मत  के  काय  में  इंजीनियरी  स्नातकों  ark

 धारियों  को  प्रशिक्षण  ह  80  150

 19  पर्यटक  गाइडों  को  रोजगार  देने  के  लिए  प्रशिक्षण  45  100

 20  आशुलिपिक  प्रशिक्षण  34  224

 21  राष्ट्रीय  उत्पादकता  परिषद्  के  अ्रन्तगंत  ग्र त्या वधि  प्रशिक्षण

 पाठय-म  स  16  160

 22  बहाया  कौर  बक्सर  में  दो  ग्रोवर  प्रौद्योगिक  बस्तियों  का  90  90

 आकस्मिक  व्यय  93

 141.  27  6342

 TT
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 केन्द्रीय  सरकार  के  अ्रन्तगंत  रिक्त  पड़े  इंजीनियरों  क  पद

 8169.  श्री  हरविन्द  एम०  पटेल  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  अ्तुसार  केन्द्रीय  सरकार  के  विभिन्न  विभागों
 में

 नियरों  के  wae  पद  रिक्त  पड़े  हैं  ;

 यदि  at,  हो  ऐसे  रिक्त  पदों  की  क्या  है  ;  कौर

 इन  पदों  को  भरने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 गह  कार्मिक  we  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य

 मन्त्री  ठोस  :  सौर  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  ग्र तु सार  वे
 वर्ष  1972-73

 में  69  इंजीनियरी  पदों  के  लिए  कौर  वर्ष  1973-74  में  105  पदों  के  लिए  उपर्युक्त  नहीं

 पा  सक े।  आयोग  को  विभागों  में  इंजीनियरी  के  रिक्त  पदों  के  बारे  में  कोई  सूचना  नहीं  है  ।

 यह  कार्य  उस  प्रशासनिक  मंल्लालय/विभाग  है  जिसके  प्रतिष्ठानों  में  पद  रिक्त

 झ  हुए  हैं  कि  वे  जहां  आवश्यक  समझे  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  परामर्श  से  उन्हें  भरें  ।  यदि  विद्यमान

 भर्ती  नियमों  के  अनसार  ऐसे  पढों  के  लिए  उपयुक्त  व्यक्ति  पाना  सम्भव  ने  हो  तो  पद् oS c  संबंधित  विभागों  /

 मंत्रालयों  द्वारा  यह  देखने  के  लिए  कि  क्या  एसे  पदों  को  भर्ती  नियमों  में  समूचित  संशोधन

 जिनसे  कि  उपाय क्त  उम्मीदवार  आवेदन  करने  के  लिए  grace  भरा  जा  सकता  इनकी  पुनरीक्षा

 की  जादी  है  ।

 सुन्दर नगर  के  डाक  कर्मचारियों  को  परियोजना  भत्ता

 8170.  श्री  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हिमाचल  प्रदेश  के  सुन्दर नगर  क्षेत्र  में  काम  कर  रहे  डाक  कर्मचारियों  को  परियोजना

 भत्ती  नहीं  दिया  गया  है  जबकि  केन्द्रीय  सरकार  के  भ्रमण  कम  चोरियों  को  यह  भत्ता  दिया  जाता  है  ;

 यदि  तो  क्या  इस  भेदभाव  के  विरूद्ध  विभाग  को  कोई  अभ्यावेदन  मिला  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  अभ्यावेदन  पर  विभाग  ने  क्या  कार्रवाई  की  है  ग्रोवर  डाक  तथा  तार
 विभाग  के  कर्मचारियों  के  प्रति  इस  भेदभाव  को  दूर  करने  के  लिए  कया  कार्रवाई  की  गई  है  ?

 संचार  मन्त्री  शाक्र  दयाल  :  सुन्दर नगर  टाउनशिप  उप  डाकघर  श्र

 सुन्दर नगर  डाकघर  में  काम  करने  वादे  डाक  तमंचा  रियों  को  भत्ता  मिल  रहा  है  ।

 झर  भोजपुर  उप  डाकघर  के  कर्मचारी  तथा  व्यास  सतलुज  लिक  परियोजना

 क्षेत्र
 में

 काम  करने  वाल  डाक  तार
 तमंचा  रियों  क  भ्रोर से  श्रिया  वेदन  प्राप्त  हुए  थे  ।  रे  अभ्यावेदन

 राधीन  हैं  ।

 तारघर  के  लिये  मंजूरी

 8171.  श्री  नारायण  चन्द  परदादार  :
 क्या  संचार  मन्त्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 wer +Y क्या  केवल  किसी  ऐसे  डाकघर के  साथ  ही  तारघर  की  मं  a  जा  सकती  है  जो  विभागीय
 उप  कार्यालय  हो  ate  न  कि  किसी  ई०डी ०  उप-कार्यालय  या  शाखा  कार्यालय  के
 लिये  दी  जाती  है  ;

 96



 यदि  at,  तो  क्या  सरकार  का  विचार  ऐसे  स्थानों  पर  ई०डी०  उप  कार्यालय  या  बी०

 सरोज  का  दर्जा  बढ़ा  कर  डी  ०एस  को  में  बदलने  के  लिये  अपनी  नीति  को  उदार  बनाने  का  है  जहां  कहीं

 स्थानीय  इस  प्र
 कार  दर्जा  बढ़ाये  जाने  के  कारण  विभाग  को  होने  वाली  हानि  प्रति  करने  के  लिये

 एनआरसी  करने  को  तैयार है  ताकि  ग्रामीण  क्षेत्र  ई०डी०उप  कार्यालय  बी
 ०  खोज

 का  दर्जा  बढ़ाये  जाने  पर  तारघर  की  सुविचारों  के  हकदार  हो  कौर

 क्या  विभाग  का  विचार  ऐसे  सभी  बिल्लौर ०  कौर  ई  ०डी  ०एस०  ्रो ०  का  उस  मामले

 में  दर्जा  बढ़ाने  की  मंजूरी  देने  का  है  जिसमें  स्थानीय  लोगों  ने  पहले  से  ही  अपने  aaa  सकील  अधिकारियों

 से  मंजूरी  प्राप्त  करने  के  वाद  एन  फ़ारसी  ०  एकत्रित  कर  ली  है  जमा  करा  दी  है  या  एकत्रित कर  रहे

 हैं  /  जमा  करा  रहे  हैं  ?

 संचार  मन्त्री  शंकर  दयाल  :  तारघर  सभी  डाकघरों  में  खोले  जा  सकते

 इनमें  विवाहेतर  उप  डाकघर  भ्र ौर  शाखा  डाकघर  भी  शामिल  हैं  ।

 कौर  देहाती  इलाकों  में  विवाहेतर  डाकघरों  का  दर्जा  बढ़ाने  पर  घाटा  उठाने

 की  स्वीकारे  सीमा  1000  रुपये  निर्धारित  की  गई  ama he  जिस  डाकघर  का  दर्जा  बढ़ाया  जाने  वाला

 है  उसमें  प्रीत  कम  से  कम  5  घंटे  का  काम  हो  या  उसके  मूल  डाकघर  के  अधीन  20  से  अधिक  डाकघर

 आते  हों  भ्र ौर  इस  प्रकार  उसका  विकेन्द्रीकरण  शअनिवायेंहो  |  इस  शर्तें  को  उदार  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  है  i  घी  टा  यदि  निर्धारित  सीमा  से  प्रतीक  हो  तो  घाटे  की  वह  अधिक  पुरी  रकम  चन्दे  के  तौर  पर  अग्रिम

 भुगतान  करनी  पड़ती  है  बशर्तें  कि  दूसरी  शर्ते  पुरी  होती  हों  ।  केवल  उन्हीं  मामलों  में  चंदे  की  रकम  की

 अदायगी  पर  दर्जा  बढ़ाने  के  बारे  में  विचार  किया  जाता  है  जिनमें  से  सभी  शर्तें  पुरी  होती  हैं  ।

 आवेदनपत्रों  के  रद  किये  जाने  सम्बन्धी  सांख्यिकी

 8172.  श्री  हेमचन्द  भाई  हावड़ा  :  क्या  उद्योग  कौर  नागरिक  पत्ति  मंत्री  गुजरात  के  पिछड़

 क्षेत्र  में  उद्योगों
 की

 स्थापना  के  बारे  में
 19  1975

 के
 अतारांकित

 प्रश्न
 स०  411

 के  उत्तर के
 संबंध में  यह  बताने  की  कृपा  कि  :

 उनका  मंत्रालय  किस  प्रकार  की  सांख्यिकी  रखता है  कौर  प्रत्येक  सांख्यिकी  के  अन्तर्गत

 किस  प्रकार  के  wins  होते

 आवेदन  पत्तों  के  रद  किए  प्रस्तावों  के  मदों  की  नामंजूरी  शादी  के  बारे

 में  यदि  महत्वपूर्ण  सांख्यिकी  नहीं  रखी  जाती  है  तब  यह  कार्य  किसके  द्वारा  किया  जाता  है  भ्र ौर  भूतकालीनਂ

 कार्यवाही  के  रिका  के  अभाव  में  सरकार  भविष्य  के  लिए  किस  प्रकार  निर्णय  करती  ate

 लाइसेंस  समिति  द्वारा  गत  दो  वर्षों  में  रद  किए  गए  विभिन्न  प्रस्तावों  में  क्षमता

 जिसके  लिए  आवेदन  किया  arte  का  विवरण  क्या  है  ?

 उद्योग  ate  नागरिक  पूर्ति  मन्त्री  Zto  एं०  से  मंत्रालय  में  जो  ग्राउंड
 रखे  जाते  है  वे  मुख्य  रूप  से  समय-समय  पर  लिंग  दी  गई  स्वी ६  तियों  के  बारे  में  हुई

 है  ।  इस  प्रकार  के

 बिगाड़  उद्योग-वार  किस्म  वार  कौर  राज्य  वार  रखी  जाते  स्थितियों  संबंधी  gigs  राज्य  औद्योगिक

 विकास  सरकारी  क्षेत्र  के  ग्न्य  एकाधिकार  तथा  प्रतिबंधात्मक  व्यापार  प्रक्रिया

 विदेशी  वाली  सहकारी  उपायों  शादी  को  दी  गई  के  बारे  में  भी

 रखे  जाते  है  ।  रद  किये  गये  आवेदनों  के  बारे  में  आंकड़े  मुख्य  रूप  से
 ठोस

 कारण  बताते  हुए
 सभी

 मामलों
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 के  ग्रां कड़े  इकट्ठे  रखे  जाते हैं  ।  ऊपर  दिये  गये  करने  के  ठोस  कारण  बताते  हुए  अधिक  महत्वपूर्ण

 उद्योगों  के  आवेदन  we  किये  गये  मामलों  के  बारे  में  भी  जानकारी  है  ।  लाइसेंसों  के  आवेदनों

 पर  सरकार  द्वारा  1973 में  घोषित  नीति  ate  लाइसेस  समिति  की  बैठकों  में  विभिन्न  प्राधिकरण

 के  प्रतिनिधियों  द्वारा  व्यक्त  किये  गये  विचारों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  निर्णय  लिये  जाते  है  ।  समिति

 का  बैठकों  पिछले  निर्णयों  यदि  कोई  समग्र  रूप  से  ध्यान  में  रखा  जाताहै  at  वे  समिति  की

 जानकारी में  लाये  जाते  te  किये  गये  gael  के  बारे  में  पार्टी  का  निर्माण  को

 वस्तु  ग्रेवी  दिल  क्षमता  शादी  को  विस्तृत  जानकारों  नहीं  रखो  जाता है
 ।

 उद्योग  तथा  विनियमन )  अधिनियम  के  अन्तर्गत  मंजरियों  का  प्रदान

 8173.  श्री  नानूभाई  एन०  पटेल  :  कया  उद्योग  कौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  प्रौद्योगिक  तथा  विनियमन )  अधिनियम  के  किस  नियम  के  अंतगर्त  मंजूरियों  का  प्रकाशन

 किया  जाता  हैं  प्रौढ़  किस  नियम  के  भ्रन्तगं  त  नामंजूरियों का  प्रकाशन  नहीं  किया  जाता है
 ?

 उद्योग  नागरिक  पूरी  मन्त्री  eto  ए०  :  औद्योगिक  उपक्रमों  के  पंजीयन  कौर

 लाइसेंसीकरण  नियम  में  अपेक्षित  है  कि  उद्योग  ate  विनियमन )  1951  के  श्राइन

 प्राप्त  लाइसेंस  आवेदनों  पर  सरकार  के  स्वीकृति  अथवा  स्वीकृति  संबंधी  निर्णयों  की  सुचना  सम्बन्धित

 पार्टियों  की  दी  जानी  चाहिए  ।  इसके  आगे  सरकार  द्वारा  जारी  किए  गए  स्वीकृति  श्रथवा  स्वीकृति

 पत्तों  के  प्रकाशन  के  प्रशासन  संबंधी  कोई  नियम  नहीं हैं  ।  उद्योगों  राज्य  एक ना मिक

 रूचि  रखने  वाली  विदेशी  पारियों  शादी  जानकारी  तथा  उद्यमियों

 को  आमतौर  पर  उद्योग  के  क्षेत्रों  का  निर्धारण  करने  में  जिनमें  क्षमता  बढ़  रही  है

 तथा  wit  अधिक  क्षमता  निर्माण  की  आवश्यकता  हो  ant  दर्शन  करने  के

 उद्योगों  की  विस्तृत  सुची  प्रकाशित  की  जाती है  ।  प्रौद्योगिक  लाइसेंस  आवेदन  सरकार  द्वारा

 विभिन्न  कारणों  से  रद  किएजाते  हैं  ।  सरकार  के  विचार  से  सरकार  द्वारा  समय  समय  पर

 रद्द  किए  गए  दावे  दिनों  के  विवरण  प्रकाशित  करने  से  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।  किन्तु  किसी  खास  उद्योग
 के  लिए  पर्याप्त  झ्रावेदनों  के  रह  करने  सम्बन्धी  सरकार  के  निर्णय  जो  पहले  ही  प्यार  क्षमता  के

 लाइसेंस  /  स्वीकृति  दिए  भ्रधिष्ठापित  किए  कच्चे  माल  को  कमी  इरादी  जेसे  व्यापक  का  रणों

 से  लिए  जाते  हैं  वहां  उद्योग  मागं  दर्शी  सिद्धांतों  का  मंत्रालय  द्वारा  उद्यमियों  के  लाभ  के  लिए  उस  में  विशिष्ट

 क्षेत्रों  जिनमें  भविष्य  में  क्षमता  निर्माण  क  रना
 आवश्यक  होगा

 का  उल्लेख  करते  प्रकाशित  किए  जाते

 थे  मार्गदर्शी  सिद्धांत  सच  प्रथम  197  3-74  में  प्रकाशित  किए  गए थे  wt  उसके  बाद  पुनः

 1974-75  में  ।  1975-76  के  लिए  मार्गदर्शी  सिद्धांत  यथासमय  जारी किए  जायेंगे  |

 भारतीय  कम्पनियों  के
 ~  th

 ज  स्टामाइसिन  सल्फेट
 क

 प्रस्ताव  को  रद्द  किया  जाना

 8174.
 श्री  हेमचन्द भाई  चावड़ा  :

 कया  उद्योग  ate  नागरिक  पूति  मंत्री  ae  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उनका  मंत्रालय  बहुत  महत्वपूर्ण  ग्रां कड़े  नहीं  रखता

 क्या  यह  ब्यौरा  न  रखे  जाने  के  कारण  भिन्न-भिन्न  समय  पर  भिन्न-भिन्न  निर्णय  किए

 गए  कभी-कभी  तो  प्रशासनिक  मंत्रालय  की  सिफारिशों  के  विरुद्ध  भी  निर्णय  किए  गए  भ्र ौर

 यदि  तो  उनका  मंत्रालय  भारतीय  कंपनियों  के  जेण्टामाइसिन  सल्फेट  के  प्रस्ताव  को

 रद्द  किए  जाने  तथा  100  प्रतिशत  विदेशी  फेम  के  प्रस्तावों  के  अविका र  किए  जाने  को  किस  प्रकार  उचित

 ठहरायेगा  ?
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 10  1897  लिखित  उत्तर
 शए  एएए  ee

 उद्योग  शर  नागरिक  पूर्ति  स्त्री  टी०  एं०  :  जिन  क्षेत्रों  में  प्रावश्यव  समझा

 जाता है  उनके  प्रां कड़े  इस  मंत्रालय  में  रखें  जाते  हैं  ।

 आवेदनों  पर  स्वीकृत  वस्तुत  :  श्रघिष्ठापित  बिदेशी

 मुद्रा  कीं  weaved  प्रद्योगिकी  शादी  तथ्यों  कौर  ग्रावेदन  पर  विचार  करते  समय  सामने

 राने  वाली  सभी  परिस्थितियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  fara  लिये  जाते  हैं  ।  लाइसेंसिंग  कमेटी  द्वारा

 को  गयी  जो  सरकार  की  स्वीकृति  के  अ्रघीन  ह्लोती  वे  ही  होती  हैं  जिन  पर  केटी  क  सदस्य

 एक  मत  होते  हैं  ।

 दो  भारतीय  कंपनियों  के  आयातित  सल्फेट  पर  झ्राधारित  वस्तुएं  बना  ने

 के  प्रस्ताव  ग्रा घार भूत  तकनीकी  सामग्री  बनाये  बिना  फारमुलेशनों  के  निर्माण  को  प्रोत्साहन  न  देने की

 नीति  के  भ्रनुसार  रद  कर  दिये  गये  थे  ।  एक  विदेशी  पूंजी  बहुल  कंपनी  का  मामला  जितने  आधारभूत

 औषधि  सल्फेट  )  भ्र ौर  उस  पर  राधा  रित  कुछ  के  फारमूलेशनों  के  बनाने  हेतु  आवेदन

 किया  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  ।

 हिन्द  ated  में  श्रमिकों  को  जबरन  geet

 8175.  श्री  afer  कुमार  सरकार  :  क्या  उद्योग  कौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 हिन्द  मोटेल  में  गीत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  मैं
 कितना

 उत्पादन  न  ;

 इस  अ्रवधि  की  प्रयुक्त  क्षमता  का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्या  हिन्द  ated  से  5000  श्रमिकों  की  छंटनी  करने  की  दुष्टि  से  प्रति  दिन  लगभग

 १000 से  4000  श्रमिकों  की  जबरन  छुट्टी करना  आरम्भ कर  दिया  है  ;  कौर

 (7)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  झ्र ौर  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  जायेंगी  ?

 उद्योग  site  नागरिक  पूरी  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ए०  सी ०
 :

 तथा  जानकारी  निम्न  प्रकार  है  :--

 अधिष्ठापित  क्षमता  प्रतिवर्ष  ह  उत्पादन
 (

 we  संख्या )

 ए  ए  एए  एए  —_—  लि

 1972  1973  1974

 et  a  Sey

 30,000  25,757  26,275  20,333

 -

 तथा  मेससं  हिन्दुस्तान  मोटेल  ने  कुछ  श्रमिकों  की  बारी-बारी  से  जबरी  छुटी

 की  है  जिससे  उत्पादन  में  गिरावट की  अवधि  में  हानियों को  कम  किया  जा  सके  ।  उत्पादन  बढ़ाने  के  उपाय

 किए  जा  रहे  एकमात्र इस  से  ही  सम्भावित  छंटनी  रोकी  जा  सकती  है  ।
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 ———  शस्
 Vaisakha  10,  1897

 (Saka)

 पांचवीं  योजना  में  पिचके  बंगाल  में  गांवों  का  विद्युतीकरण

 8176.  श्री  शाक्ति  कुमार  सरकार  :  कया  ऊर्जा  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम बगाल  के
 24

 प्रतिशत  गांवों  में  ही  बिजली  लग  पाई  है  ;

 यदि  तो  वर्ष  1967  कौर  1971  की
 तुलना  में  अरब  तक  जिलावार  कितनों  गांवों

 में  बिजली  लंगाई  कौर

 पांचवीं  योजना  में  विशेषकर  वर्ष  1975-76  में  पश्चिम  बगाल  के  गांवों  में  किये  जा

 रहे  विद्युतीकरण  कार्यक्रम  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय में उपमन्त्री में  उप मन्त्री  (  प्रो०  सिद्धेश्वर
 :  पश्चिम  बंगाल  में  38,454

 गांवों  में  से  31-1-1975  को  9,341  (24.  3  गांव  विद्युतीकृत  किए  जा  चुके  थे  !

 31-3-1969.  31-3-1971  31-3-1974  को  विद्युतीकृत  गांवों
 को

 जिलावार  संख्या  उपाबंध  मैं  दी  गई  है  ।  31-3-1967  को  समाप्त  होने  वाली  अवधि  के  लिए

 ब्यौरा  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 पांचवीं  योजना  के  आकार  शर  विस्तार  को  तभी  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  |

 पांचवीं  योजना  के  प्ररूप  में  पश्चिम  बंगाल  में  ग्राम
 विजय  तस्करी

 के  लिए  43  करोड़  रुपये  को  व्यवस्था

 की  गई  है  ।  जिसका  प्रावधान  किया  गया  है  are  प्राप्त  किए  जाने  वले  लक्ष्यों  के  ब्यौरे

 इस  प्रकार  हैं

 +  ee ण

 धनराशि  जिसका  प्रावधान  किया  गया  है

 सामान्य  विकास  न्यूनतम  प्रकाश  कता  कुज
 ~~

 योजना  कार्प कप
 ———  «नाला  SS

 16  27  43

 प्राप्त  किए  जाने  वाले  लक्ष्य

 सामान्य  विकास  न्यूनतम  आवश्यकता  कुल

 योजना  कार्य  क्रम
 oe

 2,860  3,800  6,660

 उपयुक्त  क  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  लिमिटेड  द्वारा  राज्य  क ह  उनके

 द्वारा  प्रायोजित
 स्कीमों  की  संख्या  कौर  निगम  द्वारा  निर्धारित  मानदण्डों  कौर  निर्देशों  के  stare  उनकी

 स्वीकृति  पर  करते  हुएं  ऋण  सहायता  दी  जाएगी  |

 1975-76  में  पिछड़े  क्षेत्रों  के  विद्युतीकरण  के  लिए  2  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई

 @  ।  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  लिमिटेड  द्वारा  स्वीकृत  स्कीमों  के  लिए  भी  उससे  कुछ  ऋण  सहायता
 उपलब्ध  होगी  ।'  राज्य  सरकार  द्वारा  अपने  सामान्य  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  व्यय  की  जाने  वाली  धनराशि

 के  बारे  में  कोई  ब्यौरे  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 100



 30  अप्रेल  1975

 विवरण

 पहुंची  बंगाल  में  विद्युदोन कृत  गांवों  की  संध्या  के  जिलावर  अंक ड़े

 के  अ्रनुपार
 ा

 जिले का  नाम  31-3-71  31-3-74 गांवों  की  कुल  31-3-69

 संख्या ०  संख्या

 दारजिलिंग  536  155  155  216

 जलपाईगुड़ी  774  162  163  201

 1135  13  13  122 कूच-बिहार

 3130  18  18  239
 पश्चिम  दिनाजपुर

 मालदा  1602  60  75  490

 मुशिदाबाद  1932  200  234  569

 433  808 नादिया  1279  366

 3812  374  428
 L133

 कलकता

 10  हावड़ा  787  83  123  377

 11  अगली  1910  246  346  872

 12  2665  414  520  1,071 बाद  बान
 13  2234  74  89  457 बीरभूम

 14  बांकुरा  3550  71  98  525

 15  मिदनापु  10618  4c  214  1.225

 16

 र

 2490  51.0  403 पुरुलिया  57

 य  य

 कुल  38,454  2,433  2,966  8,708

 ee

 त्रिपुरा  के  गांवों  का  विद्युतीकरण

 8177.  को  शाक्ति  कुनार  सरकार  :  क्या  ऊर्जा  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  fager  में  कवल  दो  प्रतिशत  गांवों  में  ही  बिजली  लगाई  गई  भ्र ौर

 यदि  तो  त्रिपुरा  के  किन  गांवों  में  इस  समय  बिजली  की  सुविधा  उपलब्ध

 ऊर्जा  प्रन्त्रालय  में
 उपसन्त्री  (Sto  सिद्धेश्वर  :  त्रिपुरा  में  4,932  गांव  हैं  ।

 अब  तक  117  गांव  (  2.  4  विद्युत इत  किए जा  चुके हैं  ।

 सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  शौर  वह  सभा-पटल  पर  रख  दो  जाएगी  |
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 Written
 धंधे  April

 30,  1975

 गत  फोन  वर्षों  के  दौरा  4  पदिचम  बंगाल  में  गांवों का  विद्युतीकरण

 8178.  श्री  afer  कुमार  सरकार  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  बंगाल  में  गत  फोन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  ag  में  प्रत्येक  जिले  में

 गांवों  का  विद्युतीकरण किया  गया  ;  शौर

 वर्ष  1975-76  के  लिये  aren  किये  गए  कार्यक्रमों  की  रूपरेखा  क्या  gate

 बंगाल  के  प्रत्येक  जिले  के  किन-किन  गांवों  को  लाभ  होने  की  संभावना  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद  )
 :  कौर  सूचना  एकत्रित  कीः

 जा  रही  है  प्रौर  वह  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 पंजाब  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  डाक  सेवाओं  का  कार्यकरण

 8179.  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  क्या  संवार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :.

 क्या  पंजाब  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  डाक  सेवाएं  संतोषजनक  नहीं  कौर

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  जाएगी  ?

 सचार  मंत्रो  शंकर  दयाल  कौर  पंजाब के  देहाती  इलाकों  में  डाक

 सेवाएं  सामान्य  हैं  ।

 पंजाब  में  टेलीफोन  सेवायों  का  कार्यकरण

 8180.  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :
 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 ठ

 क्या  पंजाब  के  कुछ  स्थानों  की  टेलीफोन  सेवा  संतोषजनक  रूप  से  नहीं
 चल

 रही  है  ;

 क्या  अमृतसर  में  ग्रघिकांश  टेलीफोन  बंद  पड़े  रहते

 दोषों  को  दूर  करने  के  लिये  क्या  उपाय  किये  गए  है ं?

 संचार  मंत्री  शंकर  दयाल  :  पंजाब  में  टेलीफोन  सेवा  कुल

 |

 जी  नहीं  ।

 विंमान  सेवाओं  में  सुधार  लाने  के  लिए  निम्नलिखित  व्यवस्थाएं  कर  दी  गई  हैं  :

 (1)  अतिरिक्त  कर्मचारियों  की

 (11)  पर्याप्त  फालतू  पुर्जों  की  कौर

 (iii)  टेलीफोन  प्रणाली  के  कार्यकरण  पर  कड़ी  निगरानी  रखना  t द

 पंजीकृत  डोलरों  को  बसों  के  टायरों  श्रीर  ट्यूबों  का  कोटा

 8181.  को  Sto  बी०  चन्द्र गौडा  :  क्या  उद्योग  ate  नागरिक  पति  मती  यह  बताने  कीः

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार का  देश  से ढ  UN)  ad  डॉलरों  को  बसों  के  टायरों  कौर  ट्यूबों  का

 निर्धारित  करने  का  विचार  है  ;  ak
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 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं  ?

 उद्योग  श्र  नागरिक  पूर्ति  मंत्रा  लय  में  रा सकी  NON  तय  मंत्री  बी०  पी०  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 विक्रम  सारा  भाई  अ्रन्तरिक्ष  केन्द्र  में  विकास  कार्य

 8182.  श्री  वयालार  रवि  :  क्या  mate  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  विक्रम  साराभाई  wafer  केन्द्र

 दुम्बा  में  किये  जाने  वाले  विकास  कार्यों  की  संक्षिप्त  रूपरेखा  क्या  कौर

 पहले  से  चल  रही  परियोजनाओं में  aa  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  wie  इसके

 कार्यकरण  में  सुधार  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  मंत्री  तथा  अन्तरिक्ष  मंत्री  इंदिरा

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  विक्रम  साराभाई  अन्तरिक्ष  केन्द्र

 में  किये  जाने  वाले  कार्यों  उपग्रह के  प्रक्षेपण  की  क्षमता  का  उपग्रह  का

 राकेटों  wit  प्रणोदकों  के  लिये  सुविधाओं  की  स्थापना  तथा  परीक्षण  संबंधी  सुविचारों  का

 विस्तार  करना  सम्मिलित हैं  ।

 wa  तक  हुई  प्रगति  ate  इसके  कार्यकरण  में  सुधार  के  लिये  की  गई

 वाही  का  ब्यौरा  अन्तरिक्ष  विभाग  की  वर्ष  1974-75  की  वार्षिक  रिपोर्ट  तथा  वर्ष  1975-

 76  के  निष्पादन  बजट  में  विस्तारपूर्वक  दिया  गया  जिनकी  प्रतियां  संसदीय  पुस्तकालय  में

 उपलब्ध हैं  ।

 केरल  में  पत्रों  का  बांटा  जाना

 8183.  श्री  व्यालार  रवि  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करने  कि  :

 क्या  केरल  डाक  के  क्षेत्र  तथा  तार  घर  में  पत्नों  के  बांटे  जाने  में  होने  वाले

 विलम्ब  के  प्रति  सरकार  अ्रवगत  है  ;  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  कौर  उस  पर  क्या  कार्रवाई  की  गई

 संचार  मंत्री  वाकर  दयाल  :  और  (3)  डाक  ले  जाने  वाली  रेलगाड़ियों

 ौर  हवाई  सेवाओं का  समय  बदल  जाने  के  कारण  कुछ  विलम्ब  होने  की  घटनाएं  जानकारी

 में  भाई  जहां  कहीं  व्यवहार्य  है  डाक  मोटर  सेवाएं  चालू  करने  के  लिए  कार्रवाई  की  जा  रही  है

 डाक  रुकी  न  रहे  ।  राज्य  सड़क  परिवहन  निगम  से  भी  लिखा  पढ़ी  की  गई  है  ताकि

 डाक  ले  जाने  के  लिए  उनकी  सहमति  प्राप्त  की  जाए  ।
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 ASRS  प् ares  att सीमेंट  के  कारखानों  के  लिए  लाइसेंस  देने  हम  ame  प्रदेश

 सिफारिश

 8184.  श्री  वाई०  ईदवर  रेड्डी  :  कया  उद्योग  शौर  नागरिक  पूरी  मत्ती  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  को  (1)  मेस  एसोसियेटेड  सीमेंट  कम्पनी  बम्बई

 को  बोना कल्लू  it  (2)  मेसर्ज  केशोराम  कलकत्ता  को  उनके

 बसंथनगर  स्थित  केशो राम  सीमेंट्स  एकक  के  विस्तार  कार्यक्रम  के  लिए

 औद्योगिक  लाइसस  जारी  करने  के  लिए  श्रांघ्र  प्रदेश  सरकार  की  सिफारिश  प्राप्त  हो  गई  है

 यदि  तो  सिफारिश  का  ब्यौरा  क्या  दौर

 उस  पर  सरकार  ने  क्या  कायें वाही  की

 उद्योग  wie  नागरिक  पति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ato  पो०  :  जी  at  ॥

 आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  दोनों  आवेदनों  की  सिफारिश  की

 सरकार  श्रमी  इन  आवेदनों  पर  विचार  कर  रही

 पांचवीं  योजना  के  दौरान  पूर्वी  तथा  उत्तर  पूर्वी  राज्यों  के  गांव  का

 करण

 8185.  श्री  दूना  उरांव  ऊर्जा  महत्व  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 पांचवीं  योजना  शारवती  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  में  पूर्वी  तथा  उत्तर-पूर्वी  तथा

 राज्यों के  प्रत्येक  राज्य  में  गांवों  वे  विद्युतीकरण  कार्यक्रम  की  मुख्य  बातें  कया  हैं  ;  शौर

 इन  राज्यो में  से  प्रत्येक  राज्य  में  गत  तीन  वर्ष  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  में  ग्रामीण

 विद्युतीकरण  योजनाओं  का  कार्यकरण  कैसा  रहा  कौर  गुजरात  कौर  हरियाणा की  तुलना

 में  क्या  परिणाम  प्राप्त  हुए ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  योजना  के (Sto  सिद्धपुर  :  पांचवीं

 प्राकार  और  विस्तार  को  अभी  अ्रन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  पांचवीं  योजना  के  प्रारूप में

 पूर्वी  र  उत्तर-पूर्वी  राज्यों  में
 ग्राम  विद्युतीकरण  के  लिए  203.  75  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था

 की  गई  जिसका  प्रावधान  किया  गया  है  प्रौढ़  प्राप्त  किए  जाने  वाले  लक्ष्यों के

 राज्यवार  राज्यों  की  सामान्य  विकास  योजना  श्र  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम के

 wet  पथ-पृथक  रूप  में  उपबन्ध-एक  में  गए

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  Ueto

 इसके  पांचवीं  योजना  के  प्रारूप  में  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  लिमिटेड  के

 लिए  कुल  400  करोड़ रुपये  प्रावधान किया  गया  है  निगम  दूरा  प्रत्येक  राज्य

 उनके  द्वारा  प्रायोजित  स्क  क '  श्र  निगम  निर्धारित  मानदण्डों  तथा  निर्देशन

 के  स्वीकृत  स्कीमों  पर
 निरभर

 करते  हुए  ऋण  सहायता  उपलब्ध की  जाती  है

 वर्षवार  आवंटन  केवल  1974-75  तथा  1975-76  के  लिए  उपलब्ध  है  ।  राज्यों

 द्वारा  जिस  धनराशि  का  प्रावधान
 किया

 गया था  तथा  निर्धारित  लक्ष्य  उपबन्ध-दो  में  दिए
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 गए  में  रखा  देखिए  संख्या  एल०  टठी०--9588/7 5]  प्राम  विद्याचरण

 निगम  लिमिटेड  से  भी  अतिरिक्त  धनराशि  उपलब्ध  की  जाती है  |

 पूर्वी  तथा  उत्तर-पूर्वी  राज्यों  कौर  महाराष्ट्र  गुजरात  तथा  हरियाणा  में  1972-

 73,  1973-74  तथा  1974-75  के  दौरान  विद्युतीकरण  किए  गए  गांवों की  den
 तीन  में  दी  गई  में

 रखा  देखिए  संख्या  एल०

 पश्चिम  बंगाल  में  art  बिजली  घर

 8186.  श्री  चो  उरांव  :  क्या  योजना  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 :
 क्या  योजना  ae  को  शझ्रासनसोल  बंगाल )

 में  प्रस्तावित
 तापीय

 बिजली  घर  के  बारे  में  व्यवहायंता  रिपोर्ट  मिल  गई

 यदि  तो  रिपोर्ट  की  मुख्य  बातें  क्या  कौर

 उस  पर  क्या  कार्यवाही
 की

 गई

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (oft  विद्या  चरण  :  से

 कलकत्ता  क्षेत्र  में  कोयले  पर  शभ्राधारित  तापीय  बिजली  घर  के  बारे  में  रेलवे  बोले  दरा  प्रस्तुत

 सम्भाव्यता  रिपोर्ट  योजना  आयोग  को  प्राप्त  हुई  इस  स्कीम  में  बिजली
 घर

 पर  2»  110

 मेगावाट  सेटों  की  स्थापना  की  परिकल्पना  की  गई  परियोजना  की  झ्र नुमा नित  लागत

 भग  70  करोड़  रुपये  हूं  दस  स्कीम  का  कभी  wanted  नहीं  किया  गया

 agra  fara  यातायात

 8187.  श्री  डी०  पी०  जदेजा  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  एक  ऐसे  नय  को  खरीदने  का  निर्णय  कर  लिया  गया  है  जो

 ही  समुद्र पारीय  टे  नक्स  यातायात  को  नियमित  करेगा  ;

 क्या  गत  ती  वर्षों में  समुद्र वार ोय  टेलेक्स  यातायात  में  वुद्धि  हुई  और

 यदि  तो  कितनी  ae  यह  उपकरण  कब  से  काम  करना  शरू  कर  देगा ?

 संचार  मंत्री  शंकर  दयाल  :  से  जी  नई  किस्म  का

 अन्तर्राष्ट्रीय  प्रिट  टेलेक्स  एक्सचेंज  प्राप्त  करने  का  निश्चय  किया  गया  यह

 एक्सचेंज  संग्रहीत  saan  नियंत्रित  टैक्स  एक्सचेंज  के  ae  से  जाना  जाता  है  ।  यह  एक्सचेंज

 जो  शुरू  में  बम्बई  में  लगाया  450  अन्तर्राष्ट्रीय  टेलेक्स  टीकों  क्षमता  वाला

 होगा  |  इसमें  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  कौर  देश  में  स्थापित  टेलेवर  लाइनों  का  स्व चल  अन्त  सम्पर्क  बनाने

 की  क्षमता  होगी  ।  इसके  द्वारा  भारत  के  टैक्स  सीधे  कर  विदेशों

 में  स्थित  टेलेक्स  प्रयोक्ताओं  से  सम्यक  कर  सकेंगे  ।  टेलेक्स की  यह  स्कूल  सेवा  उन  देशों

 को  छोड़कर  जिनके  साथ  सम्पकं  दूसरी  ्र  लगी  करचल  प्रचालन  प्रणाली  दारा  ही  सम्भव

 है  ,  अन्य  बहुत-से
 देशो ंके  लिए  उपलब्ध  होगी ।  यह  एक्सचेंज  सेवा

 के  लिए  1977  में  खुल

 जाएगा  |

 103



 Written  Answers  April  30,  1975

 पिछले  तीन  -  नश्रस्तर्ाष्ट्रीय  टेनिस  परिवार  बराबर  बढ़ता  रहा  पिछले  तीन

 वर्षों  में  वास्तविक  जिसके  लिए  पैसा  मिला  इस  प्रकार  रहा  मिनिटों  ——

 1971-72  21.50  वर्ष  के  परियात से  40  प्रतिशत

 1972-73  27.40  वर्ष  के  परियात  से  27  प्रतिशत  अधिक )

 1973-74  41.10  वर्ष  के  परियात  से  50  प्रतिशत

 गुजरात  में  टे  लीफोन  कनेक् दानों  के  लिए  झ्रावेदन

 8188.  श्री  डी०  डी०  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गुजरात  में  टेलीफ़ोन  कनेक्शनों  के  लिए  अनेक  आवेदन  पत्र  लम्बित  तौर

 यदि  तो  1  1975  को  गुजरात  में  नये  टेलीफ़ोन  कनेक्शनों  के  लिए  कितने

 आवेदन  प्रतीक्षा  सूची  में  थे  ?.

 संचार  मंत्री  शंकर  दयाल  :  शौर  गुजरात  में  1  1975  को

 नए  टेलीफ़ोन  कनेक्शनों  की  प्रतीक्षा  सुची  में  61,147  आवेदकों  के  ताम  थे  ।  इन  का
 उल्लेख

 नीचे

 किया  गया  है

 श्री  ०वाई ०टी  ०  15,003

 गैर  द्रो०्वाई०टी ० ई  ozo  46,144

 गुजरात  में  डाक  तार  कार्यालय

 8189.  श्री  डी०  डी०  देसाई  :
 क्या  संचार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गुजरात में  वर्ष

 1975-76  में  कितने  डाक  तार  कार्यालय  खोले  जाने  का  प्रस्ताव  है  कौर  राज्य  सरकार  ने  राज्य  में

 कुल  कितने  कार्यालय  कहां-कहां  खोलने  का  श्रन रोध चने  किया  है  ?

 संचार  मंत्री  शंकर  दयाल  डाक  अ्रौर  तारघर  खोलने  के  सम्बन्ध  में  सामान्य

 नीति  के  अनुसार  wit  साधनों  के  उपलब्ध  होने  पर  प्रत्येक  मामले  के  औचित्यपूर्ण  ८हरने  पर  ही  यह

 fart  करेगा  कि  कितनी  संख्या  में  डाक  कौर  तारघर  खोले  जायें  ।

 डाकघर  खोलने  के  लिए  राज्य  सरकार  की  जोरसे से  की  गई  कोई  प्रार्थना  विचाराधीन  नहीं

 राज्य  सरकार  ने  सुरत  के  बलोद  स्थान  पर  तार  सुविधा  देने  के  लिए  मांग

 की  है  ।

 गुजरात  में  उद्योग  जो र  कृषि  के  क्षेत्र  में  की  राई  कटौती से  हानि

 8190.  श्री  डी०  डी०  देसाई  :  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तिमाही में  गुजरात  में  उद्योग और  कृषि  क्षेत्र  में  विद्युत  की  कितने  प्रतिशत  कटौती
 की  गई  है  ;  पौर

 इसके  कारण  उत्पादन  में  कितना  घाटा  ear  ?
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 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (sto  सिद्धपुर  प्रसाद  ate  गुजरात  राज्य  में

 श्रामतौर  पर  ऊर्जा  की  कोई  कमी  नहीं  है  ।  पिछली  तिमाही  के  दौरान  शिखर

 क्षमता  में  कमी  रही  जिसे  बारी-बारी  से  छुट्टियां  उद्योगों  शादी  द्वारा  पीक  मांगों
 में

 पुर्वक  कमी  करके  पुरा  किया  गया  है  ।  गुजरात  राज्य  बिजली  बोर्डे  की  सूचना  के  उन

 पाबन्दियों  के  कारण  कृषि  ौर  श्रौद्योगिक  उत्पादन  पर  कोई  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं  पड़ा  है  ।

 उड़ीसा  में  सावंजनकि  टेलीफोन  लगाना

 8191.  श्री  श्यामसुन्दर  महापात्र  :  कया  संचार  Hal  यह  बताने  की  क्रिया  करेंगे  कि

 क्या  ट्यूबों  झ्र  तारों  की  कमी  के
 कारण  वर्ष  1975  में  कोई  भी  सार्वजनिक  टेलीफ़ोन

 नहीं  लगाया  गया  है  कौर  इसका  प्रभाव  उड़ीसा  में  सार्वजनिक  टेलीफ़ोन  लगाने  पर  भी  पड़ने  की

 वना है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  तत्काल  क्या  कार्रवाई  कर  रही  है
 ?

 संचार  मंत्री  कर  दयाल  :  कौर  उड़ीसा  दूरसंचार  सकल  में

 वर्ष  1975  में  प्रभी तक  14  सार्वजनिक  टेलीफ़ोन  घर  खोले जा  चुके हैं  ।

 खुले  तार  लाइन  के  लोहे  के  साज  सामान  जिसमें  खंभे  ate  तार  का  सामान  भी  शामिल

 कुछ  कमी  रही  है  ।  तार का  सामान  प्राप्त  करने  के  लिए  waar से  कार्रवाई की  गयी  है  |

 किन्तु  खंभों  की  कमी  पुरी  करने  के  लिए  वकीलों  से  कहा  गया  है  कि  वे  स्थानीय
 तौर  पर

 लकड़ी  या

 दूसरे  प्रकार  के  खंभे  प्राप्त  करें  |

 उद्योग  शर  विनियमन )  अधिनियम  का  संशोधन

 8192.  कुमारी  कमला  कुमारी  :  क्या  उद्योग  आर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे ंकि  :

 क्या  सभी  उद्योगों  की  क्षमताश्रों  के  पूर्ण  उपयोग  क
 are  में  सरकार  उद्योग  तथा

 का  शौर  संशोधन  करने  का  विचार  कर  रही  है  ;  अर

 afe  at,  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं
 ?

 उद्योग  तौर  नागरिक  पूति  मंत्री  टी०  To  अर  सरकार  देश  की

 बदलती  हुई  आधिक  स्थितियों  के  अनुरूप  उद्योग  रोक  विनियमन )  अधिनियम  में  अनेक

 संशोधन  करने  का  विचार  रखती  है  ।  जहां  तक  विद्यमान  क्षमताओं  के  पूर्ण  उपयोग का  संवर्धन

 करने  की  बात  है  सरकार  ने  इस  दिशा  में  अनेक  उपाय  किये  हैं  ।  सरकार ने  उपक्रम की  समग्री

 कृत  क्षमता
 के

 तथा  उत्पादों/समूहों  के  अन्तर्गत  मशीनों  कौर  मशीन  za  निर्माण  करने  में
 विविधीकरण  की  स्वतंत्रता  के  बारे  में  wana  देने  का  निणंय  लिया  है  ।  बिजली  दौर  ढलाई  उद्योगों

 को  कुछ  वस्तुद्नों के  बारे  में  हाल  ही  में  यह  सुविधा  दी  गयी  है  ।  सरकार ने  यह  भी  निर्णय  किया

 है  कि  वे  औद्योगिक  उपक्रम जो  एक  पारी  अथवा  दो  पारी  के  आधार  पर  विशिष्ट  क्षमता  के

 शिक  लाइसेंसधारी  अपने  लाइसेंसों  को  संयंत्र  तौर  मशीनरी  के  पूर्णतः  उपयोग  करने  की  ऋतुमति

 के  लिये  पृष्ठांकित  कराने  हेतु  आवेदन  प्रस्तुत  कर  सकते  हैं  ।  सरकार  ने  हाल  ही  में  घोषणा  की  है  कि
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 विशिष्ट  क्षमता  के  प्रौद्योगिक  लाइसेंसधारी  उपक्रम  अपनी  बढ़ी  हुई  क्षमता  की  मान्यता  की

 कतिपय  शर्तों  के  अधीन  उस  स्थिति  में  उठा  सकते  हैं  यदि  ऐसे  भ्र ति रिक्त  उत्पादन  का  उपयोग

 निर्यात  के  लिये  किये  जाने  वाला  हो  ।  विदेशी  पूजी  बहुत  कंपनियों  कौर  एकाधिकार  प्रतिबन्धात्मक

 पार  प्रक्रिया  के  अधीन  झ्रापेक्षित  स्वीकृति  वाले  उपक्रमों  के  बारे  में  उद्योग  तथा  नागरिक

 मंत्रालय  में  एक  कृतिक  बल  फ़ोर्स  )  गठित  करके  एक  विशेष  प्रक्रिया  श्रपनायी  जायेगी  ।

 बिहार  के  पिछड़े  क्षेत्रों  का  विकास

 8193.  कुमारी  कमला  कुमारी  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  योजना  आयोग  का  विचार  पांचवीं  योजना  में  बिहार  के  पिछड़े  क्षेत्रों  का  विकास

 करने  के  लिए  कुछ  नई  योजनाएं  बनाने  का  है  ;  भ्र ौर

 यदि  तो  इन  पिछड़े  क्षेत्रों के  विकास  के  लिये  सरकार द्वारा  क्या  कार्यवाही  की

 जा  रही  है

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्याचरण  :
 श्र  पिछड़े  क्षेत्रों

 के  विकास  के  लिए  स्कीमे ंतैयार  करने  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों  की  है  ।

 केन्द्र
 ने

 राज्य
 सरकारों  से  यह  श्रदुरोध  किया  है  कि  वे  अपने  जनजाति  क्षेत्रों  के  लिए  समेकित

 योजनाएं  बनाएं  |  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारूप  में जन  जाति  क्षेत्रो ंके  अतिरिक्त  केन्द्रीय

 सहायता का  प्रावधान  किया  गया  ै  |  इंस  के  अतिरिक्त  न्यूनतम  savant  के  राष्ट्रीय
 कार्यक्रम--जो  कि  राज्य  यौनांगों  का  अभिन्न  wa  है--का  उद्देश्य  प्रारंभिक  पेय  जल  की  आपूर्ति
 ग्रामीण  ग्रामीण  fez  ग्रामीण  स्वास्थ्य  शादी  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करना  रखा  गया  है  t

 इस  कार्यक्रम  का  लाभ  बिहार  सहित  देश के
 कमजोर  वर्गों  कौर  पिछड़े  क्षेत्रों  को  प्राप्त  होगा  ।

 जिला  बिहार  में  लगता  डाकघर  का  स्थान  परिवर्तन

 81  94.  कुमारी  कमला  कुमारी :  क्या  संसार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या

 वाला मऊ  के  लगमा  स्थित  डाकघर  को  ग्राम  खजूरा  डाक गढ़वा  जिला

 में  स्थानान्तरित  करने  का  प्रस्ताव  है  क्योंकि  यह  गढ़वा  कौर  मेरा  डाकघरो ंके  बीच  स्थित

 है
 ?

 सवार  मंत्री  शंकर  दयाल  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं है

 राज्य  सरकारों  द्वारा  कराई  टी०  डी०  पी०  के  लिए  प्रस्तावित  प्रशासनिक  ढांचा

 8195.  श्री  गिरिघर  गोमसांगों  :  कया गह  मंत्री ag  बताने  की  कृपा  करेंगे
 वि

 (  विभिन्न  राज्य  सरकारों  ने  भाई  टी०  डी०  पी०  के  लिए  क्या  प्रशासनिक  ढांचा  सुझाया

 (@)  क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  argo  टी०  डी०  पी०  के  कार्य  को  उप  प्रभाग  अधिकारियों
 fewer डी०  आओ  °)  को  सौंपने  का  प्रस्ताव ste  किया  क

 क्या  विभिन्न  राज्य  सरकारों  द्वारा  प्रस्तावित  ढांचा  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 रूपरेखा से  मेल  खाता  है  ;  कौर
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 क्या  भाई  टी ०  Bo  पी०  के  लि लए  प्रशासनिक  कर्मचारियों  का  वर्ग  बनाया  जायेगा

 जैसा  विभिनन  राज्यों  में  काम  कर  रही  आदिवासी  विकास  एजेन्सियों  के  क्षेत्र  के  मामले  में  किया

 गया है  ?

 गह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच०  उप-योजनाश्रों  की  तैयारी

 लिये  योजना  अयोग  के  निर्देशकों  में  आदिवासी  क्षेत्रों  के  लिये  उपयुक्त  प्रशासनिक  ढांचा  बनाने

 वास्ते  राज्यों  को  सुझाव  दिया
 गया

 था  |  इन  निर्देशकों  में  विभिन्न  राज्यों  में  भौतिक  तथा

 संस्थागत  परिस्थितियों  की  विविधता  के  कारण  किसी  सामान्य  ढांचे  का  उल्लेख  नहीं  किया  गया

 था  ।  यह  सुझाव  दिया  गया  था  कि  राज्यों  को  स्थानीय  परिस्थितियों  को  पूर्ण  रूप  से  ध्यान  में  रखना

 चाहिए  कौर  मौजूदा  प्रशासनिक  ढांचे  तथा  अन्य  संस्थाओं  उपयोग  करना  चाहिए  ।  यह  भी  सुझाव
 दिया  गया  था  कि  कार्यप्रणाली  में  अधिकार  प्रदत्त  उत्तरदायित्वों  को  स्पष्ट  करना  तथा  उसे

 पर्याप्त  रूप  में  लचीला  बनाना  चाहिए  ;

 उड़ीसा  की  उपयोजना  के  मसौदे  में  प्रत्येक  श्र/ई०  टी०  डी०  पी०  के  लिये  परियोजना

 स्तरीय  समिति  का  सुझाव  दिया  गया  था  ।  समिति  का  अध्यक्ष  जिलाधीश  तथा  उपप्रभाग  के

 gain  परियोजना  प्रशासक  शौर  सदस्य  सचिव  होंगे  ॥

 औ
 कौर

 प्रशासनिक  ढांचे  के  ब्यौरे  aah  पूर्णरूप  से
 ह

 यार  किये  जानें  विभि ि पय ठे डी० पहलुओं  पर  तब  विचार  होगा  जब  भारत  सरकार  के  विचारार्थ  उड़ीसा  सरकार  द्वारा  भाई  टी०  ड

 पी०  प्रस्तुत  किया  जायेगा  |

 ताई ०  टी०  डी०  पीज  में  शामिल  न  किया  गया  आदिवासी  विकास  ऐजेंसियों  के

 विकास  कार्य  का  नमना

 ~N A Nk  OE
 8196.  AY  Kat  गो मांगो

 क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि  :

 आदिवासी  विकास  एजेंसियों  के  अ्न्तगत  आने  वाले  क्षेत्रों  के  उस  विकास  कार्य  का  नमूना
 क्या  है  जो  भिन्न-भिन्न  राज्य  सरकारों  द्वारा  प्रस्तावित  argo  ato  डी०  पोज़  के  sata  नहीं

 क्या  झादिवासी  विकास  गुनपुर  ae  पर लाखे मूंदी  के  श्रस्तगंत  खाने  वाले  क्षेत्रो

 को  लाभ
 मिलेगा

 प्रौढ़
 जेसा  कि  ग्राम  टी०  डी०  पीज

 के  लिये  विचार  किया  गया है  जो  उड़ीसा  में  कार्य

 तर

 (7  ०  टी०  डी०  पोज़  के  लिये  अपनाये  जाने  वाले  कार्य  की  भांति  उपरोक्त

 बासी  विकास  एजेंसियों  के  कार्यकरण  सम्बन्धी  क्षेत्राधिकार  का  पुनर्गठन  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है
 ?

 गह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच०  :  विभिन्न  आदिवासी  विकास

 एजेंसियों  द्वारा  हाथ  में  लिया  गया  विकास  कार्य  परियोजना  क्षेत्रों
 के  झ्राथिक  विकास  के  लिए  है  ।  ahs

 वासी  विकास  एजेसियों  द्वारा  किए  जा  रहे  झा थिक  विकास  के

 me

 कार्य  करम  में
 कृषि  विकास  से  सभी

 पहलू  जिसमें  कमी  भूमि  भूमि  छोटी  भूमिहीन

 वासियों
 का  |  शादी  शामिल  हैं  ।  इसके  इस  कार्येक्रम  में  सहकारी  समितियों

 को  ऋण  भूमि  वापस  भूमि  ग्र भि लेख  शौर  लघु  कृषि  तथा  लघु  वन
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 रित  उद्योगों  को  प्रोत्साहन  देना  शामिल  हैं  ।  कार्यक्रम  में  राज्य  तथा  राज  विपणन  ग्राम

 थानों  शादी  के  साथ  परियोजना  क्षेत्रों को  खोलने  के  लिए  areas  सड़कों  और  मुख्य  सड़कों  का

 निर्माण भी  शामिल  है  ।

 जी  श्रीमान् ।

 भारत  सरकार  को  भ्रादिवासी  विकास  एजेंसियों  के  कार्यकरण सम्बन्धी  क्षेत्राधिकार  का

 पुनर्गठन  करने  का  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  ड [ड श्रा है

 आदिवासी  महिलाओं  के  नग्न  चित्र  छापकर  उनका  पोषण  किया  जाना

 8197.  श्री  गिरिधर  गो मांगों :  क्या  सुचना  भ्र ौर  प्रसारण  पस्ती  यह ह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  उनके  मन्त्रालय  को  पता  है  कि  साधारण  प्रौढ़  भोली  भाली  आदिवासी  महिलाओं
 के  नग्न-चित्त  पत्र-पत्रिकाओं  में  उनकी  सामाजिक  स्थिति  के  नाम  पर  छापे  जाते

 यदि  तो  कया  इस  प्रकार  के  फोटो  से

 महिलाओं  शौर  विशेषकर  आदिवासी महिलाओं का  शोषण  नहीं  होता  है  ;

 आदिवासी  क्षेत्रों  में  ऐसे  फोटो  लिये  जाने  तथा  पत्र-पत्रिकाओं  में  उनके  प्रकाशन  को  बन्द

 रने  के  लिए  उनके  ने  क्या  कार्यवाही  की  कौर

 नग्न  शरीर  चित्र  प्रदर्शनियों  के  माध्यम  से  भ्रादिवासी  महिला ग्र ों  के  शोषण  को  रोकने

 के  लिए  सम्बद्ध  भ्र धि कारियों  को  भ्रनुदेश  देने  के  लिए  राज्य  श्र  जिला  स्तर  पर  क्या  व्यवस्था  की  गई  है
 ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  धर्मवीर
 सामान्यत

 महिलाओं  ate  विशेष  रूप  से  आदिवासी  महिलाओं  के  am  चित्रों  के  उपयोग की  नित्या  सरकार

 करती है  ।  सरकार  ऐ  से  मामलों  को  प्रेस  के  ध्यान  में  लाए  जाने  का  स्वागत  करेगी  ।

 विदेशी  फर्मों  को  लाइसेंस  जारी  किया  जाना

 8198.  गयी  भाल जी भाई  रावजी  भाई  परमार
 :

 कया  उद्योग  कौर  नागरिक  प्रति  मस्ती  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 लाइसेंस  समिति  को  निर्देश  किये  बिना  quar  लाइसेंस  समिति  को  मात्र  रिपोर्ट  देकर

 विदेशी  फर्मों

 को

 कितने  alattiren oITrr srr  लाइसेंस  जारी  किये  गये  जिसके  आघार
 मर

 गत  तीन  वर्षों  से  उत्पादन
 हो

 रहा  पार्टियों के  नाम  क्या  उनकी  क्षमतायें कितनी  उसमें  कौनसी  वस्तुयें  शामिल  हैं  तथा
 गत  aa  nit

 के  दौरान  कितना  उत्पादन  हुया  अर

 क्या  इससे  औद्योगिक  तथा  विनियमन )  नियमों  तथा  विनियमों
 की  शर्तों  का  उल्लंघन  नहीं हो  रहा है

 ?

 उद्योग  site  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  (sit  टी०  Uo  पाई  उद्योग  तथा  fate
 अधिनियम

 कौर  उसके  अधीन  बनाए  गए  नियमों  के  उपबन्धों  के  अन्तर्गत  लाइसेंस  हेतु  श्रीचंदन-पत्न
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 को  लाइसेंस  समिति  या  लाइसेंस  समिति  का  कार्य  करते  वाली  किसी  अन्य  स्वीकृति-समिति  को  भेजना

 है  |  निम्नलिखित  6  समितियां  प्रत्येक  समिति  का  कार्य  कर  रही

 1  परियोजना  स्वीकृति  बोर्ड  मामल े)

 2 ्  लाइसेंस  समिति  सह-एसरार  टी ०  पी०  समिति  शिकार  टी ०  पी०  प्रतिनिध म

 के  भ्रन्तर्गत  झान  वाले  औद्योगिक  लाइसेंस  के  मामल े)

 3  सचिवों  की  समिति  के  मामल े)

 4  शांता  क्रूज  निर्यात  संवर्धन  क्षेत्रीय  बोर्ड  से  सम्बन्धित  निर्यातोन्मुख  मामले  )

 5  गदीला  फ़ी  ट्रेंड  जोन  HS  से  सम्बन्धित  निर्यातोन्मुख  मामल े)

 6  लाइसेंस  समिति  मामलों  पर  ay  समितियां  कार्यवाही  नहीं  करती  हैं  )

 री  सरकार  ने  निम्नलिखित  उद्योगों  से  सम्बन्धित  उत्पादों  का  विविधीकरण  करने  के

 मामलों  में  स्वीकृति  देने  के  लिए  स्वीकृति  की  एक  विशे ष  प्रक्रिया  बनाई

 1.  प्रौद्योगिक  मशीने  |  “

 2.  मशीनी  झ्रौजार  उद्योग  ।

 3.  मशीनी  औजार  उद्योग  का  औद्योगिक  मशीनों  में  परिवर्तन  प्रौद्योगिक  मशीनों  का

 मशीनी  अजार  उद्योग  में  परिवर्तन  |

 4.  उपकरण उद्योग

 5.  इस्पात  की  ढली  वस्त  उद्योग  ।

 उपर्युक्त  उद्योग  के  सम्बन्ध  में  निर्माण  कार्य  में  विविधीकरण  करने  के  लिए  दी  जाने  वाली  स्वीकृति

 लाइसेंस  धारियों  की  सम्पूर्ण  विद्यमान  क्षमताओं  के  अन्दर  होगी  ate  निर्णय  प्रशासनिक  मंत्रालयों  द्वारा

 किया  जायेगा  ।

 सरकार ने  कार्य  जारी  रखो  के  निपटान  की  प्रक्रिया  भी  सरल  बना  दी  है  |  सरलीकृत

 प्रक्रिया  के  भ्रन्तर्गत  प्रशासनिक  मंत्रालयों  लाइसेंस  समिति  को  सुचना  देते  भ्रावेदनों  का  निपटारा

 करने  के  लिए  अधिका  दे  दिए  गए  हैं  |

 1973-74  में  विदेशी  बहुलांश  वाले  सार्थों  को  कुल  57  औद्योगिक  लाइसेंस  जारी  किए  गए

 जारी  किए  गए  लाइसेंसों  के  व्यौरे  बुलेटिन  ग्राफ  इम्पोर्ट  एक्सपोर्ट  लाइसेंसेज

 एण्ड  इण्डस्ट्रियल  कौर  लिस्ट  ग्राफ  लेटर्स  geez  कौर  लाइसेंसेजਂ  में  प्रकाशित

 किए  जाते  हैं
 ।

 इन  प्रकाशनों  की  प्रतियां  संसद्  के  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  |

 इससे  उद्योग  तथा  चीनी  नय  Bes
 सय मस नश झर ग्ायानिय म  त्रय वा  उतर  अस्त Ory  or  Ta  aa  नियमों

 के  उल्लंघन  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 Vaisakha  10,  1897  (Saka} Written
 शाद

 नई  दिल्ली  में  सार्वजनिक  टे  लो फोनों  कौर  तारघर  का  खोला  जाना

 8199.  डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नई  दिल्ली  में  कोई  भी  तारघर  कौर  सावे  जनक  टेलीफोन  नहीं  हैं  हालों कि

 उस  कालोनी  की  जनसंख्या  दो  लाख  से  अधिक

 क्या  इस  क्षेत्र  के  लिए  एक  केन्द्रीय  तारघर  के  भवन  के  लिए  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण

 ने  विभाग  को  भूमि  का  order  कर  दिया  कौर

 यदि  तो  वहां  इन  सुविचारों  को  प्रदान  करने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 संतार  मंत्री  शंकर  दयाल  :  एक  सार्वजनिक  टेलीफोन  घर  मौजूद  है  कौर

 गई
 जनकपुरी  डाकघर  में  तारीख  18-4-75  को  तार  सेवा  की  व्यवस्था  कर  दी  है  ।  दो  कौर  सार्वजनिक

 टेलीफोन  घरों
 की  मंजूरी  दी  गई  है  कौर  जैसे  ही  तकनीकी  दुष्टि  से  व्यवहार होगा  उन्हें  चाल  कर  दिया

 जाएगा  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 Work  done  for  upliftment  of  Harijans
 in

 Madhya  Pradesh

 78200.  Shri  G.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Home  4a  airs  be  pleased  to
 state:

 (a)  the  work  done  during  the  last  three  years  by  Government  of  Madhya
 Pradesh  for  the  welfare  of  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  in  the  context
 of  upliftment  of  Harijans;

 (b)  whether  the  funds  sanctioned  by  Centre  for  them  are  being  utilised  pro-
 perly;  and

 (c)  the  funds  sanctioned  ang  the  items  on  which  they  have  been  spent?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  F.  H.  Mohsin):  (a)
 to  (0).  The  information  is  being  collecteg  from  the  Government  of  Madhya  Pradesh
 and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha  when  received,

 Implementation  of  District  plans  in  Madhya  Pradesh

 $8201.  Shri  G.  C.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  any  progress  ha  s  been  made  in  regard  to  the  implementation  of
 district  plans  in  Madhya  Prades  11;

 (0)  if  so,  the  facts  in  this  regard;  and

 (c)  the  amount  sanctioneg  for  these  plans?

 The  Minister  of  State  in  th
 (a

 €  Ministry  of  Planning  (Shri  Vidya  Charan  Shukia): )  and  (b)  The  district  pla  ns  are  scrutinis  ed  by  State  Departments  concerned for  inclusion  in  their  Annual  Plans.

 (c)  No  separate  funds  have  bee  n  provided  for  district  plans,
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 03  1975
 लिखित

 उत्तर

 ee ee

 Issue  of  Licences  to  Madhya  Pradesh

 +8202.  Shri  G.  0.  Dixit:  Wil]  ७. 7311  +  he  Minister  of  Industry  and  Civil  Supplies  be

 ‘pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  licences  granted  so  far  to  Madhya  Pradesh  for  the
 year

 (b)  the  names  of  the  places  at  which  the  industries  thereunder  would  be  set

 up;  and

 (c)  the  number  of  licences  issued  to  Madhya  Pradesh  as  compared  to  that  of  the

 said licences  issued  to  other  States  viz,  Maharashtra  and  Gujarat  during  the

 period?

 (a) The  Minister  of  Industry  and  Civil  Supplies  (Shri  A.  Pai):  During

 1974,  45  industrial  licences  were  issued  for  location  of  projects  in  Madhya  Pra-
 desh.

 (b)  The  details  of  licences  including  the  locations  of  projects  are  published  in
 २१ Bulletin  of  Import  Licences,  Export  Licences  and  Industrial  Licence:  े

 Trade  of  Industry  and  Tradeਂ  and  ‘Monthly  lists  of

 letters  of  intent  and  industrial  Copies  of  these  publications  are  avail-
 able  in  the  Parliament  Libary.

 (c)  During  1974,  89  industria]  licences  were  issued  for  locations  in  Gujarat  265
 licences  for  locations  in  Maharashtra  and  45  licences  for  locations  in  Madhya
 Pradesh.

 Cotinuance  of  employment  programmes

 #8203.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya:  Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased  to
 State  whether  keeping  in  view  the  employment  situation  in  Gujarat,  Rajasthan  and
 Madhya  Pradesh,  Government  propose  to  continue  the  employment  programmes
 ‘started  in  1973-74  and  also  the  job  oriented  programmes  started  in  1974-75?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Planning  (Shri  Vidya  Charan
 Shukla):  The  employment  strategy  during  the  Fifth  Five’  Year  Plan  is  to
 create  maximum  job  opportunities  through  the  implementation  of  plan  program-
 Mes  in  different  sectors  such  as  agriculture,  industry,  major  and  medium  irriga-
 tion,  command  area  development  of  major  irrigation  projects,  village  and  cottage
 industries,  social  services  like  health,  education,  trade  and  commerce  etc.  The
 Half-a-Million  Jobs  Programme  was  taken  up  and  implemented  in  1973-74,  In
 1974-75,  the  Employment  Promotion  Programme,  with  thrust  on  self-employ-
 ment,  was  taken  up  and  this  was  broadly  similar  to  the  Half-a-Million  Jobs
 Programme.  Rs.  10  crores  have  been  provided  in  the  Central  Budget  1975-76
 for  providing  Central  assistance  to  the  States/Union  Territories  for  completion

 of  the  schemes  taken  up  by  them  ‘under  the  Employment  Promotion  Pro-
 gramme  1974-75.  The  States  of  Gujarat,  Rajasthan  and  Madhya  Pradesh  would
 be  covered  by  this  allocation.

 गैर  सरकारी  Aa  को  कोयला  खानें

 8204.  श्री  एन०  करार  बे कारिया  :

 श्री  डी०  पी०  जदेजा  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गैर  सरकारी

 क्षेत्र
 में

 कितनी  कोयला  खानें  कार्य कर  रही  हैं  और  तत्सम्बन्धी  विवरण  क्या है  ?

 उतना  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धेश्वर  :  कोककर  कोयला  खान  )
 1972  तथा  कोयला  )  1973  के

 adie  सभी  कोयला
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 Written  Answers  April  30,  1975:
 =

 खानों  सिवाय  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  प्रति  टाटा  alae  एंड  स्टील  कम्पनी  तथा

 इंडियन  सायरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी की  कुल  10  ग्रहीत  खानों  को  छोड़  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया

 गया  है  ।  ये  10
 कोयला  खानें

 जमदोबा
 6

 7  सिकुड़ना

 मलकेक  To  बोकारो  रामगोड़े  तथा  जोधपुर  ।  उपर्युक्त  ग्रहीत  खानों  को  छोड़

 सरकार  की  नीति  गेर-सरकारी  पार्टियों  को  कोयले  का  खनन  करने  की  अनुमति  देने  की  नहीं  है  ।

 बिहार  में  कुछ  गेर-सरकारी पार्टियां
 तभी  भी

 कोयले  का  खनन  कर  रही  कुछ  के  पास  तो पढ़ ेहैं

 कुछ  एकदम  हैं  ।  इस  प्रकार  के  खनन  कायें
 को

 रोकने  के  लिए  कारवाई
 की

 जा  रही  है
 |

 1974-75 को  कोयला खान  प्राधिकरण  को हुई  हानि

 8206.  कुमारी  कमला  कुमारी

 श्री  भागीरथ  मंज़र  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1974-75  में  कोयला  खान  प्राधिकरण  को  कुल  कितनी  हानि  हुई

 )  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  कौर

 हानि
 को

 कम  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही
 की  गई  है

 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सिद्धेश्वर  कम्पनी के  1974-75

 वर्ष  के  लेखे  न  तो  कभी  तक  तैयार  हो  पाए  हैं  प्रौढ़  न  उनको  लेखा  परीक्षा ही  हो  पायी  है  किन्तु  sara

 है  कि  उक्त  वर्ष  के  दौ  रान  कम्पनी  को  लगभग  26  करोड़  रुपये  का  घाटा  होगा  ।  इसका ल्  कारण

 कोयले  के  तुलनात्मक  रूप  से-प्रभावकारी मूल्य  थे  जिसके  कारण  बढ़ी  हुई  उत्पादन  लागत  की  प्र  क्षतिपूर्ति

 नहीं  ये  वृद्धि  निवेश  सामग्री  की  लागत  बढ़  जाने  तथा  1-1-75  से  राष्ट्रीय कोयला  मजदूरी

 समझौते के  कारण  हुई  ।

 लागत
 a

 बजट
 नियंत्रण

 में  सुधार  जा  रहा है  ।  उत्पादन  कौर  उत्पादकता

 तथा  सभी  आवश्यक  निवेश  सामग्री  की  पूति  में  सुधार
 के

 लिए  प्रयास किए  जा  रहे  हैं  ।  सरकार  कोयला

 मुल्यों  को  संशोधित  करने  पर  भी  विचार  कर  रही  है  ।

 विदेशी  सद्र  विनियमन  श्रधिनियस  का  उल्लंघन

 8207.  श्री
 नवल  किशोर  शर्मा  :  क्या  प्रवान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगो कि

 देश  के
 विभिन्न

 भागों  विदेशी मुद्रा  विनियमन  अधिनियम का  उल्लंघन

 करने  के  कारण
 वित्तीय

 वर्ष
 1974-75

 के  दौरान  कुल  कितने  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया

 उनमें  से  कितने  विदेशी  नागरिक  हैं

 ऐसे  उल्लंघनों  में  कुल  कितनी  विदेशी  मुद्रा  wales  है  ;  ak

 गिरफ्तार  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 गृह  कामिक  कौर  प्रशासनिक  सूत्रधार  विभाग  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग सें  राज्य
 मंत्री  site

 :
 तथा

 प्रवर्तन  निदेशालय द्वारा  वित्तीय  वर्ष  1974-75  के
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 दौरान  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  के  उल्लंघन  में  गिरफ्तार  किए  गए  कुल  व्यक्तियों
 की

 नगरवार  संख्या  तथा  उनमें  से  विदेशो  नागरिकों  की  संख्या  इस  प्रकार  है  :

 तगर नाम  रफ्तार  किए  गए  गिरफ्तार  किए  गए

 व्यक्तियों  की  कूल  व्यक्तियों  में  विदेशो

 सख्या  नागरिकों  की

 सख्या

 भादों

 बम्बई  30

 कलकत्ता

 कालीकट

 कलानौर

 दिल्ली  10

 जयपुर

 पणजी

 त्रिवेन्द्रम

 68

 तथा  जिन  दो  मामलों  में  तब  तक  न्याय-निर्णय  किया  जा  चुका  उनमें

 भ्रमेरिकन  डालर  5137  की  कुल  धनराशि  श्रन्तग्रेस्त  है  ।  दोनों  ही  मामलों  में  विदेशी  मुद्रा  की  जब्ती

 गई  थी  और  6,000  रुपये  की  राशि  की  शास्ति  लगाई  गई  थी  ।

 इस  स्टेज पर  यह  निर्दिष्ट करना  सम्भव  नहीं  है  कि  wea  मामलों  में  कथित  उल्लंघनों में

 कुल  कितनी  धनराशि  श्रन्तग्रस्त
 wife

 ये  मामले  जांच/न्यायनि्णयन के  विभिन्न  स्टेटों  पर  कभी
 लम्बित  हैं  ।  यदि  जांचों  के  परिणामस्वरूप  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  उल्लंघन

 का  पता  चल  जाएगा  तो  अधिनियम  में  दी  गई  व्यवस्था  के  अनुसार  समुचित  कार्यवाही  की  जायेगी  |
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 Written  Answer  Vaisakha  10,  1897  (Saka)

 भंग दिल्ली  नगर  निगम को  ऋण  दिया  जाना

 8208.  श्री  मधु  दण्डवत  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  श्री  बी०  श्रार०  टमटा  ने  भंग
 दिल्ली  नगर

 निगम  को  गम्भीर  वित्तीय  संकट  से

 उबारने के  लिए  इसे  तुरन्त  4  करोड़  रुपये  का  ऋण  दिये  जाने  के  बारे  में  सरकार  को  एस०  ्रो ०  एस०

 भेजा है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  निर्णय  किया  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच०  :  कौर  दिल्ली  नगर

 निगम  को  ऋण  साधनों  के  रूप  में  7  करोड़  रुपये  की  स्थिति ति  के  लिए  दिल्ली  नगर  निगम  के  से

 एक  भ्रमरों  प्राप्त  ह्  था  ।  मामला  विचाराधीन  है  ।

 सशस्त्र  डकैतों  द्वारा  पाश्र्वनाथ  ह्यात  पर  जैन  मंदिर  से  मूर्तियों  को  उठा  कर  ले  जाया  जाना

 8209.  श्री  मूल  चन्द  डागा  :

 श्री  भागीरथ  भंवर  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने
 की  कपा  करेंगे  कि

 #

 क्या  हाल  में  सशस्त्र  डकैत  पाश् वं नाथ  पत  के  शिखर  पर  स्थित कुछ  प्राचीन  जैन  मन्दिरों
 से  लाखों  रुपये  मूल्य  की  अनेक  प्राचीन  बहुमूल्य  प्राचीन  कलाकृतियां  तथा  अन्य  वस्तु  को

 उठा  ले  गये  यदि  तो  अ्रपराधियों  का  पता  लगाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ;

 क्या  इस  प्रकार  के  काम  कुछ  अत्यन्त  प्रभावशाली  व्यक्तियों  द्वारा  किए  जा  रहे
 जो

 अखिल  भारतीय  स्तर  पर  देश  से  प्राचीन  कलाकृतियों  की  देश  से  बाहर  तस्करी  करने  के  कार्यों  में  संलग्न

 इस  प्रकार  भारत  को  उसके  समृद्ध  संस्कृति  तथा  कार्मिक  विरासत  से  वंचित  कर  रहे  हैं  ;

 और

 यदि  तो  सरकार  ने  भविष्य  में  ऐसी  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  क्या  कार्यवाही

 की  हैं  ग्रीवा  करने  का  विचार  है
 ?

 गृह  मंत्रालय  में
 उपमंत्री  एफ०  एच०  :  से  राज्य

 सरकार
 से

 अपेक्षित  सूचना  मांगी  गई  है  कौर  प्राप्त  होने  पर  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 जिला  हरिजन  कल्याण  परामर्शदात्री  समिति  स्थापित  करने  के  मामले  में  हरियाणा  सरकार

 को  सफलता

 8210.  श्री  भान  सिह  भौरा  :
 क्या  गृह  मंत्री

 यह  की
 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हरियाणा  सरकार  हरिजन  कल्याणकारी  परामशंदात्री  समिति  स्थापित

 करने  के  मामले  में  असफल  रही  है  जिसने  विभिन्न  हरिजन  कल्याणकारी  योजनाओं  को  ऋण  तथा  राज

 ह
 3

 ? सहायता  देने  की  सिफारिश  करनी  यदि  तो  उसका  ब्यौरा क्या

 (@)  क्या  saa  कल्याणकारी  परियोजनाओं  के  लिए  feather  किया  गया  धन  इस  कारण

 से  व्यतीत हो  सकता है  .;  कौर

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 11¢€



 30  1975  उत्तर

 (a \  zy
 ८  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (  ग्न  THo

 (St  Tha  एस०  शोख  en
 Sao  TUG ITTY )

 उपलब्ध  सूचना  के  अनसार  हरियाणा  सरकार  ने  जिला  हरिजन  कल्याण  सलाहकार  समितियां  गठित

 की  हैं  ौर  राज्य  सरकार  ने  ऐसी  समितियों  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  धनराशि  भी  स्वीकृत  की

 Houses  of  Harijans  burnt  in  Sundarpur  Village  of  Shahjahanpur  District,  U.P.

 +8211.  Shri  Phool  Chand  Verma  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be

 pleased  to  state

 NIT (a)  whether  houses  of  Harijans  in  Sundar  MUL  Village  of  Shahjahanpur
 district  in  Uttar  Pradesh  were  burnt  in  November,  1974,  because  they  had

 refused  to  do  forced  labour;  and

 (b)  if  so,  the  action  taken  by  Government  in  the  matter  and  the  steps

 proposed  to  be  taken  in  future?

 Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs,  Department  of  Personnel

 and  Administrative  Reforms  and  the  Department  of  Parliamentary  Affairs
 (Shri  Om  Mehta):  (a)  and  (b).  No  such  incident  of  November,  1974  in  village
 Sundarpur  in  District  Shahjahanpur  had  come  to  notice.  However,  according
 to  information  received  from  the  Government  of  Uttar  Pradesh,  Shri  Maika
 Teli  a  resident  of  the  aforesaid  Village  was  allegedly  beaten  up  by  some  caste

 Hindus  on  October  30,  1974  for  having  refused  to  do  agricultural  work  for  them

 It  was  also  alleged  that  the  caste  Hindus  and  some  of  their  supporters  raided

 the  house  of  Maika  Teli  and  set  fire  to  his  hut  as  2  result  of  which  houses
 were  partially  burnt  No  person  sustained  any  injury  The  Circle  Officer  of

 Police  and  the  Tehsildar  rushed  to  the  spot  A  sum  of  Rs.  340  was  distributed

 by  the  Tehsildar  by  way  of  immediate  relief  to  the  victims  A  case  under
 sections  147|]148!149/323)352|306!504|436  I.P.C,  was  registered  and  two  accused

 persons  were  arrested.  A  Sub-inspector  of  Police  and  two
 armed

 constables
 were  posted  in  the  village  to  maintain  peace  and  order.

 टायर  शर  सीमेंट  फर्मो  द्वारा  अजित  लाभ

 8212.  Wt  के०  :  क्या  उद्योग  कौर  नागरिक  भर्ती  मंत्री  ग्रह  बताने  की  कण  क  गें

 कि

 नायर  श्योर  सी  सोग  data
 इस  समय  देश  में  wIIN  सच  लगाय  वाली  uve विभिन्न  फर्मों  से  सम्बन्धित  विवरण

 क्या  हैं  ;

 वर्ष  1972-73,  1973-74  शर  1974-75  में  इनमें  से  प्रत्येक  कुल

 कितना  लाभ  हरजीत  किया  गया
 ?

 उद्योग  तथा  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री
 बी०  पी०  एक  विवरण

 संलग्न है  ।  में  रखा
 गया

 |  देखिए  संख्या  एल०  5)

 जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  हैं
 सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।
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 April  30,  1975 Written
 Answers

 परमाणु  ऊर्जा  संयंत्रों  की
 स्थापना

 8213.  श्री  समर  गृह  :  क्या  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार का  विचार  निकट  भविष्य  में  देश  में  चार  बड़े  परमाणु ऊर्जा  संयंत्र  स्थापित

 करने का  है  ?

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  तथा इन  संयंत्रों  को  कहां  स्थापित  किया  जायेगा  ;

 क्या  पश्चिम  बंगाल  के  तटीय  क्षेत्र  में  परमाणु  ऊर्जा  संयंत्र  की  स्थापना  का  प्रस्ताव

 झ्रन्तत  छोड़  दिया  गया  यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  को  भेजे  गए

 प्रस्ताव  की  क्या  स्थिति  है  ?

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रॉनिक्स  मंत्री  तथा  अन्तरिक्ष  मंत्री  इंदिरा

 गांघी )  नहीं  ।

 यह  प्रश्न  उठता  ही  नहीं  |

 तथा  पश्चिमी  बंगाल  योजना  ats से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वह  इस  सम्बन्ध

 में  एक  विस्तृत  पूर्ण  सुझाव  ऊर्जा  मंत्रालय  को  भेज  दे  तथा  उसकी  एक  ब  जच्चा  ण  ऊर्जा  विभाग

 को  भी प्रेषित कर  दे  ।  सुझाव  प्रभी  प्राप्त  नहीं  हुमा  है  |

 श्रन्तर्राष्ट्रीय  महिला  वर्ष  सम्बन्धी  इंदौर  समिति  के  सदस्यों  द्वारा  श्रांकाशवाणी  इंदौर  के

 ी प्रदशन

 8214.  श्री  मधु  दंडवते :  क्या  सुचना कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  श्रंतर्राष्ट्रीय  महिला  वर्ष  संबंधी  इंदौर  समिति  के  सदस्यों  ने
 रेडियो  स्टेशन  के

 तीन

 म्रधिकारियों  द्वारा  आकाशवाणी  के  एक  महिला  कर्मचारी  का  शीलभंग  करने  के  कथित  प्रयास  के  विरुद्ध

 भ्राकाशवाणी  के  इंदौर  केन्द्र  के  समक्ष  प्रदेश  किया

 क्या  प्रदर्शनकारियों द्वारा  लगाये  गये  आरोपों  के  बारे  में  कोई  जांच  की  गई

 यदि  तो  इस  जांच  के  क्या  निष्कर्ष  निकले  कौर

 क्या  दोषी  पाये  गये  ग्रीवा  रियों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 कौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  घमंडिन  सिह  )  :  हां  ।

 तथा  पुलिस  ने  शिकायत  दर्ज  की  जांच  करने  के  पश्चात  उसने  मुकदमा  अदालत

 में  दायर  कर  दिया  है  ।

 तीनों  तमंचा  रियों  को  निलम्बित  कर  दिया  गया|  है
 उनके  विरुद्ध  विभागीय  कारवाई

 |  |
 शुरू  कर  दी  गई  है  |
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 स्वतंत्रता  सेनानी  सेल  से  दस्तावेजों  का  गुम  होना

 8215.  श्री  भाउसाहेब  धामन कर  :

 को  भोगेन्द्र  AT:

 श्रीमती  रोजा  विद्याकर  देशपांडे  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्वतंत्रता  सेनानी  सेल  से  अनिर्णीत  तथा  निर्णीत  मामलों  से  संबंधित  बड़ो  संख्या

 में  दस्तावेज  गुम  पाये  गये

 यदि  at,  तो  इस  मामले  का  ब्यौरा  क्या  कौर

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  कि  स्वतंत्रता  सेनानियों

 को  इस  कारण  से  परेशानी  न  उठानी  पढ़े  ?

 गृह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच०  मोहसिन )
 :  A  .  कुछ  सरकारी

 अभिलेख जो  फटी  हुई  हालत में  6-4-75  को  गुह  मंत्रालय  के  स्वतंत्रता  सेनानी  प्रभाग  में  पाये  गये
 थे  ।  एक  मामला  आरम्भ  किया  गया  है  शरर  पुलिस  द्वारा  मामले  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 स्वतंत्रता  सेनानियों  की  विधवाओं  को  पेंशन  देना

 8216.  श्री  भाउसाहेब  धामन कर :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बहुत  से  मामलों  में  स्वतंत्रता  सेनानियों  की  विद्वानों  को  बिना  कोई  कारण  बताये

 पेंशन  नहीं  दी  जाती  यहां  तक  कि  कुछ  मामलों  में  स्वतंत्रता  सेनानियों को  कुछ  समय  तक  पेंशन  मिलती

 रही  किन्तु  उनकी  मृत्यु  के  पश्चात्  उनकी  विधवाओं  को  पेंशन  नहीं  दी

 यदि  तो  विशेषकर  महाराष्ट्र  क्षेत्र  मामलों  में  क्या  कारण

 गत  तीन  महीनों  To  जी०  महाराष्ट्र  ने  कितने  मामले  वापस  स्वतंत्रता

 सेनानी सेल  को  भेजे

 पु  जी०  महाराष्ट्र  द्वारा  बताई  गई  त्तियों  के  सम्बन्ध  में  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच०  मोहसिन  )  :  तथा  .  किसी  विधवा  का

 कोई  न्यायोचित  दावा  प्रस्वीकृत  नहीं  किया  गया  है  ।

 विधवाओं  के  निम्नलिखित  नौ  मामले  महाराष्ट्र  द्वारा  इस  मंत्रालय

 को  वापस  भेजे  गये  थे  जिनका  महीनेवार  विवरण  इस  प्रकार है  -

 जनवरी

 अप्रैल ल

 सात  मामलों  में  स्पष्टीकरण  जारी  किये  गये  हैं  कौर  मामलों  को  अन्तिम  रूप  दिया

 जा  रहा है  ।
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 वस्तु ग्न ों  का  मूल्य

 8217.  श्री  मान  fag  दौरा  :  कया  उद्योग  और  नागरिक  पूति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  गत  सितम्बर  से  ates  कच्चें  माल  के  मूल्यों  में  काफी  गिरावट  भाई

 यदि  तो  उसा  ब्यौरा  क्या

 क्या  निर्मित  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  तदनुसार  गिरावट  नहीं  आई  शौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  तथा  मूल्य  में  कमी  करने  के  लिए  कया  कार्यवाही  करने

 को  विचार  है  ?

 उद्योग  ्र  नागरिक  प्रति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०  पी०  से

 1974  से  ह  1975  के  बीच  श्रौद्योगिक  कच्चे  माल  के  थोक  मूल्यों  का  वर्ग  सूचकांक

 17.  7  प्रतिशत  गिर  गया  जबकि  इसी  अवधि  में  निर्मितियों  के  वर्ग  सूचकांक  में  केवल  3.  1  प्रतिशत

 की  गिरावट  झायी  थी  ।  इस  प्रकार  कच्चे  माल  के  मूल्यों  में  गिरावट  निर्मितियों  के  मूल्यों  की  अ्रपेक्षा  अधिक

 रही  है  ।  ऐसा  आंशिक  रूप  से  इस  तथ्य  के  कारण  हना  कि  निर्मातागणों  द्वारा  किए  गए  उत्पादन  में  लागत

 की  अन्य  बातें  जैसे  परिवहन  प्रभार  इरादी  बैसे  ही  बने  रहे  |  साथ  ही  तैयार  माल  की  कीमतों

 पर  कच्चे  माल  के  मूल्यों  में  हुए  परिवर्तन  का  प्रभाव  सामान्यरुप  से  काफी  समय  बाद  महसुस  होता  है  |

 अजाद  हिन्द  फौज  के  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  ५० पठान  दिया  जाना

 8218,
 श्री  वसंत  साठे  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 अ्ाजादं  हिन्द  फौज  के  स्वतंत्रता  सेनानियों  की  पेंशनਂ  के  मामलों  प्राप्ति

 तथा  भ्र स्वी कृत  तथा  राष्ट्रीयकरण  के  प्रभाव  में  विचा  राधीन  पड़े  मामलों  की  अद्यतन

 स्थिति  क्या

 इन  मामलों  का  शीघ्र  निपटान  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई

 कमा  पेंशन  संबंधी  मामलों  के  निपटान  में  इसलिए  विलम्ब  होता  है  स्वतंत्रता

 सेनानियों  द्वारा  प्रस्तुत  किये  जाने  वाले  आवेदन  पत्थरों  तथा  प्रमाण  पत्तों  को  प्रादेशिक  भाषाओं  में  प्रस्तुत
 किया  जाता  अर

 यदि  at,  तो  स्वतंत्रता  सेनानी  सेल  में  विभिन्न  भाषा  जानने  वाले  कर्मचा  रियों  को  उपलब्ध

 कराने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  गई  है  ?

 तथा  (x\ गर  मंत्रालय  सें  उपमंत्री  एफ ०  Tao  मोहसिन )  :  )  किस  स  सुचना  एक  विवरण

 संतान है  |  उन  मसलों  में  जहां  आवेदकों  ने  अपने  दावों  के  समर्थन में  लिखित  प्रमाण

 नहीं  भेजे  उनसे  डसा  करने  का  श्रतुरोध  किया  गया  है  ताकि  मामलों  को  यथा  शीघ्र  ग्रंन्तिम  रूप

 दिया  जा  सके  ।

 जी  श्रीमान् ।

 प्रशन  नहीं  उठता  ।
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 30  1975  लिखित  उत्तर

 ा  aan)

 विवरण

 नग

 प्राप्त  स्वीकृत  स्वीकृत  लम्बित

 राज्य  का  नाम  आवेदन  मामलों  मामलों  ों

 पत्रा  की  की  संख्या  की  संख्या  की  संख्या

 कुल  संख्या

 अ्रान्ध्र  प्रदेश  126  52  13  61

 असम  14  11

 अन्दमान  रौ  निकोबार  15  11

 110  38  18  54 बिहार

 चण्डीगढ़  39  26

 दिल्ली  550  437  67  46

 भा  न गोवा

 45  15 गुजरात  167  107

 1400  1104  85  211 हिमाचल  प्रदेश

 10  हरियाणा  3059  2436  433  190

 11  जम्मू  व  कश्मीर  302  267  14  21

 12  कर्नाटक  108  34  66

 13  केरल  2082  79  1298  705

 14  मेघालय

 15  मणिपुर  608  87  169  352.

 16  महाराष्ट्र  690  360  152  178

 58  14 17  मध्य  प्रदेश  147  75

 18  लि ि

 19  नागालैण्ड  का  कनाल

 20  उड़ीसा  472  13  456

 a 21  पांडिचेरी  51  43

 997  2258 22  पंजाब  7441  4186

 23  राजस्थान  554  355  159  40

 24  त्रिपुरा  5  1  2  2

 25  तमिल  नाडु  5309  167  4078  1064

 26  उत्तर  प्रदेश  4157  2082  1058  1017

 46  38  106 27  पश्चिम  बंगाल  190

 eee

 27603  11948  8757  6898

 ा  एए  एएए  एएए  एएए
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 ‘Written
 emulate  April

 30,  1975
 Cee  $$$

 कुशलतापूर्वक  कार्य  कर  ने  के  लिए  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  द्वारा  ate  अधिक  अधिकार  मांगा  जाना

 8219.  श्री  वसंत  साठे  :  क्या  इलेक्ट्रानिक की  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इलेक्ट्रॉनिक  विभाग  ने  कुंशलताथुवंक  कार्य  करने  के  लिए  कौर  अधिक  अधिकार

 मांगे हैं

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  तथा  इसका  औचित्य  क्या  कौर

 उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 प्रवान  परमाणु  ऊर्जा  are  नाक्स  मंत्री  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  मंत्री  इन्दिरा

 गांधी  ):  से  इलेक्ट्रानिकी  प्रयोग  ौर  इसके  कार्यकारी  अ्रभिकरण  इलेक्ट्रानिकी  विभाग

 का  गठन  इलेक्ट्रानिकी  के  क्षेत्र  से  संबंधित  नीतियों  कौर  उपायों  के  समुचित  प्रतिपादन  तथा  उनके

 स्वप्न  के  उद्देश्य  से  1971  में  किया  गया  |  जब  कभी  आवश्यकता  होती  इलेक्ट्रानिकी

 आयोग  के  उत्तरदायित्वों  तथा  कर्तव्यों  की  समीक्षा  की  जाती  है  ।  इस  संबंध  में  सरकार  ग्न्य  बातों  के

 साथ  संसद  की  प्राक्कलन  समिति  की  सिफारिशों  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 Functioning  of  Telephones  in  Pali

 ‘+  8220.  Shri  M.  Daga:  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased  to
 state

 (a)  the  total  number  of  telephones  in  Pali  city  (Rajasthan),

 (0)  whether  there  is  a  general  complaint  that  the  telephone  servic  in  Pali
 city  has  been  very  unsatisfactory  for  the  last  two  months  and  great  dissatis-

 4 faction  is  prevailing  among  the  people  there;

 (a)  if  so,  the  reasons  therefor:  and

 (d)  the  action  being  taken  by  Government  in  this  regard?

 The  Minister  of  Communications  (Dr.  Shanker  Dayal  Sharma):  (a)  The
 total  number  of  working  telephones  in  Pali  city  is  730.

 (b)  No,  Sir.

 (c)  and  (d)  Do  not  arise

 एरो  उपक्रमों  के  इक्विटी  शेयरों  का  बेचा  जाना

 8221.  श्री यमुना  प्रसाद  मंडल
 :

 क्या उद्योग  कौर  नागरिक  पूरी  मंत्री  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  कहा  गया  है  कि  सरकारी  उपक्रमों के  इक्विटी  शेयर  गैर-सरकारी

 क्षेत्र  में  न  बेचे  AK

 यदि  at,  तो  उस  पर
 सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है

 ?
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 उद्योग  शर  नागरिक  पूरी  मंत्री  टी  ०  ए०  :  कौर  )  उद्योगों की  केन्द्रीय

 सलाहकार  की  गत  29  1975  को  हुई  बैठक  में  एक  सदस्य  द्वारा  सुझाव  दिया
 गया  था

 कि  सरकारी  उपक्रमों  के  शेयर  बेचे  जाने  का  कोई  भी  विचार  संभव  नहीं  होगा  ।  यह  स्पष्ट किया  गया
 था  कि  स्कूलों  इंण्डिया  लि०  नामक  सरकारी  उद्यम  में  जनता  द्वारा  भाग  लिए  जाने  का  विचार  कोई

 नया  नहीं  है  शर  यह  केवल  जन  सामान्य  द्वारा  सरकारी  उद्यम  में  भाग  लेने  के  उद्देश्य
 से  कहा

 गया  था  |

 दिल्ल  में  राज्यपालों  की  बैठक

 8224.  श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 oT: क्या  यह  सच  है  कि  हाल  ही  में  दिल्ली  में  राज्यपालों  की  एक  बैठक  हुई  न  mk

 यदि  ह्  तो  उस  बैठक  में  किन
 मामलों

 पर  विचार  किया  गया  था  ?

 गृह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच०  मोहसिन )  :
 और  राज्यपालों  का

 सम्मेलन नई  दिल्ली  में  4  कौर  5  1975  को गे हुआथा था  ।  राज्यपालों  ने  राज्यों में  राजनैतिक  तथा

 प्रशासनिक  स्थिति  श्र  देश  में  सामान्य  arta  स्थिति  पर  विचारविमर्श  किया  था  |

 योजना  तथा  गेर  योजना  व्यय  में  बचत

 8225.  श्री  गजाधर  माझी  :  क्या  योजना  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  आयोग  ने  चालू  वर्ष  के  दौरान  बचत  करने  की  दृष्टि  में  रखते  हुये  योजना

 तथा  गैर-योजना  व्यय  की  जांच  की  कौर

 यदि  हां  तो  उसके  कया  निष्कर्ष  निकले  हैं  तथा  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  कया  कार्यवाही

 की

 योजना  मंत्रालय में  रार  मंत्री  विद्या  चरण  :  तथा  अधर-व्यवस्था

 के  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  के  परिव्यय  में  वृद्धि  करने  की  आवश्यकता  तथा  झ्रनावश्यक  सकीं में  के  लिए

 प्रावधान  का  निराकरण  करने  को  ध्यान  में  रखते  हुए  चालू  वर्ष  की  योजना  को  हाल  ही  में  अन्तिम

 रूप  दिया  गया  है  ।  इसलिए  इस  बचत  करने  की  दृष्टि  से  जांच  करने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 गेर  योजनाव्यय  का  जहां  तक  सम्बन्ध है  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों  ने  पहले  ही  aaa

 व्ययिता  सम्बन्धी  उपाय  अपना  लिए  हैं  ।  चालू  वर्ष  की  योजना  के  लिए  संसाधनों  का  विश्लेषण  करने

 इन  उपायों  तथा  चिराग़  की  जाने  वाली  मित-व्ययिताओओं  की  व्य वहा यंता  को  भी  ध्यान  में  रखा  गया  है  |

 राजस्थान  बसी  रिक्त  बिजली  को  अन्य  राज्यों  के  साथ  बांटना

 8226.  श्री  डी०  Blo  देसाई

 श्री  श्रीकिशन  मोदी  :

 क्या  ऊर्जा  मंत्रो  यह  बताने  की  ढपा  करा  कि

 क्या  राजस्थान  में  भ्र ति रिक्त  बिजली
 उपलब्ध

 क्या  इसने  इस  अ्रतिरिक्त  बिजली  को  अन्य  राज्यों  के  साथ  बांटने  से  इन्कार  कर  दिया

 ak
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 यदि  at  तो  राष्ट्रीय  ग्रिड  पर  इसका  क्या  प्रभाव  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद  )  :  राजस्थान  परमाणु  विद्युत
 सकााशााा का नका  राजस्थान  के  पांस  कुछ  अतिरिक्त  ऊर्जा  है  । योजना  में  सामान्य

 विद्युत्
 उत्पादन  होने  के

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बालयोगी  की  पत्नी  का  अमरीकी  गुप्तचर  विभाग  के  एजेंट  के  रुप  में
 काम

 करना

 + 227.  श्री  प्रबोध  चन्द्र  +

 + + श्री  इन्द्रजीत  गुप्त

 क्या  गृह  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 Tr  सा  ल  ही  में  बालयोगी  की  पत्नी  सी  ०  कराई क्या  सरकार  का  ध्यान  एक  स्थानीय  ट्यूनिक  कसा  SEQ!

 ए०  एजेंट  के  रूप  में  कार्य  कर  रही  हैਂ  सवाइफ  एक्टिंग  एज  सी  ०  ATS  0९४0
 शीर्षक

 से
 प्रकाशित  समाचार  की  भ्र  दिलाया  गया  शौर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 गुह  कामिक  कौर  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 होम  :  तथा  सरकार  ने  सी  जाइए  के
 साथ  बालयोगेश्वर की

 पत्नी
 के

 तथाकथित  सहयोग  के  संबंध  में  कुछ  प्रैस  रिपोर्टो  देखी  हूँ  ।

 सी  जाइए  समेत  विदेशी  आसूचना  ब्यूरो  की  गतिविधियां  के  बारे  में  अत्यधिक  सतकंता

 बरती  जाती  है  ।

 राजस्थान  परमार  विद्युत  परियोजना  तौर  सतपुड़ा  झर  चम्बल  विद्युत  पत्तियों  को  भाखड़ा  समूह

 के  साथ  सम्बद्ध  करना

 8228.  श्री  प्रबोध  चन्द्र  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  से  अवरोधती  किया  गया  है  कि  राजस्थान  राज्य में  उद्योगों  के  हितों  को  देखते

 हुये  राजस्थान  परमाणु  विद्युत्  परियोजना  कौर  सतपुड़ा  चम्बल  बिद्युत  पद्धतियों  को  भाखड़ा

 के  साथ  सम्बद्ध  न  किया  शौर

 यदि  तो  सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय
 में

 उपमंत्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद  )  :  ( 4)  राजस्थान के  वाणिज्य

 शर  उद्योग  मण्डल  ने  राजस्थान  परमाणु  विद्युत्  परियोजना  के  भाखड़ा  प्रबंध  बोर्ड  और  चम्बल-सतपुड़ा
 प्रणालियों  का  समानान्तर  प्रचालन  करने  के  निर्णय  के  विरुद्ध  + श्रभ्यावदन  दिया था  |  तकनीकी

 सलाह  तथा  ऐसे  समानान्तर  प्रचालनों  से  सभी  पक्षकारों  होने  वाले  विभिन्न  लाभों  पर  विचार  करने

 के  वाद  इन  प्रणालियों का  27  1975  से  एकीकृत  प्रचालन  प्रारंभ  कर  दिया  गया  था  ।
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 west  तापीय  बिजली  घर  में  उत्पादन  बंद  होने  के  बार  में  जांच

 8220.  agy  Watt  या शदर  ना  मंत्री  यह  बताने  को  कया  करेंगे  कि

 क्या  भटिंडा  तापीय  बिजली  घर  में  बार-बार  उत्पादन  बन्द  होने  के  बारे  में  जांच  करने

 का  कोई  प्रस्ताव  दर

 यदि  तो  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय में  उपमंत्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद  )  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  ऐसा  कोई

 प्रस्ताव नहीं  है  1

 देश  में  ग्राम
 हाल

 में
 चालू

 किए  गए  ऐसे
 ही

 यूनिटों
 के  मृ  गले

 नए  चालू  किए
 गए

 एक  संपत्र  के  लिए  कार्यो-निष्पादन  यथोचित  रूप्  से  संतोषजनक  समझा
 जांता

 कारों  का  निर्माण

 8230  जो  चाई ०  कृष्णन  कया  उदश्पोग  ौर  नागरिक  पति  संतरी  यह  बताने  की  कया

 करेंग  कि

 क्या  देश  में  गत  तीन  वर्षों  में  कारों  के  निर्माण  में  कोई  कमी  हुई  और

 यदि  हां  ,  तो  कार  निर्माण  एककों  की  अ्रधिष्ठापित  क्षमता  का  पूर्ण  उपयोग  करने  शौर

 कार  के  मूल्य  घटाने  के  लिए  कया  कदम  उठाये  गये  हैं  कौर  उनके  क्या  परिणाम  नि निकले  ?

 देश  में  गत उद्योग  गौर  नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  सी  ०

 तीन  वर्षों  में  कारों  व  उत्पादन  निम्न  प्रकार  रहा  है

 1972  शक  थके  40039

 1973  42467

 1974  36756

 (@)  1974  में  उत्पादन  में  कमी  मुख्य  रूप  से  कार  के  मूल्य  के  स साथ-साथ  संचालन  कौर

 रखाव  लागत  के  बढ़  जाने  के  कारण  कुल  खरीदਂ के  कम  ही  जाने  से  हुई  है  ।  अधिष्ठापित  क्षमता  क  पूरा

 उपयोग  करने  वाले  उपायों  पर  विचार  किया  न्यायक  रहा  है  ।

 पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योगों  की  स्थापनाਂ  करने  हेत  आवेदन  पत्र

 8231  श्री  डी०  पी०  जदेजा  :  क्या  उद्योग  और  नागरिक  पूति  मंत्री  यंह  बताने  की  कपा  करेंगे

 कि

 वर्ष  1974-75  के  दौरान  देश  के  पिछड़े  क्षेत्रों  राज्य-वार  प्रौद्योगिक  एककों  का

 स्थापना  करने  के  लिये  उनके  मंत्रालय  को  कितने  शझ्रावेदनपत्र  प्राप्त  गये

 सरकार  ने  कितने  शभ्रावेदनपत्रों  को  स्वीकृति  दी

 उसके  तथ्य  क्या  हैं  तथा  उनकों  क्या  वित्तीय  सहायता
 दी

 गई  है
 ?
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 है उपयोग  अर  नागरिक  पूति  मंत्री  टी ०  न  पाई  }  .  पिछड़े  क्षेत्रों  के  लिए  प्राप्त

 बदनों  के
 ग्राहकों  संबंधी  विवरण  1974  के  बाद  से  रखा  जाता  है  |  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योग

 स्थापित  करने  के  लिए  1974  से  1975  की  अवधि  में  इस  महालय  में  प्राप्त  आवेदनों  की

 राज्यवार  संख्या  बताने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।

 ox  पिछड़  क्षेत्रों  में  परियोजनाएं  स्थापित  करने  के  लिए  1974  की  अवधि  में

 3.3  प्रा शय पत्र  जोर  298  शभ्रोद्योगिक  लाइसेंस  जारी  किए  गए  ।  सरकार  द्वारा  जारी  की  गई

 कृतियों  के  विवरण  बुलेटिन  आफ  इम्पोर्ट  एक्सपो  लाइसेंस  एण्ड  इण्डस्ट्रियल

 इंडियन  ट्रेड  *जरनल  श्राफ  इंडस्ट्री  एण्ड  तथा
 मन्थली  लिस्ट  द्रास  लेटर  श्राफ

 gree  एण्ड  इण्डस्ट्रियल  लाइसेंसेजਂ  में  प्रकाशित  किए  जाते  हैं  ।  इन  प्रकाशनों  की  प्रतियां  संसद  पुस्तकालय

 में  उपलब्ध  हैं  ।  झ्राशयपत्र  और  लाइसेंसधारियों  को  अलग-ग्रहण  प्रदान  की  गई  वित्तीय  सहायता  संबंधी

 विवरण  नहीं  रखे  जाते  |  किन्तु  1974-75 की  प्रविधि  में  करीब
 1.  25  करोड़  रुपए

 की
 केन्द्रीय  सहायता

 निश्चित  निवेशों  पर  प्रतिपूर्ति  के  रूप  में  स्वीकार  की  गई  थी  ।

 विवरण

 राज्य  प्राप्तियां

 एक  से  अधिक  राज्य

 . राज्य  जिनका  व्यौरा  नहीं  दिया
 गया

 अ्ान्प्रा  प्रदेश  e  e  37

 ग्रा दाम  e  चक

 विहार  .  10

 गुजरात  46

 हरियाणा  10.

 हिमाचल  प्रदेश  15

 जम्म  जरार  कश्मीर र

 केरल  15

 मध्य  प्रदेश  36

 मणिपुर

 महा  राष्ट्र  61

 कर्नाटक
 62

 a  SEEEERInEREEEeneeereeeeeee eee
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 राज्य  प्राप्तियां

 an  ee

 नागपाल

 उडीसा  12

 पजाब  25

 राजस्थान  27

 तमिलनाडु  61

 त्रिपुरा

 उत्तर  प्रदेश  32

 पश्चिम  बंगाल  26

 अरुणाचल  प्रदेश

 चण्डीगढ़

 नागर  हुबली

 दिल्ली

 गोवा

 लक्ष  दीप

 मिजो

 पाण्डिचेरी

 as  es  ES  ा

 योग  508

 हि

 दिल्ली  में  पुलिस  cara

 8232.  श्री  एच०  के०  एल०  भगत  :  क्या  गह  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1974  को  दिल्ली में कितने में  कितने  पुलिस  स्टेशन  थे

 क्या  वर्ष  1975-76  के  दौरान  नये  पुलिस  स्टेशनों  की  स्थापना  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 wie

 यदि  तो  इनको  किन-किन  स्थानों  पर  स्थापित  किया  जायेगा
 ?

 गृह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच०  मोहसिन  )  :  से  दिसम्बर  1974  को

 दिल्ली में  47  पुलिस  स्टेशन  थे  ।  कनाट  प्लेस  के  48
 वें  पुलिस  स्टेशन  ने

 8  1975 से
 we  स्ट्रीट  में  कार्य  प्रारम्भ  किया  इस  पुलिस  स्टेशन  के  लिए  अतिरिक्त  पुलिस  कर्मचारियों  की

 स्वीकृति  को  औपचारिक  प्रस्ताव  विहार  तथा  जनकपुरी  में  दो  अन्य  पुलिस  स्टेशन

 बनाने  के  प्रस्ताव  के  साथ-साथ  विचाराधीन  है  ।
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 दिल्ली  में  डेली  फोनों  के  बारे  में  शिकायतें

 8233.  प्रो  एच०  के ०  एल०  मगर  :  क्या  संचार  मंत्र  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 में  1974  की  अवधि  में  टेलीफोनों
 के  संबंध  में  कुल  कितनी

 शिकायते  प्राप्त  हु

 ये  शिकायतें  किस  प्रकार  की  कौर

 सरकार  ने  इस  बार  में  क्या  कार्रवाई  की  है
 ?

 संचार  मंत्री  शंकर  दयाल  शर्मा  इस  अवधि  के  दौरान  दिल्ली  टेलीफोन  में  प्राप्त

 शिकायतों  की  कुल  संख्या  इस  प्रकार

 सेवा  संबंधी  शिकायतें  e  3,14,556

 faa  संबंधी  शिकायतें  चै  चै  1,664

 rr Tht
 at  न  खरब सेवा  संबंधी  शिकायतें  मुख्य  रूप  से  तभी  होती  हैं  जब  उपभोक्ता  का  टला

 हो  जाता है  या  ठीक  से  काम  नहीं  करता  है  ।  बिलों  संबंधी  शिकायतें  वे  जहां  चार्ज  को  गई  दलों  की

 संख्या  sire
 बिलों  में  दिखाई  गई  ट्रंक  कालों  के  संबंध  में  उपभोक्ता  कोई  विवाद  उत्पन्न  कर  देते  हैं  ।

 सेवा  सबधी  शिकायतों  पर  तुरन्त  ध्यान  दिया  जाता  है  झीर  खराबियां  दूर  कर  दी

 जाती  हैं  ।  बिलों  के  संबंध  में  की  गई  शिकायतों  की  जांच  की  आती  हैं  प्रो  यदि  कोई  गलती  पकड़  में

 जाती  है  तो  उसे  ठीक  कर  दिया  जाता  है  ।

 दिल्लो  में  पुलिस  कर्मचारियों  के  लिये  रिसालदार  आवासन

 8234.  श्री  एक  के ०  एल०  भगत  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  छापा  करेंगे  कि
 :

 दिल्ली  में  पुलिस  कर्मचारियों  को  1975-76 में  रिहायशी  श्राचासन  सुविधायें  देने

 सधी  क्या  योजनाके  ate

 वर्ष  1974-75  में  इस  बारे  में  क्या  किया  गया  था  ?

 गह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच०  मोहसिन  )  :
 पुलिस

 तमंचा  रियों  के  लिए

 निम्नलिखित  रिहायशी  परियोजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  वर्ष  1975-76  में  योजनागत

 परियोजनाओं  के  अधीन
 20

 लाख  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई

 ८  अन्य

 0.0

 1  हौज़  खास  के  क्वाटर्स  प्लिन्थ  स्तर  पर  सक  गये  मन  64  णा

 थाना  जामा  मस्जिद  के  वाटर  क  15  कना

 नजफगढ़  में  थाना  और  रिहायशी  क्वार्टर  12

 थाना  किंग्सले  कम्प  के  बैरक

 कुल  बैरक  2  85  12
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 1974-75
 के  दौरान  निम्नलिखित  निर्माण  काय  कार्यान्वित

 के
 गये|/हाथ  में  t—

 अन्य  विवरण

 32 थाना  सिविल  arta  के  क्वाटर  48  पूरे  किये

 4 .  थाना  जंगपुरा  के  क्वाटर  9  ra

 4 .  थाना  पालम  हवाई  WE  के  क्वाटर
 16  म

 32  120 .  हौज़  खास

 धीन  हैं

 जोड़  32  40  193

 ee

 समय  देश  में  सागर  जिले  की  बांदा  तहसील  में  हरिजनों  पर  अत्याचार

 8235.  शो  शरद  यादव
 :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  नई  दुनियाਂ  इन्दौर  दिनांक  5  1975  में  जिला  सागर

 की  बांदा  तहसील  के  हरिजनों  पर  पुलिस  द्वारा  किये  गये  भ्रष्टाचारों  के  उस  समाचार

 को  are  दिलाया  गया  है  जिसमें  एक  हरिजन  की  मृत्यु  हुई  बताई  जाती

 यदि  at,  तो
 कया  किसी

 जाँच  के  रादेश  दिये  गये

 क्या  पुलिस  अधिकारियों  रोक  उनके  सहयोगियों  को  निलम्बित  किया  गया

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 गुह  मंत्रालय
 में

 उपमंत्री
 एफ०  एच ०  मोहसिन )

 :  से
 तथ्य  मालूम  किये

 कर्नाटक  में  बचत  बेक  fram  वले  डाकघर

 8235.  थो  के०  लकप्पा  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कया  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1972-73  ग्रोवर  1973-74  की  तुलना  में  कर्नाटक  में  इस  समय  बचत  बैंक

 सुविचारों  वाले  कितने  डाकघर  काम  कर  रहे  पौर

 राज्य में  1975-76 में  कितने  डाकघर  खोले  जाने  हैं  उनमें  से  कितने  डाकघरों

 में  बचत  बैंक  सुविधाएं  उपलब्ध  करने  का  विचार  है  ?
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 संचार  मंत्री  किर  दयाल  )  :  AT  1972-73  कौर  1973-74  की  तुलना

 नाटक copy  नप  a में  इस  समय  क  बैक  सुविधा
 के  साथ  काम  कर  रहे  डाकघरों  की  संख्या  इस  प्रकार

 1974-75  8577 क  के  चक

 1973-74  e  क  8576

 1972-73  e  e  8528

 डाकघर  खोलने  के  लिए  निर्धारित  सामान्य  नीति  के  भ्रनुसार  प्रत्येक  मामले  औचित्य

 सिद्ध  होने  पर  इनकी  संख्या  fade  करेगी  |  अलबत्ता  वर्ष  1975-76  के  दौरान  खोले  गए  सभी  डाक

 घरों  में  बचत  बैंक  की  सुविधाएं  दे  दी  जाएँगी  ।

 कर्नाटक  में  टे  नो प्रिन्टर  सेवाएं

 8237.  थ्रो  के ०  लकप्पा  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 कर्नाटक  में  श्री  तक  जिन  स्थानों  पर  टेलीप्रिन्टर  सेवाओं  का  प्रबन्ध  किया  गया  है

 उनका  ब्यौरा  क्या

 डाक  तथा  तार  विभाग  द्वारा  1975-76  में  कर्नाटक  में  विभिन्न  स्थानों पर
 टेलीप्रिन्टर

 सेवाएं  उपलब्ध  कराने  सबंधी  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ।

 क्या  डाक  तार  विभाग  को  कर्नाटक  में  कुछ  केन्द्रों प्र  टेली  प्रिन्टर  सेवाएँ  उपलब्ध  कराने

 के  लिए  राज्य  सरकार  से  कोई  प्राप्त  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  पौर  सरकार
 का  उस  पर  कया  निर्णय  हैं

 ?
 |

 संचार  मंत्री  शंकर  दयाल  शर्मा  )  :
 (1)  पट्टे  पर  टेलीप्रिन्टर  सेवा

 वेलागोला  धारवाड़  ,

 करवा  कोला र  गोल्ड  फोल्ड  )  ,  मतिपाल  क े)

 रायपुर  शाहाबाद  उडेला  और  में  प्रदान  कर  दो  गई  है
 ।

 (ii)  टेलीप्रिन्टर  सेवा  बेलारी

 गट  चि त्न दुर्गा  धारवाड़  ,

 उरगाम  पनाम्ब्ूर  तिपतूर

 तुमकुर
 प्रौढ़

 उडोपो  में
 दी

 गई  है
 ।

 कोप्पल  a  रानीवेन्लूर  में  विभागीय  टेलीप्रिन्टर  सेवा  तथा

 अ्रम्बिका  नांजनगुड  कौर  तो  राघवल्लू  में  वर्ष  1975-76  के  दौरान  oS  पर  प्राइवेट  सेवा  देने

 के  प्रस्तावों  को  जांच  की  जा  रही  है  ।

 जी  हा ं।

 कर्नाटक  राज्य  सरकार  के  राज्य  को  राजधानी  के  साथ  सीधे  संधार  के  लिए  सभी  जिला

 मुख्यालयों  में  टेलीप्रिन्टर  सुविधा  देने  के  लिए  प्रार्थना  की  है  ।
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 शिमोगा  श्र  तुमकुर  के  प्लि  मुख्या  क्यों  में  यह  सुविधा  देना  व्यवहार्य  पाया

 गया  है  ।  राज्य  सरकार  को  ये  सिटी  ले  लेने  के  लिए  कहा  गया  है  ।  उनकी  स्वीकृति  मिलने  पर  ay

 वाई  की  जायेगी  ।  चैनलों  की  कमी  के  कारण  शेष  जिला  मुख्यालयों  में  यह  देना  व्यवह  ये  नहीं

 है  शर  राज्य  सरकार  को  तदनुसार  सुचना  भी  दे  दी  गई  है  ।

 महिला ग्र ों  की  सेवाओं  में  नियुक्तियां

 8238.  श्री  के०  लक प्पा  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे  कि

 क्या  देश  में  केन्द्रीय  सरकार  कार्यालयों  में  महिला  कर्मचारियों  का  अनुपात  बहुत

 नगण्य  यदि  हां  तो  उसके  क्या  कारण  कौर

 क्या  सरकार  ने  महिला  उम्मीदवारों  की  नियुक्ति  में  प्रधानता  देने  के  बारे  में  कोई  ग्रनदेश ष्

 जारी  किये
 हैं  जिससे  कि  उन्हें  सेवाओं  में  समुचित  कोटा  दिया  जा  ate  यदि  तो  उसके  क्या

 कारण  हैं  ?

 गह  कामिक  श्र  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 ate  मेहता  )  :  रोजगार  तथा  प्रशिक्षण  महानिदेशालय  द्वारा  एकत्रित  किए  गए  आंकड़ों

 के  श्रुति  31-3-1972  को  केन्द्रीय  सरकार  के  अधीन  नियमित  महिला  कर्मचारियों  की  संख्या

 70874  थी  ।  यह  संख्या  केन्द्रीय  सरकारी  तमंचा  रियों  की  कुल  संख्या का  2.  58 प्रतिशत  है  ।  किन्तु

 यह  देखा  गया  है  कि  पिछले  कुछ  वर्षों  के  दौरान  सेवाओं  में  कमंचा  रियों  की  संख्या  में  निरंतर

 वृद्धि  हुई  है  ।  सरकार  ने  अनुदेश  जारी  किए  गए  हैं  कि  सेवाओं  में  महिलाओं  को  नकली  के  लिए

 नियमों  में  यदि  कोई  भेद-भावपूर्ण  व्यवस्था  हो  तो  उसे  टूर  किया  जाए  ।

 जी  श्रीमान्  i  लिंग  के  झ्राधार  पर  संविधान  के  अधिनियम  16  में  केन्द्रीय  सरकार

 के  अधीन  रोजगार  अथवा  नियुक्ति  में  कोई  विशेष  महत्व  नहीं  दिया  गया  है  ।

 Sound  Tracks  of  Adults  Films  for  Broadcasting  in  Vividh  Bharati  Programme

 18239,  Shri  Lalji  Bhai;  Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting:
 ‘be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  sound  tracks  of  the  films  meant  for  ‘adults  only’  are  broad-

 east  in  the  Vividh  Bharti  programmes  of  the  All  India  Radio;

 (b)  whether  Government  have  given  a  thought  as  to  the  propriety  of  broad-

 casting  such  sound  tracks  over  the  Radio;  and

 (c)  if  so,  Government’s  reaction  in  regarg  thereto?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  (Shri
 Dharam  Bir  Sinha):  (a)  Programmes  based  on  sound  tracks  of  films  are  broad-

 cast  from  Vividh  Bharatj  under  the  programme  During  the

 last  six  months,  out  of  24  such  programmes,  only  two  were  based  on  sound

 tracks  of  films  for  All  objectionable  words,  unapproved  songs
 and  suggestive  dialogues  are  omitted  while  preparing  the  sound  tracks  for

 broadcast.  While  the  average  duration  of  a  full  film  is  about  23  hours,  the

 ‘duration  of  the  programme  jis  only  58  minutes,

 (b)  and  (c),  Instructions  are  being  issued  to  discontinue  the  broadcast  of

 ‘sound  tracks  of  films  certified  for  Adults  only.
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 Abduction  of  irls  from  Banda  District  in  U.P

 78240.  Shri  Lalji  Bhai:

 Shri  Chandra  Sailani;:

 Shri  Jyotirmoy  Bosu:

 Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  according  to  a  Government  report  contained  in  the  editorial

 of  the  ‘Nay  Bharat.  Times’  dated  the  11th  March,  1975,  on
 every

 second  day  in

 Banda  District,  Uttar  Pradesh,  a  young  girl  is  abducted  and  later  on  jis  forced

 to  take  to

 (b)  if  so,  the  factual  position  in  this  regard;  ang

 (c)  the  action  being  taken  Ly.  Government  to  check  spreading  of  such  social
 evils?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  F.  H.  Mohsin)

 (a)  No,  Sir

 (b)  and  (¢).  According  to  the  Government  of  Uttar  Pradesh  9  cases  of
 abduction  of  girls  were  registered  in  Banda  District  during  the  9  months  from
 June,  1974  to  February,  1975,  and  necessary  action.  was

 taken  by  the  Police in  each  case.  }  1 “1

 पेन्शन  मंजरी  के  लिए  कल  फना  तथा  पुन्नाग  दया लार  संघों  को  मान्यता

 82241  श्री  वाई०  ईश्वर  रेड ढी

 श्री  सो ०  Fo  चन्द्राप्पन  क्या  गह  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  पेंशन  देनें  के  उद्देश्य  से  तेलंगाना  तथा  उन् ना प्र  व्यालार

 संघर्षों  को  स्वतन्त्रता  संग्राम  के  रूप  में  देने  के  बारे  में  कोई  निर्णय  किया  गया  है

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  शौर

 यदि
 तो  इस

 बारे  में  निर्णय  लेने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  तथा  अ्रन्तिमं  निर्णय
 कब  तक  लिया  जायेगा  ?

 गृह  मंत्रालय  में  एफ  ०  एच०  मोहसिन  )  जो  श्रीमान

 शौर  इन  ग्रान्दोलनों  के  बारे  में  पूर्ण  ऐतिहासिक  तथ्य  एकत्रित  किये  जाने  थे  कौर
 राज्य  सरकार

 स  भी  तथ्य  मालूम  किये  जाने
 थे  ।  ये  तथ्य  एकत्रित  कर  लिये  गये  हैं  ike  निर्णय  के  वास्ते

 अब  मामले  पर  कार्यवाही  की  जा  ही  है  |

 दीप  कर्म  तारी  उपभोक्ता  सहकारी  समिति  लिमिटेड  की  निपटान  एसीसी  द्वारा  eral  की  लिक

 8242.  श्री  सतपाल  कपूर :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  कर्मचारी  उपभोक्ता  सहकारी  समिति  नईं  eat  में  कोई
 टान  उपसमिति  यदि  तो  समिति

 के
 सदस्यों  के  नाम  क्या

 वर्ष  1972,  1973
 तथा  1974 में  उपभोक्ता  सहकारी  समिति  की  निपटान  समिति

 ने  कितने  मूल्य  की  वस्तुएं
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 क्या  उपभोक्ता  सहकारी  समिति  के  ब्लाक  स्थित  स्टोर  में  विशेष  बिक्री  का  काउण्टर

 यदि  तो  क्या  उक्त  वरनों  में  इस  काउण्टर  से  वस्तुयें  बेचो  गई  कौर

 (4)  यदि  तो  सेल्समैन के  नाम  क्या  ate यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 गृह
 मंत्रालय  कामिक  कौर  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 रोम मेहता  ):
 प्रत्येक  सहकारी  वर्ष  के  लिए

 एक
 निपटान  उप-समिति  का  गठन  किया  जाता

 है  ।  सहकारी  वर्ष  1974-75 के  लिए  इस  समिति  के  सदस्यों  का  नाम  नीचे  दिया  जाता है  :--

 अध्यक्ष 1.  श्री  एस०  वी ०

 2.  श्री  प्यार  एन०  सरकार  सदस्य

 3  श्री  ए०  एस०  ठाकुर  सदस्य

 4  lo  So  एस०  सक्सेना रा  सदस्य

 1973-74  के  दौरान  निपटान  उप-समिति  के  निदेशों  के वर्ष  1972-73  अर

 भ्रनुसार  बेचे  गए  सामान  तथा  aga  किए  गए  मूल्य  के  ब्यौरे  निम्नलिखित

 मद  का  नास  aaa  feat

 |  बाय

 1972-73

 र्०

 टेक्सटाइल  537.00

 ऊनी  और  नाईलोन  का  सामान  2,732.  00

 जोड़  3,259.09

 1973-74

 टेक्सटाइल  कै  टुकड़े  20,151.00

 उपभोक्ता  3,962.00

 जोड़  24,113.00

 प्रचलित  art  दूदे  फूटे  सामान  को  बेचने  के  लिए  19173  के  महीने  में

 ‘GY  ब्लाक  स्टोर  में  एक  निपटान  बिक्री  काउण्टर  खोला  गया  था
 ae

 ये  वस्तुएं  इस  काउण्टर  के  द्वारा

 बेंची जा  रही  हैं  ।

 सेल्समैन  का  नाम  श्री  मंगत  राम  हैँ
 ।
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 भू-तापीय  संसाधनों  को  खोज  के  लिए  सं  युक्त  राष्ट  विकास

 फायदा  Ito  डॉ०  के  साथ  समझौता

 8243,  श्री  हरी  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  ने  हाल  ही  में  देश  में  भू-तापीय  संसाधनों  की  खोज  करने  के  लिए  संयुक्त

 राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  के  साथ  समझौता  किया  wie

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सूक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  द्वारा  पेशकश  को  गई  सहायता

 की  शर्तें क्या  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धेश्वर  :  कौर  में

 तापीय  विद्युत्  के  अन्वेषण  र  विकासਂ  के  संबंध  में  सहायता  के  लिए  एक  परियोजना  अन रोध च्च्  संयुक्त

 विकास  कार्यक्रम  द्वारा  10  1974 को  स्वीकृत  किया  गया  था  ।  इसकी  शर्तें  वह्दी हैं हैं
 जेसे

 कि  ऐसी  परियोजनाओं  के  लिए  भारत  सरकार  तथा  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  कार्यक्रम  द्वारा  परस्पर  सहमति

 से  तैयार  की  we  हैऔर  जिनकी  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  द्वारा  विशेषज्ञों  की  प्रशिक्षण

 उपस्कर  तथा  धर्न्य  सेवाशर्तों  के  रूम  में  योगदान  देने  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 *कनसेनट्रट  के  लिए  कच्चे  साल  के  आयात  हेतु  कोका  कोला  निर्यात  निगम  का  प्रस्ताव

 8244.  श्री  भालजोभाई  रावजी  भाई  परमार  :

 क्या  उद्योग  कौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1974  की  अनुपूरक  )  लाइसेंस  समिति  में  सरकार  ने

 मूल  कम्पनी  से  14,  25,000  रुपए  की  कीमत  के  स्ट्रेट
 कच्चा  माल  के  आयात  सम्बन्धी

 को  जारी  करने  के  बारे  में  कोका  कोला  निर्यात  निगम  के  प्रस्ताव  को  अ्रस्वीकार  कर  दिया

 और

 कोका  कोला  निर्यात  निगम  के  पिछले  प्रस्ताव  की  सिफारिश  किस  प्रकार  की  गयी  है

 तथा  किन  नियमों  शर  विनियमों  के  अन्तर्गत  की  गयी  है  विशेषकर  जबकि  भारतीय  कम्पनियों  के

 प्रस्तावों  को  अस्वीकार  किया  गया  है  ?

 उद्योग  शौर  नागरिक  पूर्ति  संचालक  में  राज्य  मंत्री  बी०  पी०  नहीं  ।

 कच्चे  माल  का  ग्रा यात  करने  के  लिए  भारतीय  फर्मों  से  प्राप्त  सभी  भ्रावेदनों  की  भी

 सिफारिश
 की

 है  ।  शेव  के  बारे  में  प्रश्न  हू  ।  नहीं  उठता  |

 Telephones  Cally  bookeq  from  various  places  in  Madhya  Pradesh

 78245.  Shri  Hukam
 Chand

 Kachwai:  Will  the  Minister  of  Communications
 be  pleaseq  to  state:

 (a)  the  number  of  calls  booked  during  the  years  1972  to  1974  from  Morena,
 Amba,  Sheopur,  Jora  and  Shabalgarh  in  Madhya  Pradesh  and  the  number  of
 them  made  within  the  district  and  of  those  booked  for वि  wae ee  0  utsid Mtl  e:  and
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 a

 (b)  the  working  capacity  of  the  telephone  exchanges  functioning  at  these

 places  and  when  they  were  set  up?

 The  Minister  of  Communications  (Dr.  Shanker  Dayal  Sharma):  (a)  and  (0).
 Since  trunk  call  tickets  are  destroyed  after  retention  for  six  months,  informa-
 tion  regarding  the  number  of  calls  made  within  the  District  and  outside  are
 not  available.  However,  the  total  number  of  trunk  calls  bookeg  during  the

 years  1972  to  74  and  the  equipped  capacity  of  the  exchanges  along  with  the
 date  of  opening  are  indicated  below:

 अमन

 5  Name  of  the  छपच्यागत्त  Date  of  Trunk  Calls  booked  during
 No.  Exchange  capacity  opening

 1972  1973  1974

 026 Morena  300  18-10-54  84)  459  99600  108000

 — 2  Ambah  25  10-2-68

 3  Sheopur  Kalan  100  20-2-63  15828  18180  20556

 4  Jora  25  17-11-69

 5  Sabalgarh  50  10-7-59  16068  19980  22128

 Since  Ambah  and  Jora  are  MAX  ITI  exchanges  parented  to  Morena  and

 Gwalior  trunk  exchanges,  the  information  of  the  calls  booked  at  Ambah  and
 Jora  are  not  separately  available.  The  figures  of  Morena  include  trunk  calls

 bookeq  from  Ambah  also,

 लघु  उद्योग  सेवा  इलाहाबाद

 8246.  श्री  राजदेव  fag  :  क्या  उद्योग  शौर  नागरिक  gat  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  ग्रामोण  तथा  पिछड़े  क्षेत्रों  में  लघु  उद्योगों  के  संवर्धन  के  लिये  लघु  उद्योग  विकास

 संगठन  द्वारा  देश  में  विभिन्न  प्रदेशों  में  पहले  हो  से  काम  कर  रहे  पांच  सेवा  संस्थानों  के  अतिरिक्त  लघु

 उद्योग  सेवा  संस्थान  की  तीन  नई  शाखायें  स्थापित  की  जा  रही

 क्या  पहले  ही  से  काम  कर  रहे
 पांच

 सेवा  संस्थानों  में  से  एक  संस्थान  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश

 के  15  जिलों  को  देखने  के  लिये  इलाहाबाद  में  स्थित  कौर

 यदि  तो  कया  इलाहाबाद  सेवा  संस्थान  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  15
 जिलों

 का  काम

 देखेंगा जो  ग्रामीण  रूप  से  अ्रत्यन्त पिछड़े  हुए  हैं  ?

 उद्योग  ait  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री  Yo  पी०  ग्रामीण

 और  पिछड़े  क्षेत्रों  में  लघु  उद्योगों  को  बढ़,वा  देने  के  तीन  ate  शाखा  संस्थान  भिवानी  ,

 दुर्गापुर  बंगाल )
 श्र  सिलीगुड़ी  में  स्थापित  किये

 रहे  हैं

 लघु  उद्योग  विकास  संगठन  के  अधीन  सोलह  शाखा  में  से
 एक

 संस्थान

 उत्तर  प्रदेश  में  ि  ||
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 (7)  द  का  शाखा  संस्थान  नीचे  दिये  15  जिलों  को  ग्रोवर  कक्ष  सामान्य

 धातु  की  चादरें  ae  रसायनों के  क्षेत्र में  शौर  प्रयोगशाला  को  सुविधा  देने  की

 व्यवस्था करता  z:—

 1.  2:  3.  4  6.

 8.  9.  10.  '11.  12.  13.  14

 मिर्जापुर  15.  इलाहाबाद  |

 इस  शाखा  को  AMAT  बनाया  जा  है  ताकि  इसके  कार्यकलापों  को  गहन  बनाया

 जा  सके  ae  संस्थान  जिस  क्षेत्र  में  कार्य  कर  रहा  है  उसमें लघु  उद्योगों का  fara  ate  aaa  किया

 जा  सक े।

 सीर  ऊर्जा  का  लाभ  उडिय़ा  जाता

 8247.  श्री  राजदेव  fag  :  क्या  ऊर्जा  मंत्र  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  परमाणु  ऊर्जा  के  प्रयोग  में  वृद्धि  के  भारत  कुछ  भागों  में  भू तापीय

 ऊर्जा  भी  उपलब्ध  सकती  है  :;

 यदि
 तो

 क्या  इत  बात  को  घ्यान  में  रखो  हुए  कि
 देश

 का
 बहु ai  बड़  भूभाग  उष्ण

 कटिबन्ध
 में

 जाता  है
 ae

 हम
 सौर

 ऊर्जा
 का

 लाभ  उठाने  स्थिति  मैं  ate

 यदि  तो  क्या  हमारे  सौर  वैज्ञानिकों  को  इंस  दिशा
 में

 कार्य  वराही  करने  को  कहा
 गया

 है
 ?

 उर्जा  मंत्रालय  में
 उपमंत्री

 सिद्धपुर  हां  ।

 हमअसर
 भारत  में  सैर  ऊर्जा  का  समायोजन  सैद्धान्तिक  रुपे  संभव  परन्तु  अभी

 तक  वाणिज्यिक  तौर  पर  ort  नहीं है  ।
 इस

 के  लिए  अनुसंधान  कौर  विकास  का  एक  कार्यक्रम

 प्रारंभ  किया  गया  है  ।

 पाको  इलेक्ट्रोनिक  श्रौद्यों रि;कः  बरती  में  उत्तर  cea  इलेक्ट्रानिक  की  fara  दारा  द  az  fra
 परीक्षण  तथा  बिकास  केन्द्र  को  स्थापना

 48.  राजसिह  क्या  इलेक्ट्रानिक्स  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 Far  उत्तर  प्रदेश  इलेक्ट्रानिक  निगम  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  मे  पंकज  इलेक्टानिक  औद्योगिक

 बस्ती  में  इलेक्ट्रानिक परीक्षण  एवं  विकास  केन्द्र  arene  शिला  रख  दी  गई

 क्या  यह  orang  शिला
 छोटेत  था  मध्यम  स्तर  के  इलेक्ट्रानिक  का  साज-सामान  बनाने

 वालों  को  सहायता थे  रखी  गई  है  ताकि  वे  अपने  उत्पादों  को  श्रस्तरर्राष्ट्रीय  स्तर  के  बना  सकें  ?

 प्रयास  ऊर्जा  इलेक्ट्रॉनिक्स  मंत्री  तथा  अन्तरिक्ष  मंत्री  इन्दिरा

 गांधी  )  :
 एवं  :  उत्तर  प्रदेश  विकास  निगम  राज्य  के  सार्वजनिक

 क्षेत्र
 का  अभिकरण  कानपुर के  समीप  पिंको  औद्योगिक  क्षेत्र में  एक  इलेक्ट्रानिक ों  परीक्षण  एवं

 विकास  केन्द्र  गठन  कर  रहा  इस  केन्द्र
 श्राघारशिला  उत्तर  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  द्वारा
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 11  1975  को  रखी  गयी  ।  देखकर की  स्थापना उस  योजना  के  प्रंतगंत  हो  रही  जिसके

 अनसार  इलेक्ट्रानिक  विभाग  प्रत्येक  राज्य  सरकार  को  मशीनरी  तथा  उपस्कर  की  सरोद  के  लिए  25

 लाख  रुपये  तक  का  शानदार  प्रदान  करता  है  |  की  यह  राशि  मोटे  तौर  पर  ऐसे  केन्द्र  पर

 वाली  कुल  लागत  का  लगभग  75 प्रतिशत बैठता  है  तथा  25  प्रतिशत  राशि  राज्य  सरकार  द्वारा

 कमी  एवं  भवन  के  रूप  में  वहन  की  जाती  केन्द्र  के  संचालन  पर  कराने  वाली  लागत  राज्य  सरकार

 वहन  की  जाएगी  ।

 परीक्षण  एवं  विकास  केन्द्र  का  प्रमुख  उद्देश्य  इलेक्ट्रॉनिक  के  क्षेत्र  के  छोटे  कौर  मध्यम  उघमियों

 के
 लिए  ऐसे  उपस्करों एवं  सुविधाओं की  व्यवस्था  करके  उनकी  सहायता  करना  जिनके  द्वारा  भारतीय

 मानक  संस्थान  अन्य  प्रयोक्ता  अभिकरणों  की  संगत  विशिष्टियों  के  अनुसार  उत्पादों  का

 परीक्षण किया  जा  सके  ।  तराशा  है  कि  इस  कार्यवाही  से  इलेक्ट्रानिकी  उद्योग  में  लगें  व्यक्तियों  स्वदेशी
 बाजार  ae  इन  दोनों  क्षेत्रों  में  कोटिनियंत्रण  के  प्रति  प्रतिनिधिक  जागरुकता  ।  कोई

 भी  उद्यम कर्ता  इस  प्रकार  के  परीक्षण  एवं  विकास  केन्द्रों  में  उपलब्ध  कराई  गई  सुविधाओं  का  उपयोग

 मात्र  बहुत  ही  सीमित  wafer  के  लिए  करता है  सनौर  यदि  इतने  सीमित  उपयोग  के  लिये  कोई  उद्यमों

 इन  सुविधाओं को  अपने  ही  कारखाने  में  स्थापित  करना
 तो

 उसे  इसमें  अनावश्यक रूप से रूप  से

 शू  जी--निवेश  करना  होगा  |

 इलेक्ट्रानिक  विभाग  इन  केद्रों  की  स्थापना  निमित  ga  तक  लगभग  13  लख  रुपयों

 दे  चका  है  ।

 उपकरणों  शरर  प्रौद्योगिकी  के  विकास  के  लिये  विदेशी  लगा

 8249.  श्री  अजन  सेडी  क्यां  उद्योग  तौर  नागरिक  पुत  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे कि

 ब्रश  1973  शर  में  उपकरणों  श्र  प्रोद्योगिकी  के  रायात पर  कितनी  विदेशी

 मुद्रा  व्यय  की  गई  प्रौढ़  चालू  वर्ष  के  दौरान  कितनी  विदेशी  मुद्रा  व्यय  करने  का  विचार

 क्या  इस  प्रयोजन  के  लिये  विदेशी  मुद्रा  आवंटन  में  कोई  वृद्धि  हुई  है  कौर  यदि  तो
 ग्रोवर

 स्वदेशी  उपकरणों  को  प्रौद्योगिकी  afar  के  लिये  सरकार  का  क्या  करने

 का  विचार

 उद्यीग
 और  नागरिक पूति  मंत्री  ठी»  ए०  पाई )  :  और  (@)  उपकरणों  ग्रोवर

 प्रौद्योगिकी
 के

 रायात  पर  व्यय
 की  गयी  धनराशि  ee  a

 डे
 नीचे  दिये  जाते  i

 मशीनरी  कौर  परिवहन  उपकरण
 ह

 रुपये  करोड़
 —  ———————  ee  अन

 1972-73  532

 1973-74  629

 1974-75  419

 A A  00012]
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 प्रौद्योगिकी

 क्षेत्र  द्वारा  तकनीकी  जानकारी  ate  रायल्टी  भुगतान  के  कारण  विदेशों  को  भेजी  गई

 धनराशि )

 करोड़  में )

 1970-71  *  25.86

 19.76 1971-72

 1972-73  18.66

 चालू  वर्ष  में  उपकरण  कौर  प्रौद्योगिकी  के  आयात  के  लिये  कोई  विशिष्ट  आवंटन  नहीं  किया  गया

 इस  लेखे  में  होने  वाला  व्यय  इस  वर्ष  अत्यावश्यक  seta  के  आयात  पर  निसार  करता  हूँ  |

 प्रौद्योगिकी के  आयात  के  प्रत्येक  प्रस्ताव  की  जांच  देश  की  स्थिति  की  दृष्टि  से

 की  जाती  21  इसके  पहले  कि  विदेशी  विनियोजन  ae  द्वारा  इन  पर  विचार  किया  जाये

 प्रौद्योगिक  के  आयात  के  प्रस्तावों  के  तकनीकी  पहलुओं  पर  इस  उद्देश्य  के  लिये  एक  तकनीकी  समिति

 का  गठन  किया  गया है  ।  विदेशी  सहयोग  के  प्रस्तावों  की  स्वीकृति  देते  समय  तकनीकी  जानकारी

 का  भी  यथाशीघ्र  आत्मसात  करने  का  सुनिश्चित  करने  के  लिये  अनुसंधान  ate  विकास की  सुविधाओं

 की  स्थापना  करने  पर  बल  दिया  जाता  है  ।

 देशी  डिजाइनों  की  क्षमता  का  उपयोग  करने  कौर  उसमें  सुधार  करने  के  निरन्तर  प्रयत्न  किये
 जा  रहे  हैं  ।  पूंजीगत  उपकरणों  का  प्रख्यात  कम  करने  भ्र ौर  मशीन  निर्माण  उद्योग  में  निर्माण  की  क्षमता

 का  पूरा  पूरा  उपयोग  सुलभ  बनाने  की  दृष्टि  से  मशीन  निर्माण  उद्योग  कौर  बिजली  उद्योग  के  लिये

 डिजाइनों  att  ड्राइंग  का  aaa  करने  की  एक  सरल  बनाई  गई  प्रक्रिया  लागू  की  गयी  है  ।

 रेडियो  तौर  टेलीविजन  द्वारा  खेलों  का  थ्रांखों  देखा  हाल  प्रसारित  करने  में  लगाया

 गया  समय

 8250.  श्री सी०  के०  चन्द्रभान  :  कया  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 रेडियो  ait  टेलीविजन  द्वारा  1973-74  1974-75  में  विभिन्न  खेलों  का

 आंखों  देखा  हाल  प्रसारित  करने  पर  कितना  समय  लगाया

 प्रत्येक
 वर्ष  में  हर  खेल  पर  कितना समय  लगाया  गया  कौर  उस  पर  कितना  व्यय

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  वारे  में  श्रपनी  नीति  पर  पुर्नविचार  करने  का  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सूचना  प्रौढ़
 प्रसारण  मंत्रालय

 में  उपमंत्री
 धर्मवीर  तथा

 सुचना  एकत्र  की  जा  रहो  है  भ्र ौर  यथासमय  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 नहीं  ।

 (१)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 aa

 )

 हिसा  के  वातावरण  पर  राज्यों  के  प्रतिनिधियों  की  बेठ क

 8251.  थ्रो  कार  Alo  स्पानीनाथन्  :  FAT  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  हिसा  के  वातावरण  तथा  उग्रवादियों  की  बढ़ती  हुई  गतिविधियों

 से  निबटने  के  लिए  गह  मंत्रालय  के  साथ  बातचीत  करने  हेतु  राज्यों  से  प्रतिनिधि  बुलाये  हैं  ;

 यदि  तो  कितने  राज्यों ने  प्रतिनिधि  भेजे हैं  बैठक  में  भाग  लिया

 केन्द्रीय  गद  मंत्रालय  ने  उनको  क्या  मागंदर्शी  सिद्धान्त  दिये  भर

 इस  बारे  में  राज्यों  को  क्या  सहायता  दी  जायेगी  ?

 गृह  मंत्रालय में  उपमंत्री  एफ०  एच०  मोहसिन  )  :  जी  श्रीमान  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 परिचय  बंगाल  को  राष्ट्र  यकृत  कपड़ा  मिलों  में  वित्तीय  संकट

 8252.  WY  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  उद्योग  झर  नागरिक  पूरी  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  उन्हें  पश्चिम  बंगाल  सुती  कपड़ा  मजदूर  फेडरेशन  से  एक  ज्ञापन  प्राप्त  है
 जिसमें  यह  भ्रारोप  लगाया  गया  2  कि  राज्य  में  स्थित  14  राष्ट्रीयकृत  कपड़ा  मिलों  में  सुप्रबन्ध  कौर

 कदाचारों  के  कारण  उनके  बन्द  हो  जाने  का  खतरा  पदा  हो  गया  है  ग्रोवर  उन्हें  वित्तीय  संकट  का  सामना

 करना पड़  रहा

 क्या  यह  सच  है  कि  इन  मिलों  के  अ्रधिकांश  प्रबन्धक  गैर-तकनीकी  हैं  कौर  नौकरशाही

 से  लिये  गये  भ्रनुभवहीन व्यक्ति

 क्या  तमंचा  रियों  ने  यह  मांग  की  है  कि  प्रबन्ध  के  विभिन्न  स्तरों  पर  उनके  प्रतिनिधि  को

 शामिल किया

 इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 उद्योग  शौर  नागरिक  पति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०  पी०  :  नही ं।
 फिर  भी  फैडरेशन  के  प्रतिनिधियों  के  राज्य  मन्त्री  के  साथ  हुई  एक  भेंट  में  उनका  ध्यान  पश्चिम  बंगाल

 की  राष्ट्रीयकृत  कपड़ा  मिलों  के  प्रबन्धकों  द्वारा  की  गई  कुछ  अनियमितताओं  की  अओर  श्रीकृष्ण  किया  था  ।

 प्रतिनिधियों  को  यह  सुझाव  दिया  गया  था  कि  विशिष्टि  सामन  सरकार  की  जानकारी  में  लाए  जाने

 चाहिए ताकि  सुधारात्मक  उपाय किए  जा  सकें  ।  पश्चिम  बंगाल  में  स्थित  राष्ट्रीयकृत  कपड़ा  उपक्रमों  को

 राष्ट्रीय वस्त्र  निगम  लि०  के  एक  सहायक  निगम  को  13  1975  से  हस्तान्तरित  कर  दिया  गया

 है  ।  इन  मिलों  के
 काय

 सं  चालन  में  सुधार  करने  के  लिए  उपयुक्त  wea  किए  जा  रहे

 पश्चिम  बंगाल  की  14  राष्ट्रीयकृत  मिलों  में  से  8  मिलों  का  प्रबन्ध  तकनीकी  ग्रह ता
 प्राप्त  अधिकारियों  द्वारा  किया  जा  रद्दा  है  ।  6  मिलों  का  प्रबन्ध  पश्चिम  बंगाल  के  चार  श्रधघिकारियों  द्वारा

 किया  जा  रहा  है  जिन्हें  पर्याप्त  प्रशासनिक  अनुभव  प्राप्त
 है

 ।  ये  अधिकारी  इन  मिलों  का  करीब
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 a

 2k  या  3  वर्षों  से  प्रबन्ध  कर  रहे  हैं  और  इन्होंने  कपड़ा  मिलों  प्रबन्ध ai  काफी  अनुभव  sic  दक्षता

 प्राप्त  करली

 श्र  पश्चिम  बंगाल  स्थित  राष्ट्रीयकृत  मिलों  के  कर्मचारियों  के  सम्बन्ध  में  ऐसी

 कोई  भी  सांग  सरका  च् एको  जानक  री  में  नहीं  लाई  गई  हैं

 दरत डाक  सेवा

 253.  श्री  प्यार  तकी ८  स्वामीनाथन  :  दी  ११५४ ९ किर  कै  संचार  मंत्र  यह  बताने  की  ्  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  नई
 डाक  सुविधा  प्रदान  करने  के  बारे

 मं
 नए  प्रस्ताव पर

 विचार

 कर  रही  है
 लिंडसे  लोग  देर  से  पत्र  डाल  सकें  pray  एवं  को  अपने  गन्तव्य  स्थान  पर  जल्दी  पहुचा

 कौर

 ae
 यदि  तो  योजना  मुख्य  बातें दया  हैं  प्रौढ़  योजना  को  वब  तक  लागू  क्या  जाएंगी

 ?

 संचार  मंत्री  शंकर  दयाल  कौर  )
 इण्डियन

 एयर  लाइन्स
 ने  1

 1975  से  बम्बई  कौर  मद्रास  के  बीच  बहुत  रात  गए  सुबह हीने  से  पहल  की  एक  उड़ान  चालू  की  थी  ।

 दलली  स्कोर  मद्रास  से  शाम  कौर  सुबह  की  उड़ानों  के  साथ  ताल-मेल  हुए  कौर  इस  पति  रिक्त  हाई

 सेवा  का  इस्तेमाल करते  हुए  15-4-75 5
 से  बम्बई  कौर  मद्रास  के

 शहर  को  जोड़ने
 वाली  एक

 शीघ्रगामी  डाक  सेवाਂ  चालू  कौ  गई  है  ।

 बम्बई  और  मद्रास  के  शहरों  में  चने  हए  केन्द्रों पर  विशेष  शटर बक्स  लगाए  गए  हैं  ।

 इस  प्रकार  इन  तीन  शहरों  में  चने  हुए  केन्द्रों पर  शाम  को  काफी देर  से  डाक में  डाले  गए  पत्तों

 का  वितरण  अन्य
 दो

 शहरों  में  अंगले
 दिन  किए

 जाने  की  सुविधा
 हो  गई  इस  का  लाभ  उन्हीं

 पत्नों  को
 मिल

 पाता  है  जिनके  पते  में  वितरण  डाकघर  का  पोस्टल  इंडेक्स  नम्बर  fear  रहता है  और

 जो  इनਂ  विशेष  लेटर  बक्सों में  डाल  जाते हैं
 ।  इस  का  कुछ  झच्य  केन्द्रों  पर  भी  धीरे

 धीरे  किए  जाने  की  सम्भावना है  ।

 पत्रों  at  डिलेवरी  में  fara

 8254.  शी  कार  घी०  स्वामीनाथन  :  क्या  संचार  मंत्रो  यह यह  बताने  की  कृपा  करेंगें

 पत्तों  डिलीवरी  ait  उनके  गन्तव्य  स्थित  पर  पहुंचने  में  अधिक  समय  लगने  के

 बारे  में  सामान्य  शिकायत  आर

 यदि हां  ,  तो  स्थिति में  सुधार  करने  के  लिए  कया  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 संचार  मंत्री  शकर  दयाल  फार्मा  )  इस  तरह  की  कोई  श्राम  शिकायत  नहीं  है  ।

 फिर  कुछ  थोड़ी सी  शिकायतें जब  प्राप्त  होती  हैं  तब  उनके  बारे  में  विस्तृत  जांच  की
 जाती  है  कौर  आवश्यक  उपचारात्मक  कदम  जाते हैं  ।
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 छोटे  अखबारों  तथा  पत्रकारों  द्वारा  झाबा  रो  कागज  के  लिये-झावेदन-पत्र

 8255.  शी  दना  उरांव

 श्री  इंकर  नारायण  सिंह  देव

 क्या  सुचना पौर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 लिये  भ्रावेद॑न-पत्न क्या  अनेक  छोटे  सभाप्वारपत्नों प्रौढ़  पत्नियों  ने  अखबारी  कागज

 दिया  था  परन्तु  उन्हें  री  नहीं  दिया  गया  ;  यदि  तो  उसके  क्या  का  रण  हैं  :

 इस  बारें  में  जनपद  ब्रिबिन्ता  बनबाशी  समाचार

 ग्राम  शर  परियाबेखक
 से आवेदन  पत्र  प्राप्त हुए  we

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 सुचना
 प्रौर

 प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  घर्मवीर :  श्रखबारी,कागज  प्रतिशत

 घोषित  की  जाने  वाली  कागज  aided  सम्बन्धी  नीति के  आधार  पर  श्रावंड़ित  किया

 जाता  श्रद्वा  री  का  तभी  किया  जाता  है  जब्र  ग्रोइन-पत्र  निर्धारित फार्म  में  भेजा

 गया  हो  प्रौढ़  सभी  प्रकार  से  मुकम्मल  हो

 तथा  एक  विवरण  संलग्न  है  |

 विवरण

 1.  बंगला  दे  ध्रगरतला

 1974-75  के  लाइस  सिंग  ag  के  लिये  अखबारी  कागज  के  arden  के  लिये  श्रीचंदन-पत्र  भारत

 के  समाचारपत्रों के  रजिस्ट्रार  के  कार्यालथ  में
 16  1974

 को  प्राप्त हुआ  था
 ।  प्रकाशकों  को

 3-15-74  को  रु  पये  की
 ब  क  गारंटी  तथा  ह ९०  लेखाकार  द्वारा  प्रमाणीकृत  2

 भेजने  के  लिए  कहा  गया  था
 ।

 ये  कागज  कभी
 तक

 प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  ate  श्रीचंदन-पत्र
 पर  कभी  अन्तिम

 निर्णय  नहीं  लिया  है  ।

 2.  श्रंप्रेजी  कच  बिहार

 प्रकाशन  ने  झ्र खे बारी  कान  के  भ्रावंटन  के  लिये  एक  पत्न  में  आ्रावेदन  किया  था  जो  भारत  के

 पत्रों  के  रजिस्ट्रार  के  कार्यालय  में
 14-  1-1  5  को  प्राप्त  22-1-1975 को  पार्टी

 से  यह  कहा  गया  कि  वह  श्रीचंदन-पत्र  जे  फार्म  में  तथा  बैंक  गारंटी  कौर  परिशिष्ट  2  कौर  3  कभी

 तक  ये  कागज  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  ।

 3.  बंगला  झाड़  ग्राम  :

 1974-75  के  लाइसेंसिंग  वर्ष  के  लियेਂ  अखबारी कागज  के  प्रबंधन  के  लिये  झ्रावेदन-पत्र  भारत

 के  समाचारपत्रों  के  रजिस्ट्रार  के  कार्यालय  में
 31-8-1  974

 को ही  बरात  हुआ  था

 |  29-10-1974 को

 पार्टी  से  निवेदन
 किया  गया  था  कि  वह  ates  लेखाकार द्वारा  प्रमाणीकृत  तथा  बैंक

 गारण्टी  भेजे  ।
 थे कागज  अभी  तक  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  ।
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 4.  आसनसोल :

 1973-74 तथा  19  74-7  5  के  लाइसेंसिंग  वर्षों  के  लिये  कोई  श्रीचंदन-पत्र  प्राप्त  नहीं  डु उ श्रा है  ।

 सन्तालदीह  तापीय  विद्युत्  घर  को  पूरा  किया

 8256.  श्री  | तता  उरांव  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  सियालदह  तापीय  विद्युत्  घर  का  काय  कभी  तक  पुरा  नहीं
 किया  गया  कौर

 यदि  तो
 सब  तक  कितना  प्रतिशत  काय  पूरा  किया  गया  है

 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय में  उपमंत्री  सिद्धटेक  :  ate  सियालदह

 frag  केन्द्र  में  120-120  मैगावाट  के  चार  यूनिट  होंगे  ।  पहला  यूनिट  पहले  ही  लालू हो  चुका  है

 दूसरे  यूनिट
 को

 चालू  करने
 से

 उस  का  परीक्षात्मक प्रचालन  किया  जा  रहा  तीसरे  यूनिट  के

 1976  में  चालू  होने  की  प्रत्याशा  है
 ।

 चौथे  यूनिट के
 1977

 में  चालू  होने
 की  प्रत्याशा है

 ।

 छोटी  कार  का  मूल्य

 8257.  श्री  एन०  Fo  क्या  उद्योग  और  नागरिक  पूर्ति  मस्ती  यह  बताने  की

 करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्र की  पहली  छोटी  का  र  के  जुलाई  में  बिक्री  के  लिए  उपलब्ध  होने  की  सम्भावना

 क्या
 1973

 में
 भी

 इसकी  खुले  बाजार  में  बिक्री  करने  की  कोई  घोषणा  की  गई
 कौर

 कार  की  कीमत  कितनी  होगी  ?

 उद्योग  कौर  नागरिक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  सी०  :  से  (77)

 सरकार  ने  ए  सी  कोई  घोषणा  नहीं  की  है  ।

 लघु  क्षेत्र  के  लिए  उद्योगों का  श्रारक्षण

 8258.  श्री  के०  मानना  :

 श्री  एम०  राम  गोपाल  रड डी  :

 क्या  उद्योग  शौर  नागरिक  पूरी  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करण  कि  :

 (a)
 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  केवल  मात्र  लघु  क्षेत्र  के  लिये  झा  रक्षित  उद्योगों  की  सुची  में  तीन  कौर

 afer  उद्योगों  को  सम्मिलित  करने  की  सिफारिश  की  शहज़ोर

 यदि  तो  उनके  नाम  हैं  ?
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 उद्योग  wie  नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वी०  पी०  मौर्य  )
 :  ate

 आरक्षित  उद्योगों का  सावधिक  पुनरीक्षण करने  के  लिए  गठित  स्थायी  समिति  ने  हाल  ही  में  विचार  किया

 है  ate  निम्नलिखित  उद्योगों  का  केवल  लघुक्ष  तर  में  ही  विकास  करने  की  सिफारिश  की  थी  oe

 (1)  विरो  ष  प्रकार  के  मोटरों को  छोड़कर  10  अश्वशक्ति  तक  के  इलेक्ट्रिक  मोटर  ।

 (2)  350  रुपए  मूल्य  तक  के  करों  के  रेडियो  रिसीवर  ।

 (3)  प्लाईवुड  की  बनी  चाय  की  पेटियां  ।

 इस  विषय  में  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 इंजीनियरों  को  अखिल  भारतीय  सेवा

 8259.  श्री  झनादिदरण  दास  :

 श्री  सी  Ko  सन्द्रप्पत  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किं  :

 क्या  भारतीय  प्रशासनिक  भारतीय  पुलिस  सेवा  तथा  भारतीय वन  सेवा  की  तरह

 इंजीनियरों  के  लिये  afar  भारतीय  सेवा  बनाई  गई  है  ;

 यदि  तो  क्या  सेवा  संगठित  हो  गई  है  wie  क्रियान्वित  कर  दी  गई  है  ;  शौर

 यदि  तो  कब ?

 गृह  कामिक  र  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो

 atte  मेहता  )
 :  जी  श्रीमान् ।

 मौर  प्रश्न नहीं  उठता

 Accommodation  for  Telephone  Employees  in  Bihar

 78260.  Shri  Shankar  Dayal  Singh:  Will  the  Minister  of  Communications  be

 pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  dwelling  units  (quarters)  available  at  various  places  in
 Bihar  for  Class  I  and  Ciass  II  telephone  employees;

 (b)  whether  housing  facility  available  to  these  employees  in  Bihar  is  negli-
 gible  compared  to  that  in  other  states;  and

 (c)  if  so,  the  arrangements  Government  propose  to  make  in  this  regard?

 The The  Minister  of  Communications  (Dr.  Shankar  Daya]  Sharma):  (a)
 Class  I  and  Class  II  employees  are  entitled  for  type  IV,  V  and  VI  quarters.  The

 number  of  quarters  at  various  places  in  Bihar  for  Class  I  and  Class  II  telecom.

 employees  is  given  in  Annexure

 (b)  No,  Sir.  The  number  of  quarters  available  for  P.  and  employees  in

 these  categories  in  Bihar  and  other  States  is  given  in  Annexure
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 (c)  An  amount  of  Rs.  61.25  crores  is  provideq  in  the  Fifth  Plan  for  the
 construction  ‘of  staff.  quarters  for  P.:  and  T.  employees  throughout  India.  How-

 ever,  at
 present

 there  is  a
 ‘ban

 on
 the.  construction  of  onal  buildings.

 Statement

 No.  of  Quarters  of  Type  IV,  V  and  VI  available  for  Class  I  and  Class  II  Telephone
 mployees  in  Bihar

 Jamshedpur
 Ranchi

 Gaya
 Dhanbad

 Bokaro

 Jharia

 Darbhanga
 Patna  26

 TOTAL  35

 Approximate  No.  of  Quarters  of  Type  I
 10.0

 V  and  VI  for  P&T  Employees  Available in
 Different  States

 eee
 No.  of  em~  No.  of  quar-  Percentage
 ployees  en-  ters  of  type P  &  T  Circle  titled  for  type  IV,  V  and  VI

 &  V1  available

 Sy
 quarters

 I  Andhra  2.40  26  10°4

 North  Eastern  145  38  26°2

 Bihar  181  60°2 109

 Gujarat  26 204  12-7

 5.  J&K  31  12*09

 Kerala
 190

 17  8-9

 Madhya  Pradesh  241  56  23°2.

 Maharashtra  838  193  23°0

 Karnataka  241  IL  4°5

 p fe]  Orissa  138  16  116

 है हुइ  Punjab  183  78  42°6

 I2  Rajasthan  26 II5  22°6

 13  Tamil  Nadu  520  8-4

 14  Uttar  Pradesh  282  49  17°4
 West  Bengal  713  61  8°5
 Delhi  442  234  52°9

 बना
 Nota  figures  of  quarters  available  for  telecom  employees  are  not  available
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 Discovery  of  Coal  Deposits  in  South  Bihar  .

 +8261.  Shri  Shankar  Dayal  Singh:  Will  the  Minister  of  Energy  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  large  deposits  of  coal  have  been  found  in  a_  certain  region  of
 South  Bihar;  and

 (b)  if  so,  the  facts  thereof  and  the  time  by  which  Government  would  start
 work  in  this  mine?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Energy  (Prof.  Siddheshwan  Prasad)  थे
 (a)  and  (b).  Yes,  Sir.  Sizeable  reserves  of  Coal  have  been  estimated  in  South
 Bihar.  About  8668  million  tonnes  of  coal  have  been  estimated  in  North.  Karan-

 pura,  1023  million  tonnes  in  West  Bokaro  and  1736  million  tonnes  in  Rajmahal
 Coalfields.  Some  of  these  areas  are  under  active  exploitation,  while  others  are

 planned  to  be  exploited  in  the  subsequent  plan  periods

 क

 केन्द्रीय  सरकार  कर्मचारी  उपभोक्ता  सहकारी  समिति  लि०  के  महाप्रबंधक  द्वारा  बिना  भुगतान

 किए  साल  लिया  जाना

 62.  को  दादी  भूषण  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  कर्मचारी  उपभोक्ता  सहकारी  समिति
 लि  ०,  नई  दिल्ली के

 प्रबन्धक ने समिति के ने  समिति  के  ब्लाक स्थित  स्टोर  से  2  1975 को  किया  माल  लिया

 और  अपने  हस्ताक्षर  किये  तथा  उसी  समय  भुगतान  नहीं  किया
 ;

 महाप्रबंधक  द्वारा  किस  प्रकार  का  माल  लिया  गया  तथा  उसका  मूल्य  कितना  है

 किस  तारीख  को  उन्होंने  भुगतान  किया

 wt
 क्या

 nena

 प्रिया  समिति  का  कोई  अन्य  शभ्रधिकारी  इस  प्रकार  कितना  ही

 माल
 ल लेने  का  हकदार है  ;

 क्या  डायरेक्टर  तथा
 भी  इस

 सुविधा  के  हकदार  है
 ?

 गह  क/मिक  श्र  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 श्री  atm  मेहता  )  जी  श्रीमानू  ।  महाप्रबंधक  ने  कुछ  ग्राहकों  को  जिनके  साथ  उनका

 व्यावसायिक कौर  सरकारी  सम्पक  है  माल  दिखाने  के  प्रयोजन  से  नीचे  दी  गई  वस्तुएं  ली  थी

 त्र ie
 te  प  लौन  47  मीटर

 mates  जाजट  110  मीटर

 ना इलेक्स  644  चके  150  मीटर

 न  ०  कमीज़ का  कपड़ा  .  .  20  मीटर

 80/20  कमीज  का  कपड़ा  20  मीटर
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 निम्नलिखित  nat  जिनकी  जरूरत  नहीं  थी  वापिस कर  दी  गई  थीं  कौर  23

 1975  को  वस्त्र  गोदाम के
 प्रभारी

 को  6,248.  25  रु०  का  भुगतान  कर
 दिया  गया  था  :--

 स्ट्रेचलौन  20  से०  मीटर

 न्य 9  16  से०  मीटर

 3.  ना इलेक्स  644  24  Fo  मीटर

 4  ना  कमीज  का  20  )  00  दी  उ

 5  2  4  दी  00  bos
 80/20

 कमीज़  का  कपड़ा

 समिति  के  महाप्रबंधक  तथा  उनके  वरिष्ठ  अधिकारियों  को  कभी-कभी  कुछ  माल

 महत्वपूर्ण  aaa  की  जरूरतों  को  पुरा  करने  के  लिए  लेना  पड़ता  है  ।

 जी  श्रीमान  ॥

 केन्द्रीय  कर्मचारी  उपभोक्ता  सहकारी  समिति  लिमिटेड  दिल्ली  के  निदेशक

 8263.  श्री  शचि  भूषण  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  कमंचारी  उपभोक्ता  सहकारी  समिति  नई  में  ad  1974-75

 के  लिये  निदेशकों  के  नाम  क्या  हैं  ;

 उनमें  से  कितने  निर्वाचित
 होते  हैं  तथा  कितने  सरकारी  निदेशक  हैं  ;

 प्रत्येक  समिति  में  निदेशकों  की  उप समितियों  के  नाम  कया  हैँ  तथा  निर्वाचित  कौर  सरकारी

 निर्देशकों के  नाम  क्या  हैं

 क्या  सरकारी  निदेशक  कभी  ele  में  are  हैं  यह  काय  केवल  निर्वाचित  निदेशकों

 के  लिये  हो  छोड़ा  हुआ  है  ;  कौर

 (=)  क्या  स्टोंस  के  कार्यकरण  के  बारे  में  सरकारी  निदेशकों  ने  कभी  कोई  शिकायत  की  है  अथवा

 कार्यकरण  में  सुधार  के  लिये  कोई  सुझाव  दिया  यदि  तो  उसका  विवरण  क्या  है  ?

 गह  कामिक  कौर  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 wer  मेहता  ):  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारी  उपभोक्ता  सहकारी  समिति  नई  दिल्ली

 में  सहकारी वर्ष  1974-75 के  लिए  निदेशकों  के  नाम  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 राठ  निर्वाचित  होते  ह  ate  आठ  नामांकित  किए  जाते  हैं  ।  इनके  भ्र ति रिक्त  निदेशक

 ate  के  अध्यक्ष  को  भारत  सरकार  द्वारा  नामांकित किया  जाता  है

 प्रशासन  बोझ
 की  उप-समितियों का  एक  सुची  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 कौर  प्रशासन  ats  और  निदेशक  बोर्ड  के  नामांकित  निदेशक तथा  श्रष्यक्ष  भी

 जब  कभी
 आवश्यक  होता  स्टोरों  शौर

 समिति  के  कार्यालयों में  जाते  हूँ
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 शाखा  स्टोरों के
 atfrar  per  पनी  गाज  गे  पा

 ग्राहकों  के  साथ  कर्मचारियों Uh  सामान का  नई  HT  शामिल  किये  ग्राहक

 के  बर्ताव  कौर  वितरण  प्रणाली  में  सुधार  लाने  के  सम्बन्ध  में  नामांकित  निदेशकों  गैर  अध्यक्ष  द्वारा
 भी

 सुझाव दिए  गए

 केन्द्रीय  सरकारो  कर्मचारी  उपभोक्ता  सहकारी  समिति  नई  दिल्ली

 a  me

 सरकारों  निदेशक

 श्री  एम०  गोपाल  निदेशक  बोरे  के

 श्री  एस०  प्रशासन  बोर्डे  के  अध्यक्ष  |

 श्री  Wo  रंगास्वममी  सदस्य

 श्री  के ०  जी०  माथुर  सदस्य

 श्री  एस०  वी०  नय्यर  सदस्य

 श्री  कार  Ato  मिश्रा

 श्री  पी०  पल

 sft  डी०  एस०  निम

 9  श्रीमती  कार  एम०  शरीफ़

 निर्वाचित  निदेशक

 श्री छह  राम

 श्री  करो  पी०

 श्री  आधार  एन०  सरकार

 डा०  ज॑०  एस०  सक्सेना  राज

 ए०  एस०  ठाकुर

 श्री  कूल

 श्री  राम  प्रकाश

 श्री  कार  पी०  तनेजा

 खोय  सरकारो  फ्मचारी  उपभोक्ता  सहकारी  समिति  लिमिटे  नई  दिल्ली

 उप  समितियों की  सुची
 1.  क्रय  समिति

 1.  श्री  एस०  वी०  नय्यर  भ्रध्यक्ष--नामांकित  निदेशक

 147



 Written  Answers  April  30,  1975

 2.  श्री  Ato  Tro  शर्मा
 सदस्य  ल

 (.  निर्वाचित  निर्देशक 3.  श्री  कुला  नन्द

 4.  श्री  कार  पी०  तनेजा

 मलय  समिति

 1  gtr  हा  मद  ८ प्त  एस०  Ao  अय्यर  अ्रध्यक्ष--नामांकित  निदेशक

 2  श्री  ए०  एस०  ठाकर

 3  श्री  करार  पी०  तनेजा

 4  श्री  कार  एन०  सरकार  ee

 निदेशक

 3  पुराने  तथा  प्रचलित  माल  शौर  अन्य  अविक्रय  माल  की  निपटान  समिति

 1.  श्री  एस०  वी०  श्रध्यक्ष--नामांकित  निदेशक

 2.  श्री  कार एन०  सरकार

 सदस्य 3.  श्री  एस०  एस०  ठाकुर

 4.  डा०  ज०  एस०  सकसेना राज
 सदस्य  निर्वा  चित

 निर्देशक

 सदस्य  J

 स्टाफ  कर्मचारी  को  भर्ती  समिति

 1.  श्री  एस०  वी०  शहरयार  भ्रघ्यक्ष--नामांकित  निदेशक

 2.  श्री  राम  प्रकाश

 3.  श्री  कुला  नन्द  सदस्य  (.  निर्वाचित  निदेशक
 4.  डा०  ज०  एस०  सकसेना  राज  सदस्य

 कम-समिति

 श्री  एस०  वी ०  नय्यर  अध्यक्ष  नामांकित  निदेशक

 2.  डा०  जब  एस०  सक्सेना राज

 3.  श्री  ato  पी०  शर्मा  सदस्य  निर्वाचित  निदेशक
 4.  श्री  एस०  एस०  ठाकर  सदस्य

 भागलपुर  एक्स वज़

 8264.  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भागलपुर मानव  चालित
 टेलीफ़ोन  एक्सचेंज  को  2100  लाइनों  के

 स्वचालित  एक्सचेंज  मं  परिवर्तित  करने  के  लिये  डाक-तार बोर्ड  को  टू  संचार  बिहार  सकील

 थे
 अ्रनमति  Ar  मंजरी

 के
 लिये

 परियोजना  मूल्यांकन  प्राप्त  हश्र  है  ;
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 क्या
 पटना-मुंगेर-भागलपुर

 मार्ग  पर  ऊपरी  तारों  को  पूर्ण  रूप  से  समाप्त  करने ने  के  उद्देश्य

 से  एक  सूक्ष्म  तरंग  प्रणाली  एक  प्रस्ताव

 डाकतार

 ave  को  बिहार  सकील  के

 दर-संचार  निदेशक  से  भ्रामरी  कौर  स्वीकारते  के  लिये  प्राप्त  हंशा  है

 (7)  यदि हॉं, क  तो  कया
 सरकार

 उस  क्षेत्र  के  लोगों  की  कठिनाइयों  wee  करने  के  लिये
 उपर्युक्त

 प्रस्तावों  को  कम  से  कम  समय  में  अनुमति  शर  मंजूरी  देने  के  लिये  शीघ्र  कार्यवाही  करेगी ?

 संचार  मंत्री  '  ०  जाकर
 दयाल  धर्मा  )

 जी

 पटना-मुंगेर-भागलपुर  पर  एक  माइक्रोवेव  योजना  पर  विचार  कर डाक-तार  बोर्डे  पटना

 रहा
 है  ।  इस  योजना  शर  विज्ञान  स्वीकृति  प्राप्त  के  कारवाई  की

 ना  रही है
 ।  मांइक्रीवैव,योजना के  चालू  हो  जाने  के  उचित  समय  पर  खम्बों  पर  लगे  तार  हटाने

 ~ U > eZ बारे  में  seen  किया  जाएगा  ।

 इन  प्रस्तावों  की  वित्तीय  दुष्टि  से  जांच  की  जा  रही  है  कौर  यदि  ये  योजनाएं  लाभकर

 पाई  गई  तो  यथासंभव शीघ्र  उनकी  मंजरी  देने  के  लिए  कार्रवाई  की  जाएगी  ।

 Law  and  Order  Situation  in  Coal  Mines  Areas

 38265.  Shri  Ramavatar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Energy  be  pleased  to

 state

 (a)  Whether  the  law  and  order  situation  in  nationalised  coal  mines,  areas

 has  ‘deteriorated  during  the  past  few  months  and  many  trade  union  leaders १०
 have  been

 murdered;

 (0)  if  so,  the  reasons  therefor;  and

 (c)  the  ‘action  taken  by  Government  for  improving  this  deterioratin

 situation?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry.  of  Energy  (Prof.  Siddheshwar  Prasad):

 (a)  to  (c).  The  law  ang  order  situation  in  the  nationalised  coal]  mines  was

 by  and  large,  satisfactory.  However,  the  situation  त61.6€701'510 60 का  some  mines
 in  Dhanbad,  district  of  Bihar  between  October,  1974  and  February,  1975  when
 4  persons:  were  killed  in  10  clashes  Inter  union  rivalry  appears  to  be  one  of
 the  important  reasons  for  the  above.  clashes  The  Minister  for  Energy.  discuss-
 ed  this  issue  on  the  20th  March,  1975  with  the  official  of  the  Government  of
 Bihar,  including  the  Chief  Secretary  and  I.G.  of  Police,  with  a  view  to  evolving
 measures  to  improve  the  law  and  order  situation  The  Central  Reserve  Police
 units  have  also  been  deployed  in  the  area

 Grants  of  Pension  to  Freedom  Fighters  amongst  M.Ps  and  M.L.As

 18266.  Shri  Ramavtar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased

 to  state

 a
 (a)  whether  Government  have  taken  a  decision  o  the  effect  that  the

 freedom  fighter  Members  of  Parliament  and  Members  of  State  Legislatures

 would  not  be  given  pension;

 the he  reasons  therefor; (b) if  so,
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 (c)  whether  Members  of  some  State  Legislatures  have  been  receiving

 pension  since  long;  and

 (d)  if  so,  the  reasons  for  adopting  this  policy  of  discrimination?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  F.  H.  Mohsin):

 (a)  to  (d).  As  the  present  annual  income  of  sitting  Members  of  Parliament
 Their exceeds  Rs.  5000,  they  are  not  being  sanctioned  pension  for  the  present.

 tases  are,  however,  being  scrutinised  and  if  they  are  found  otherwise  eligtible

 they  are  informed  that  they  may  renew  their  request  for  pension  when  their

 gross  annual  income  from  all  sources  falls  below  Rs.  5000.

 Some  of  the  Members  of  State  Legislatures  had  not  shown  their  income

 correctly  in  their  applications  under  the  impression  that  some  of  the  allowances

 drawn  by  them  do  not  form  part  of  their  gross  income.  They  were,  therefore,

 granted  pension  on  the  basis  of  the  income  shown  by  them.

 When  it  came  to  the  notice  of  the  Government,  it  was  decided  to  collect
 data  about  the  pay  and  allowances  of  the  Members  of  State  Legislatures  with

 a  view  to  taking  a  general  decision  as  to  what  allowances  drawn  by  the  Members

 of  State  Legislatures  should  be  taken  into  consideration  for  the  purpose  of

 computing  gross  annual  income  under  the  Freedom  Fighters  Pension  Scheme.
 The  information  is  being  collected  and  a  decision  will  be  taken  as  early  as

 possible  Pending  a  decision  on  the  general  question,  no  other  sitting  Member
 of  a  State  Legislature  is  being  sanctioned  pension  for  the  present.  However,
 as  the  question  is  still  being  reviewed,  the  pension  already  sanctioned

 to  some
 of  the  Members  of  the  State  Legislatures  has  not  been  stopped.

 केन्द्रीय  सरकार  ् कमंचारो  उपभोक्ता  सहकारी  समिति  गोल  मार्किट  दाखा  के

 सेल्समेन  द्वारा  कपड़ा  कम  मापा  जाना

 8267.
 श्री  नवल  किशोर  फार्मा

 :
 क्या  गुह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1975  को  केन्द्रीय  सरकार  कर्मचारी  उपभोक्ता  सहकारी  समिति

 नई  दिल्ली  की  गोल  मार्किट  शाखा  के  सेल्समैन  द्वारा  कम  कपड़ा  मापे  जाने  तथा  समिति  के

 उप  महाप्रबंधक के  दुर्व्यवहार  के  बारे  में
 मन्दिर  मार्ग

 पुलिस  स्टेशन  के  सब  इन्स्पेक्टर  को  एक
 शिकायत  दी  गई  कौर

 यदि  तो  समिति  के  अधिकारियों  के  साथ  सांठगांठ  करके  सेल्समैन  द्वारा  जान

 जनता  को  ठगे  जाने  सम्बन्धी  उक्त  शिकायत  पर  पुलिस  द्वारा  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में
 उपमंत्री  एफ०  एच०  :  6-4-1975  को  केन्द्रीय

 सरकार  कर्मचारी  उपभोक्ता  समिति  नई  दिल्ली  की  गोल  मार्किट  शाखा  के

 सेल्समैन  द्वारा  कपड़ा  कम  मापने  के  संबंध  में  थाना  मंदिर  मार्ग  के  सब  इन्स्पैक्टर  को  एक  लिखित
 शिकायत  मिली  थी  ।  उपभोक्ता  द्वारा  महाप्रबंधक  का  कोई  दुन्य वहा  नहीं  देखा  गया  अथवा  पुलिस
 को  सूचित किया  गया
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 25-4-1975  को  थाना  मन्दिर  मार्ग  में  भारतीय  ave  संहिता  की  धारा  420  के

 अधीन  एफ ़०  श्राई०  कार  स०  221  द्वारा  एक  मामला  दर्जे  किया  गया  है  |  है

 देश  में  नर  बलि  की  घटनायें

 8268.  श्री  नवल  किशोर  शर्मा  :  कया  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 31  1975  को  समाप्त  हुए  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  के  विभिन्न  भागों  से

 नर  बलि  के  वर्ष-वार  मामले  सरकार  के  ध्यान  में  कौर

 इन  अपराधों  को  करने  वाले  लोगों  के  विरुद्ध  की  गई  कार्यवाही  का  व्यौरा  क्या  है
 ?

 गुह  मंत्रालय  सें  उपमंत्री  एफ०  एच०  :  आर  राज्य  सरकारों  से

 सुचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  पौ  प्राप्त  होने  पर  सदन  के  पटल  पर  रख
 दी

 जायेगी
 |

 केन्द्रीय  सरकार  जक मं चारो  उपभोक्ता  सहकारी  लिमिटेड  में  खरीददारों  को  दी  गई

 सुविधाएं

 8269.  श्री  नवल  किशोर  शर्मा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगो  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  कर्मचारी  उपभोक्ता  सहकारी  समिति  नई  दिल्ली  के
 ‘hy  ब्लाक स्टोर  में  प्रति  दिन  औसतन  कितने  व्यक्ति  जाते  हैं  ;

 उन्हें  गर्मियों  में  शीतल  धूप  से  बचने  के  लिये  श्राव्य  की  क्या  सुविधायें दी  गई

 ait

 क्या  गर्मियों  में  खरीददारों  को  धूप  से  बचाने  के  लिये  वहां  शामियाना  का  प्रस्ताव है
 अर  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 गृह  कामिक  शर  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य

 मंत्री  होम  समिति के  *पीਂ  ब्लाक  स्टोर  में  प्रति  दिन  art  वाले  श्रमिकों

 की  औसत  संख्या  1,000  तथा  2,000 के  बीच  जो  भिन्न-भिन्न  समय  पर  बिक्री  के  लिए  उपलब्ध
 मदों  पर  निभेर  है  ।

 गरमियों  में  शीतल  जल  तथा  धूप  से  बचने  के  लिए  आश्रय  देने  के  लिए  प्रबंध  किए  गए

 हैं
 ।

 जब  कभी  श्रावश्यक  होता  है  अथवा  बड़ी  संख्या  में  ग्राहकों  के  स्टोर  में  art  की

 सम्भावना होती  जैसे  कन्ट्रोल  के  कपड़े  अथवा  सीमा-शुल्क  विभाग  से  खरीदे  गए  जब्त  माल  को

 बिक्री  के  दिनों  शामियाना  लगाया  जाता  है  ।

 दासोदर  घाटी  निगम  विद्युत  प्रणाली  का  कार्य

 8270.  शी
 रानेन  सेन :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1973
 में  और  वर्ष  1974  के  मध्य  तक  दामोदर  घाटी  निगम  विद्युत  प्रणाली  के

 श्रसन्तोषजनकपुर्ण कायें  करने  के  क्या  कारण  थे  ;
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 वर्ष  1974  के  मध्य  से  दामोदर  घाटी  निगम  fara  प्रणाली  के
 कारे  में  सुघार  होने के

 क्या  कारण  है ं;  ait

 इनमें  कब  तक  सुधार  किये  जाने  की  संभावना  है  कौर  उनमें  पहले  सुधार  सुनिश्चित

 न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय
 में

 उपमंत्री  (sito  ०  सिद्धेश्वर  प्रसाद )  :  (4  दामोदर  घाटी  निगम  विद्युत्  प्रणाली

 में  कम
 रि
 fart  उत्पादन  होने  के  मुख्य  कारण  निम्नलिखित  थे  :

 (i)  कोयले  की  घटिया  ate  परिव्तेंनशील  जिससे  कोयला  डी०

 डस्ट  कलेक्टर  शादी  पर  कुप्रभाव  पड़ा  प्रौढ़  उन्हें  भ्रव्रिश्वसनीय  दिया

 (ii)  पर्याप्त  रख-रखाव  का  अभाव  |

 (@)  दामोदर घाटी  निगम  ने  1974  के  शुरू  में  दो  चरण  वालों  वाशरीज  से  मॉडलिंग  कोयला
 प्राप्त  करना  बन्द  कर

 दिया
 था  ।_  ऊर्जा  मंत्रालय  के  सलाहकारों  द्वारा  किए  गए  सतत  संचालन

 द्वारा  1974  के  ऊततराध॑  में  रख-रखाव  में  भी  सुधार  |

 (7)  सुधार  लाने  में  लगा  कमी
 की

 मात्ना  पर  निर्भर  करते  हुए  भिन्न-भिन्न
 होगा  ।

 उपस्कर  पर  घटिया  किस्म  के  कोयले  के  सभी  कुप्रभावों  का  पता  लगाने  शौर  समस्याश्रों  का  पता

 लग  जाने  के  बाद  सुधारात्मक  उपाय  प्रारम्भ  करने  में  कुछ  समय  लगा  |

 श्री  विजयਂ  इलाहाबाद  को  अखबारों  कागज  का  श्रांवंटन

 सरकारी  विज्ञापन

 8271.  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :
 कया  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  उनका  ध्यान  27  1975 के  में  प्रकाशित  इस  समाचार  की  ओर

 दिलाया  गया  कि  श्री  गोविन्द  के  बंदूकधारी  )  सधिकृारियों को  यह

 बताया  है  कि  उसे  अपने  लघु  हिंदी  दैनिक  सांध्य  संस्करण  विजयਂ के  अखबारी  कागज  ak

 सरकारी  विज्ञापन  प्राप्त  हो  रहे  जिसका  प्रकाशन
 त्रुटिपूर्ण  रहा

 sy  विजयਂ  को  गत  तीन  वर्षों  में  प्रति  वर्ष  कितने  रखवारी  कागज़  का  श्रावंटन

 किया  गया  अर  इसने  प्रतिवर्ष  अपने  प्रकाशन  के  प्रसार  वास्तव  में  उसका  कितना  उपयोग  किया

 उक्त  Taty  में  इस  समाचार  पत्न  को  कितनी  धनराशि  के  विज्ञापन  दिये  अर

 उक्त  gate  में  प्रतिवर्ष  इस  समाचार  पत्र  का  प्रकाशन  कितने  दिनों  तक  न  हो  सका
 ?

 सुचना  त्र  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  धर्मवीर  जी  ats

 लाहाबाद  के  हिन्दी  दैनिक  विजयਂ  को  1971-72  से  1974-75  तक  fare

 लिखित  मात्रा  में  अखबारी  कागज  आवंटित  किया  गया  है
 :--

 197  टन

 कोटे  के  MIMI Std,  41  टन  राज्य  विधान  सभा  चुनाव  कोटे के  लिये  दिया
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 oe

 48.17  टन

 48  et

 37  टन

 कागज  की  श्रखबारी  कागज  आवंटन  सम्बन्धी  नीति के  अझ्न्तगेंत  चार्टड  लेखाकार  द्वारा

 विधिवत  प्रमाणीकृत  में  प्रकाशक  द्वारा  भेजे  गए  खपत  विवरणों  के  झ्रनसार  इस  प्रकार

 हं

 स्त
 1971-17  2-49.  12  प्लग

 >

 ="

 1973-74-  61.49  दन

 सुचना  प्रकाशक  द्वारा  वर्ष  1975-76  के  लिए  श्रपने  श्रावित  पत्र  के  साथ

 भेजी  जायेगी

 जैसा  कि  प्रत्येक  समाचारपत्र के  साथ  होता  विज्ञापन  कौर  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  ऐसी

 सूचना  अपने  कौर  समाचार  पत्न  के  बीच  गोपनीय  मानता  है  ।

 समाचारपत्न  की  नियमितता इस  प्रकार

 area  ag  प्रकाशक  ट्रामा  भेज  गए
 भारत  के  समाचार-पत्रों

 खपत  विवरणों  के  के  रजिस्ट्रार  शिमला

 सार  प्रकाशित  अंकों  स्थित  कार्यालय में  प्राप्त
 संख्या  अंकों  की  संख्या

 ह  e.  LS

 1970-71  360  360

 361  361 1971-72

 1972-73  355  355

 1973-74  357  357

 31  मार्च  1974  के  बाद  भारत  के  समाचारपतों  के  रजिस्ट्रार के  शिमला  स्थित  कार्यालय  में

 कोई
 sim

 प्राप्त  नहीं
 ।  1974

 का  वार्षिक  विवरण  प्रकाशक  से  प्राप्त  नहीं  हुआ  है
 ।

 शक
 को  कारण  बता  नोटिस  जारी  किया

 गया  है  |
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 डाक-तार  विभाग  में  महिला  कर्मचारियों  का  स्थानान्तरण

 8272.  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  डाक-तार  विभाग  के  महानिदेशक  ने  अपने  30  1958  के  ज्ञापन  में  यह

 निदेश  जारी  किये  थे  कि  विभाग  की  विवाहित  ax  प्र विवाहित  महिला  कर्मचारियों  को  सकील  के  अधीन

 उन  स्थानों  पर  काम  करने  की  aaa  दी  जाती  है  जिन  स्थानों  पर  उनके  माता-पिता  अभिभावक  रहते  है ं;

 क्या  रेलवे  डाक  सेवा
 एम०  शए सहे  सिल्चर  के  सुपरिंटेंडेंट

 ने  3  महिला  कर्मचारियों  को  इम्फ़ाल  जैसे  स्थान  पर  स्थानान्तरित  करने  के  स्थानान्तरण  आदेश  जारी

 किये  हैं  जिससे  उन  महिला  कर्मचारियों  को  भारी  परेशानी  हो  रही  कौर

 क्या  मंत्री  महोदय
 को  इस  बारे  में  एक  श्रम्यावेदन  प्राप्त  हुमा

 शर

 यदि  तो  इसमें  उठाई  गई  मुख्य  बातें  क्या  हैं  कौर
 इस  संबंध

 में  कार्यवाही  की

 गई  है  ?

 संचार  मंत्री  शंकर  दयाल  :  वर्ष  1958  के  free  विशेष  रूप  से  टेलीफ़ोन

 एक्सचेंजों  को  महिलाचालित  बनाने  की  सुविधा  के  लिए  थे  ।.  प्रशासनिक  दृष्टि  से  जहां  संभव  होता

 मिली  कर्मचारियों  को  सकील  के  अन्तर्गत  ऐसे  स्थानों  में  तैनात  करने  की  सुविधा  दी  जा  रही

 जहां  उनके  माता-पिता  रहते  हैं  ।

 झ्र  जैसा  उल्लेख  किया  गया  स्थानीय  अधिकारियों  ने  3.  महिला

 कर्मचारियों  के  तबादले  के  area  जारी  किए  थे  किन्तु  सामान्य  नीति  को  ध्यान  में  रखते  जिसके

 अनुसार  महिला-कर्मचारियों  को  उनके  पतियों  के  पास  काम  करने  की  अनुमति
 तबादले के  ये  काश  वाद  में  रह  कर  दिए  गए  थे  ।

 मध्य  प्रदेश निगम  के  अधीन  कपड़ा  सिलों  में  सेवा  निवृत्त  कर्मचारी

 8273.  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :
 कया  उद्योग  श्र  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा

 करेंगे  कि  मध्य  प्रदेश  कपड़ा  भोपाल  द्वारा  संचालित  कपड़ा  मिलों  में  इस  समय  कितने  ऐसे

 कारी  विभिन्न  पदों  पर  हैं
 तथा

 उनके  नाम  क्या  हैं
 जो

 केन्द्र  या  राज्य  सरकार  की  सेवा  से  सेवा  निवृत्त

 हो
 चके

 हैं  ?

 उद्योग  कौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ato  पी०  मोर्य )
 :  सूचना  इकट्ठी

 की  जा  रही  है  शर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 पांचवीं  योजना  में  डाक-तार  कर्मचारियों  को  श्रीवास  सुविधाएं

 8274.  श्री  नारायण  चन्द  परिवार  :  क्या  संचार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 )  क्या  पांचवीं  योजना  में  डाक-तार  कर्मचारियों  को  शौर  अधिक  श्रावास  सुविधायें  प्रदान
 करने

 की  कोई  व्यवस्था

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  के  लिये  कितनी  धनराशि  झ्रावंटित  की  गई  है  तौर  इसका
 सर्किलवार

 प्रौढ़  पूर्वोत्तर  सिल
 में

 व्यौरा
 क्या

 शर
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 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  ed  तक  इस  सुविधा  के  aia  वाले

 द्वितीय  तथा  चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारियों  की  प्रतिशतता  कितनी  है  सनौर  31  1975  को  इससे  कितने

 प्रतिशत  कर्मचारियों को  लाभ  हो  रहा  है  ?

 संचार  मंत्री  शंकर  दयाल
 जी  at

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  डाक-तार  कर्मचारियों  के  लिए  श्रावास-सुविधाश्रों

 विस्तार  हेतु  61.25  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया  गया  है  |  Pee,  व्यावसायिक  इमारतों  के  निर्माण

 पर  पाबन्दी  लगने  दे  कारण  स्टाफ  क्वार्टरों  के  निर्माण  सम्बन्धी  नए  काम  शरू  नहीं  किए  जा  र  |

 योजना  के  पहले

 दो  वर्षों  (1974-75,  1975-76)  में  स्टाफ  क्वार्टरों  के  निर्माण कार्य  को  चालू  रखने

 के  लिए  जितनी  निधि  का  प्रावधान  किया  गया  है  उसका  सकील  वार  ब्यौरा  भ्रनुबन्ध  में  दे  दिया  गया

 है  ।  उत्तर  पश्चिमी  कौर  उत्तर

 रवी

 सिलों से  सम्बन्धित  राज्यवार  eater  श्रतुबन्ध  पी  में  दिया  गया है  ।

 योजना  के  शेष  तीन  वर्षों  के  दोरान  कितनी  उपलब्ध  कराए  जाने  को  सम्भावना  इसकी

 जानकारी नहीं  है  ।  निधि  के  उपलब्ध होने  के  बारे में  स्थिति  की  जानकारी  सिलने  के  बाद  राज्यवार

 sear  निधि  का  ब्यौरा  तय  किया  जाएगा  |

 कर्मचारियों का  वेतन  जिस  श्रेणी  में  बराता  है  उसके  प्रनूसार  उन्हें  छह  टाइप के

 क्वाटर  दिए  जाते  हैं  ।  इन  छह  श्रेणियों में  विभाजित  किए  गए  कर्मचारियों की  परन  मानित  संख्या  प्रो  31
 दर

 1973  को  उपलब्ध  क्वार्टरों  की  संख्या  तथा  उपलब्ध  क्वार्टरों  के  प्रतिशत  ग्रीन  बन्ध  गਂ  में  दिखाए

 गए  हैं  ।  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  wea  तक  कितने  प्रतिशत  कर्मचारियों  को  क्वार्टर  मिलने  की

 सम्भावना है  यह  उपलब्ध  होने  वाली  धनराशि  पर  निसार  करेगा  |  योजना  में  61.  25  करोड़

 रुपयों का  जो  प्रावधान  किया  गया  है  उससे  विभिन्न  वर्गों  में  18,400  यूनिट  बढ़  जाने  की

 विवरण

 as  74-75  अनुदान  पर  75-76  अनुमान )  में  स्टाफ  क्वार्टरों  के  लिए  निधि का
 झाड़न

 सक्ती  निधि  का  हजार  रुपयों  में

 अ  es  य  क

 1974-75  1975-76

 अनुदान )  अ्रनुमान  )

 ar  et  1915  637

 बिहार  239  490

 दिल्ली  639  5444

 गुजरात  2347  237

 जम्म  तथा  कशमीर  110  246
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 ~~
 सर्विस  निधि  का  हजार  रुपयों  में

 किक  अमम  ——  er

 1974-75  1975-76

 ( ग्र:र्तम  अनुमान

 .  1241  2000

 nae
 1

 24

 मध्य  प्रदेश  .  .  753  791

 2082  3098

 उत्तर  पूर्वी  252  891,

 उत्तर  पश्चिमी  (  असम
 583.0  145 न्याय

 1430  827

 302 राजस्थान  597

 तमिल  नाम  1090  3873

 उत्तर  प्रदेश
 839  596

 पश्चिम  बंगाल  934  1253

 22079 15249

 विभिन्न  वर्गों  में
 अनुमानित

 क्वार्टरों  की  संख्या  प्र  प्रतिशत  नीचे  दिए गए  a. »>- —— Q-

 टाइप  सख्या  कर्मचारियों  की  प्रतिशत

 सख्या

 .  7703  178061  4.3

 II  15536  222950  6.9

 11  3040  54786  5.6

 IV  777  22.3
 3482

 163  918  17.7

 VI  45  190  23.6
 oe
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 10  1897  (
 लिखित  उत्तर \

 TD

 मंगलौर  सें  ale  उदीपी  के  निकट  ब्रह्मा वार  में  प्रसारण  wer  की

 स्थापना  करना

 8275.  को  पी०  रंगनाथ  दिनाय:ः  क्या  सुचना  शौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  मंगलौर  मेट्रो  उदासी  के  निकट  ब्रह्मा वार  में  प्रसारण  केन्द्र  स्थापित  किये  जा  रहे

 इन  केन्द्रों  के  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  अब  तक  कया  प्रगति  हुई  और

 निर्माण  पुरा  करने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  पनीर  प्रसारण  केन्द्र  कब  तक  कार्य  प्रारम्भ
 कर  देंगे  ?

 सुचना  शौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 धर्मवीर

 :  हां  ।

 उदीपी  के  निकट  ब्रह्मा वार  में  ट्रांसमीटर  के  लिए  सिविल  निर्माण  कार्य  लगभग  मुकम्मल

 हो  गये  मंगलौर  में  स्टूडियो का  निर्माण  कार्य  मुकम्मल होने  वाला  है  ।

 निर्माण  काय  कार्यक्रम  के  अनुसार  चल  रहा  है  रेडियो  स्टेशन  के  चालू  वर्ष  के  ग्रस्त  तक

 तैयार  हो  जाने की
 उम्मीद  है  ।

 पांचवीं  योजना  में  कर्नाटक  में  सुपर  तापीय  केन्द्र  को  स्थापना

 8276.  श्री  पी०  रंगा नाथ  दीनार  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पांचवीं  योजना  में  कर्नाटक  राज्य  में  एक  सुपर  तापीय  केन्द्र  की  स्थापना करते  का

 कोई  प्रस्ताव  शौर

 (@)  यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है
 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उप मंत्रो  (Mo  fast  प्रसाद  )  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 बिजली  के  प्रयोग  पर  प्रतिबन्ध

 8277.  थी  डी०  ato  चन्द्र  गौडा  :
 कया  ऊर्जा  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिजली
 के  जिसमे  वातानुकूलक  का  प्रयोग:/करना  भो  शामिल  पर

 प्रतिबन्ध

 यदि  तो  कया  दिल्ली  प्रशासन  ने  ऊर्जा  मंत्रालय  जिसक  निदेश  पर  गत  गर्मियों  में

 बिजली के  प्रयोग  पर  लगाई  गई  कोई  father  हैਂ  कि  किसी  अन्य की  ूटी  के  लिये  दिल्ली

 को  परेशान  नवदीं  किया  जा  सकता  और

 af at,  तो  इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्री
 (ait

 कृष्ण  चन्द्र  दिल्ली  में  इस  समय  ऐसे.कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  हैं  |

 कौर  (tr)  प्रश्न नहीं  उठता  ।..
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 oO

 Papers  Laid  on
 ute  हट

 सभा  पटल  पर  रखें  गए  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 सीमेन्ट  तथा  उपयोग  का  विलियम्स  )  संशोधन  आदेश

 उद्योग  झ्र  नागरिक  पूति  मंत्री  to  ए०  :  मैं  प्रावश्यक वस्तु  1955

 की  धारा  3  की  उपधारा  (6)  के  were  सीमेंट  तथा  उपयोग  का  विनियमन )  संशोधन

 1975  तथा  अंग्रेजी  की  एक  जो
 दिनांक  16  1975

 के

 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  ato
 करा  180

 में
 प्रकाशित

 हुआ  सभा  पटल  पर

 रखता हूं  |

 मैं  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०-9570/75]  ।

 राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  1975  तथा  भारत  हैवी  प्लेट  एण्ड  बेसिस

 लिमिटेड  की  समीक्षा  तथा  वर्ष  1973-74  के  लेखे

 पेट्रोलियम  और  रसायन  साल  में  राज्य  मंत्री  ए०  सी ०  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र

 सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 (  1)  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम
 1962

 की
 धारा  22

 की  उपधारा  (  3)
 के  अन्तर्गत  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  1975  तथा  अंग्रेजी

 की  एक  जो  दिनांक  12  1975 के  भारत के  राजपत्र  में

 अधिसूचना संख्या  सा०  सा०  fro  477  में  प्रकाशित हुए  थे  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  |

 (2)  कम्पनी
 1956

 की
 की  उपधारा  (1)  के  अन्तर्गत

 निम्नलिखित  पत्रों
 तथा

 भ्रंग्रेजी
 की  एक-एक  प्रति

 —_——

 )  भारत  हैवी  प्लेट  एण्ड  वेल्स
 विशाखापत्तनम

 के
 वर्ष  1973-74

 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  |

 भारत  हैवी  प्लेट  एण्ड  .  विशाखापत्तनम का  वर्ष  1973-74

 का  वार्षिक  लेखा परीक्षित  लेखे  तथा  उस  पर  नियंत्रक  ate

 महालेखापरीक्षक की  टिप्पणियां

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०-9572/ 75]  |

 प्रशासनिक  सुधार  झायोग  के  प्रति  दिनों  में  की  गई  सिफारिशों  पर  नीतियों  के  बारे  में  वक्तव्य

 गुह  मंत्रालय  कामिक  कौर  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य
 मंत्री

 होम
 :  मैं

 प्रशासनिक  सुधार  आयोग  के  विभिन्न  प्रतिवेदनों  में  दी  गई  कतिपय
 सिफारिशों

 पर  किये  गये
 नीतियों

 तथा  उन
 निर्णयों

 की  क्रियान्विति के  सम्बन्ध  में  एक  विवरण  (  31
 1975

 तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  wo  |
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 ne  en  लि  अधीनना  पद  र  सड़े  पे

 नियम  377  के  अस्तंगत विवरण  प्र  तीखेपन
 विनियोग  लेखे  तथा  श्री सुच  नाएं

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी )  :  मैं  निम्नलिखित  पत्न  सभा  पटल  पर

 रखता हूं  :  --

 (1)  राष्ट्रपति  शासन  के  अधीन  राज्यों  तथा  संघ  राज्यों  से  सम्बन्धित

 प्रतिवेदनों  को  सभा  पटल  पर  रखने  के  बारे  में  श्री  ईरा  संविधान  द्वारा  22

 1975  को  नियम  377  के  भ्रमित  सभा  में  उठाये  गये  मामले  के  अनुसरण में  एक
 विवरण  तथा  अंग्रेजी  |

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  75]

 (2)  पांडिचेरी संघ  राज्यक्षेत्र  के  बारे  में  दिनांक  28  1974 के  राष्ट्रपतीय  आदेश

 के  पैरा  के  साथ  पठित  संघ  राज्य  क्षेत्र  शासन  अधिनियम  1963

 की
 धारा  49  के  भ्रन्तगंत  निम्नलिखित  पत्तों

 तथां  अंग्रेजी  की

 एक-एक  प्रति

 पांडिचेरी  संघ  राज्यक्षेत्र  शासन  के  सम्बन्ध  में  भारत  के  नियंत्रक  झर

 महालेखापरीक्षक का  थ  1971-72  का  प्रतिवेदन  |

 पांडिचेरी  संघ  राज्यक्षेत्र  शासन  के  सम्बन्ध  में  भारत  के  नियंत्रक

 महालेखापरीक्षक  का  वर्ष  1972-73  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  ।

 (3)  पांडिचेरी  संघ  राज्यक्षेत्र शासन  के  ay  1971-72 के  विनियोग  के  लेखें  अंग्रेजी

 की  एक  प्रति  ।

 (4)  पांडिचेरी  संघ  राज्यक्षेत्र  शासन  के  ae  1972-73  के  विनियोग  लेखे

 तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  |

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  |

 (5)  पांडिचेरी  संघ  राज्यक्षेत्र  केवल  1971-72  के  वित्त  लेखे  तथा  भ्रंग्रेजी

 की  एक  प्रति  }

 (6)  पांडिचेरी संघ  राज्यक्षेत्र  के  ad  1972-73  के  वित्त  लेखे  तथा  भ्रंग्रेजी

 की  एक  प्रति  ॥

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  |

 (7)  जीवन  बीमा  निगम  1956 की  धारा  43
 की

 उपधारा  (4)  के

 अन्तर्गत
 अधिसूचना  संख्या

 सासानी  209(5)  तथा  wast
 की  एक  जो  दिनांक  22  1975  के  भारत  के  में  प्रकाशित

 हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  दिनांक  23  1958  के  भारत  के  राजपत्न  में

 प्रकाशित  अधिसूचना  संख्या  साँ०  ato  नि०  734  में  कतिपय  प्रबंधन
 किया

 गया है  ।

 प्रियाल  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी  ०-9578/75]  ।
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 (8)  संविधान  के  अनुच्छेद  151(1)  के  अन्तर्गत  नि निम्नलिखित  पत्तों  तथा

 अंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति

 भारत  के  नियंत्रक  कौर  महालेखापरीक्षक  का  वष  1973-74  का

 संघ  सरकार  |

 भारत  के  नियंत्रक  ae  महालेखापरीक्षक  1973-74  का

 संघ  सरकार  1+

 में  रखे  गये  ।  देखिये  एल०  |

 (9)  रक्षा  tara के  ag  1973-74 के  विनियोग  लेखे  की  एक  प्रति  तथा  तत्सम्बन्धी

 वाणिज्यिक  परिशिष्ट  तथा  भ्रंग्रेजी  |

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  |

 (10)  वर्ष  1973-74  के  संघ  सरकार के  विनियोग  लेखे  तथा

 अंग्रेजी  की  एक  प्रति  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल ०  |

 श्री  सेझियान  :  मैंने  ध्यान  इस  गम्भीर  भूल  की  कौर  दिलाया था

 कि  उन
 राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  लेखा  परीक्षित  लेखे  सभा  में  नहीं  रखे  गये  जिनमें  राष्ट्रपति  का

 शासन  है  ।  सरकार  को  ही  इन प्रतिवेदनों  को  सभा  पटल  पर  रखना  चाहिए
 ।

 पांडिचेरी
 के

 मामले  में  जब  मैंने  यही  बात  उठायी  थी  तब  अध्यक्ष  महोदय  ने  टिप्पणी  की  थी  यदि
 परीक्षक  या  लोक  सेवा  आयोग का  कोई  प्रतिवेदन हो  तो  उसे  विधान  सभा  सभा  पटल  पर

 र  यदि  वहां  विधान  सभा  न  हो  तो  उस  विधान  सभा  का  काय  सम्पादन  करने
 सभा

 के  पटल  पर  रखा  जाना  चाहिए  ।  यदि  संविधान  में  इसका  उल्लेख  नहीं  तो  इससे  कोई  भ्रातृ  नहीं

 पड़ता 1

 इससे  पूर्व  अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समितियों  के  सभापतियों के  सम्मेलन में
 भी  आपने

 कहा था  कि  जिन  राज्यों  में  राष्ट्रपति  का  शासन  है  उनके  सभा  पटल  पर  रखे  जाने  वाले  पत्नों  के  बारे

 में  कोई  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ताकि  ऐसे  पत्र  छानबीन  के  बिना न  रह  जायें  ।  परन्तु  मंत्री  महोदय

 ने  ग्राम  जो  उत्तर  दिया  है  उससे  प्रतीत  होता  है  कि  उन्हें  यह  स्वीकार्य  नहीं  है  ।  उनका  तव  है  कि  यदि

 किसी  राज्य  में  राष्ट्रपति  का  शासन  wer  अवधि  के  लिये  है  तब  यही  weer  होगा  कि  राज्य

 विधान  सभा  के  पटल  पर  ही  वे  रखे  जायें  ।  परन्तु इस  मामले  में  एक  वह  से  अधिक हो  गया  है  ।

 गुजरात  राज्य  के  सम्बन्ध  में  महालेखापरीक्षक  के  विनियोग  लेखे  इन  14  महीनों में  सभा

 पटल  पर  रख  दिये  जाने  चाहिए  थे
 ।  पांडिचेरी

 के  बारे  में  उन्होंने कहा  कि  1971-72 का  प्रतिवेदन
 संभा

 के
 10  1973  को  भंग  हो  जाने  के  कारण  नहीं रखा  किन्तु इतने  दिनों  तक

 यहं  कयों  भुलाये  रखा  गया  ?  एक  तक  यह  दिया  गया  कि  हिन्दी  अनुवाद  पुरा  न  हो  पाने  के  कारण

 ऐसा  नहीं  किया  जा  सका  ।
 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  अनुवाद  में  एक़  वय

 से  भी  अ्रधिक  समय

 लग  जाता है  ?  जो
 प्रतिवेदन

 विधान  सभा  में  नहीं  रखे  जा  सके  उन्हें  इस  सभा  के  प्रबल  पर  रखा  जाना

 चाहिये  था  | |  |
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 10  1897  )  सभा  पटल  पर  रख  गय  पत्र

 ay  1972-73  का  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  1974  में  पेश  किया  गया  ।  हिन्दी

 mare भी  1975 में  गया  था  इस  कार्य पर  सरकार  इतना  समय  क्यों  लगाती है  ?

 मझे  सन्देह  है  कि  यदि  मैंने  मामला  न  उठाया  होता  तो  न  जाने  कितना  विलम्ब  होता  ।

 श्री  एस०  एल०  शशाधर  द्वारा  लिखित  भारत  तथा  ब्रिटेन  के  नियंत्रक॑  महालेखा

 तुलनात्मक  में  लिखा  है  कि  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदनों  को  उनके  प्रस्तुतीकरण  के  एक

 सप्ताह  के  भीतर  विधान  सभा  में  प्रस्तुत  fear  जाना  चाहिए ।  मैं  स्वीकार करता  हुं  कि

 संविधान  में  इस  बारे  में  कोई  प्रविधि  निर्धारित  नहीं  की  गई  है  ।  किन्तु  महज़  इसीलिये इन  पत्रों  को

 इतने  समय  तक  सभा  पटल  पर  न  रखे  जाने  का  कोई  झ्रौचित्य  नहीं  है  ।

 art  हम  वित्त  विधेयक  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  ।  इतने  दिनों  तक  अनुदानों  की  मांगों पर  हीं

 चर्चा  करते  रहे  |  कया  श्राप यह  नहीं  समझते कि  अनुदानों  की मांगों से  ge  यदि  यह  रिपोर्ट  प्रस्तुत

 र  दी  गई  होती  तो  यह  सदस्यों  के  लिए  अधिक  उपयोगी  होती
 ?

 ये  प्रतिवेदन  नियंत्रक तथा  महा

 लेखा-परीक्षक  से  कब  प्राप्त  हुए  कौर  उनको  सभा  पटल  पर  रखने  में  विलम्ब  क्यों  ea  ?

 श्री  प्रणब  कुमार  पांडिचेरी  के  लेखा-परीक्षित  लेखों  के  बारे  में  मैंने  वास्तविक

 स्थिति  बताने  की  चेष्टा  की  है  ।  माननीय  सदस्य  ने  कि  पांडिचेरी  प्रशासन  के  बारे  में  लेखा

 परीक्षा  प्रतिवेदन  की  भ्रंग्रेजी की  प्रति  10  मान  को  प्रस्तुत की  गयी  ।  वास्तव  स्थिति  यह  है  कि

 पांडिचेरी  प्रशासन  का  उत्तरदायित्व केन्द्र  पर  28  पाच  को  पड़ा  ।  इसलिए  मेरे  यह  कहना  कठिन

 है  कि  उक्त  प्रतिवेदन  पांडिचेरी  प्रशासन  को  10  मार्च  को  प्राप्त  हुमा  था  अथवा  नहीं  ।  हिन्दी  की  प्रति

 में  अ्रवश्य कुछ  विलम्ब  gate  ।

 हिन्दी  प्रतूवाद चव्य  पर  स्वाभाविक  रूप  से  कुछ  समय  तो  लगता  ही  है  ।  री  चेष्ठा  दोनों

 भाषाओं में  पत्र  एक  साथ  प्रस्तुत  करने  की  रहती  है  ॥

 प्राक्कलन  समिति  सम्बन्धी  पत्र

 PAPERS  RELATING  TO  ESTIMATES  COMMITTEE

 थ्रो  घामनकर  में  प्राक् कल  समिति  की  सिफारिशों  के  जो  सम्बन्धित की

 गई  कार्यवाही  प्रतिवेदनों  में  सम्मिलित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  समय  पर  नहीं  दिये  गये

 वाले  निम्नलिखित  विवरण  सभा  पटले  पर  रखता  हूं

 (1)  प्राक्कलन  समिति  लोक  के  प्रतिवेदन  के  अध्याय 5  में

 सम्मिलित  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  दिये  गये  उत्तरों  का  विवरण  |

 (2)  प्राक्कलन  समिति  लोक  के  प्रतिवेदन के  mea  5  में

 सम्मिलित  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  दिये  गये  उत्तरों  का  विवरण  ।

 (3)  प्राक्कलन  समिति  लोक  के  प्रतिवेदन के  अध्याय 5  में

 सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  दिये  गये  उत्तरों  का  वितरण  |

 (4)  प्राक्कलन  समिति  लोक  सभा  )  के
 प्रतिवेदन

 के
 अध्याय

 5
 में  सम्मिलित

 सिफारिशों  पर  सरकांर  grat  दिये  गये  उत्तरों  का  विवरण  ।
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 Papers
 Relating:  fo  Estimates  ‘Committee अय  _Vaisakha

 10,  1897  (Saka)

 राज्य  सभा  a  सन्देश

 MESSAGES  FROM  RAJYA  SABHA

 महासचिव  :  मूझे  राज्य  सभा  से  प्राप्त  एक  संदेश  की  सूचना  देनी  है  कि  राज्य  सभा

 29  1975  को  अपनी  बठक  में  टोकियो  कन्वेंशन  1974 में  लॉक  सभा

 रस  26  1975 को  किये  गये  संशोधनों  से  सहमत  हो  गई  हूं  ।

 माला

 प्राकलन  समिति

 ESTIMATES  COMMITTEE

 प्रतिवेदन  तथा  कार्यवाही--सारांदा

 श्री  घामनकर  में  प्रावधान  समिति  के  निम्नलिखित  प्रतिवेदन  तथा

 कार्यवाही-सारांश  प्रस्तुत  करता  हुं  —a

 (1)  निर्माण  कौर  श्रीवास  मन्त्रालय  के  सम्पदा  निदेशालय  के  सम्बन्ध  में

 प्रतिवेदन  |

 saad  प्रतिवेदन  क  सम्बन्ध  में  समिति  की  बैठकों  के

 सारांश  ॥

 ?
 (  ~  )  (*)  नौवहन  ate  परिवहन  wary  परिवहन  समन्वय  के  सम्बन्ध  में

 प्रतिवेदन  ।

 उपयुक्त  प्रतिवेदन  के  सम्बन्ध में  समिति  की  बैठकों  के  कायंवाह्ी-सारांश

 (3)  इस्पात  कौर  खान  मन्त्रालय  विभाग--तंहा  कौर  इस्पात

 तथा  ate  मिश्रित  धातुद्नों  की  वितरण

 आदि  के  सम्बन्ध  में  प्रतिवेदन ।

 उपर्युक्त  प्रतिवेदन  के  सम्बन्ध  में  समिति  की  बैठकों  के

 सारांश  |

 (4)  शिक्षा  भर  समाज  कल्याण  मदिरालय  विभाग

 युवक  राष्ट्रीय  एकता  शादी  के  सम्बन्ध  में  प्रतिवेदन  ।

 (5)  शिक्षा  att  समाज  कल्याण  मन्त्रालय  में--भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण--के
 सम्बन्ध  में  समिति के  52  a  प्रतिवेदन  में  दी  गई  सिफारिशों पर  सरकार

 द्वारा  की  गई  कार्यवाही  के  सम्बन्ध  में  प्रतिवेदन  ।
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 30  1973

 लोक  लेखा  समिति

 PUBLIC  ACCOUNTS  COMMITTEE

 प्रतिवेदन

 मैं  लोक  लखा  समिति  के  निम्नलिखित श्री  ज्योतिर्मय  बसु  होकर )

 बदन  प्रस्तुत  करता  Fo

 (1)  भारत  की  अनुसंधान  परियोजनाओं  में  विदेशी  साझेदारी  अथवा  सहयोग  के

 सम्बन्ध  में  प्रतिवेदन ।

 क  NUT ah  पता  पत्तन  न्यास  के  ay  1968-69  स Al  1972-73  के  लेखें (2)

 लेखापरीक्षा  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  17  प्रतिवेदन  ।

 समिति  का (3)  नई  रेलवे  लाइनों  पर  लोक

 प्रतिवेदन  ।

 सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति

 COMMITTEE  ON  PUBLIC  UNDERTAKINGS

 प्रतिवेदन  तथा  कार्यवाही  सारांदा

 श्री  नवल  किशोर  sat  )  :  में  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  के  निम्नलिखित

 प्रतिवेदन  तथा  कार्यवाही--सारांश  प्रस्तुत  करता  हूं  :--

 (1)  फर्टीलाइजर  एण्ड  कैमिकल्स  लिमिटेड  के  सम्बन्ध  में

 6  वां  प्रतिवेदन  |

 उपयुक्त  प्रतिवेदन  के  सम्बन्ध  में  समिति  की  बैठको ंके  कार्यवाही--सारांश  ।

 (2)  प्रक्रिया  तथा  विविध  मामलों  के  सम्बन्ध  में  समिति  (1974-75)  की  बैठकों

 के  कार्यवाही--सारांश  |

 (3)  समिति  के  प्रतिवेदनों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कोतवाली  के  सम्बन्ध  में

 समिति  (1974-75)  की  बैठकों  के  का्यंवाही--सारांश

 (4)  भारतीय  तेल  निगम  लिमिटेड  लाइन  अनुभाग  को  छोड़कर

 शाखा  प्रभाग )  के  सम्बन्ध  में  समिति  के  प्रतिवेदन  में  दी  गई

 निशां  पर  सरकार  द्वारा  की  कार्यवाही  कें  बारे  में  प्रतिवेदन ।

 ~—  amon

 लाभ के  पदों  सम्बन्धी  aaa  समिति

 JOINT  COMMITTEE  ON  OFFICES  OF  PROFIT

 उबा  प्रतिवेदन

 को  एस०-बी०  पी०  पट्टा मि राब  राव  :  मैं  लाभ
 के  पदों  सम्बन्धी  संयुक्त

 समिति  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता
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 Papers
 Relating  to  Committee  on  Offices  of  Profit

 April
 30,  1975:

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  tt  नोटिस  दिया  .  .

 mut  महोदय  :  केवल  उसी  सदस्य  की  बात  को  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित

 किया  जायेगा  जिसे  मैं  बोलने के  लिए  कहूं  ।  इस  तरह  बिना  टम प् धि 1 पद  उठ  कर  बोलना  ठीक  नहीं है  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  एक  सोशलिस्ट  नेता  की  मिरद्धतारी  प  बार  में

 RE:  ARREST  OF  A  SOCIALIST  LEADER  IN  WEST  BENGAL

 श्री  समर  गृह  :  मैं  पिछले  दो  दिन  a  नियम  377  के  अधीन  मामला  रखना

 चाहता  हूं  ।  कोयला  खानਂ  मजदूर  कांग्रेस  के  सचिव  मंत्री  श्री  जयन्त  पोद्दार  को  के

 अधीन  गिरफ्तार  किया  गया  gi  यद्यपि  प्रधान  मंत्री  ने  वक्तव्य  दिया  था  कि  का

 उपयोग  राजनीतिक  अथवा  श्रमिक  का्यंयत्त॑त्रों  के  विरुद्ध  नहीं  किया  कृपया  गृह

 मंत्री  से  इस  पर  वक्तव्य  देने के  लिये  कहे ं।

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी
 :

 वित्त  मंत्री  वित्त  विधेयक  पर  बोलते  समय

 महंगाई  भत्ते  के  मामले  को  भी

 उत्तर  प्रवेश  के  गाजीपर  जिले  में  हरिजनों  पर  अत्याचारों  फ  बार  में

 RE:  ATROCITIES  ON  HARIJANS  IN  GHAZIPUR  DISTRICT  OF
 UTTAR  PRADESH

 Shri  Sarjoo  Pandey  (Ghazipur):  In  my  district,  the  houseg  of  300  Harijans  have
 been  set  on  fire  and  two  Adivasis  have  been  killed.  There  is  panic  in  the  District.
 Whe  Home  Minister  may  please  give  a  statement.

 mead  महोदय :
 मैं  उनसे  वक्तव्य  देने  के  लिये  कहूंगा

 ee  ee  ee  ee  vee

 faa  1975

 FINANCE  BILL,  1975

 वित्त  मंत्री  (sir  सी०  :  मैं
 प्रस्ताव  करता  हुं  :

 aq  1975-76  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  की  वित्तीय  प्र स्थापनाओं  को  प्रभावी
 बनाने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाय े।

 वित्त  विधेयक  के  उपबन्धों  के  ऊपर  बोलने  से  मैं  बजट  प्रस्तुत  किये  जाने के
 आठ  सप्ताह  बाद  की  भ्रामक  स्थिति  का  संक्षेप

 में  उल्लेख  करना  चाहूंगा  ।

 थोक  मूल्यों  के  उपलब्ध  आंकड़ों  का  लेखा  जोखा  लेने  पर  पता  चलता  2
 कि  1974  के  भ्रांति  सप्ताह  से  मूल्यों  के  कम  होने  की
 wt  प्रवृत्ति  दिखाई  दी  वह  बजट  के  बाद  भी  बनी  रही  ॥

 इस  प्रकार  बजट  के  बाद  12  1975  को  समाप्त  होने  वाले

 सप्ताह  में  मुख्य  सूचकांक  में  0.09  प्रतिशत  की  कमी  इससे  पता
 चलता है  कि  इस

 सदन
 में  व्यक्त  किये  गये  भय  के  वर्ष  1974-75

 में  लगाये  गये  करों  का  लोक  मूल्यों के  गिरने की  प्रवृत्ति  पर  कोई

 नहीं  पड़ा  21  1974  घौर  12  1975  त  क
 थोक  मूल्य

 सुचकांक  में
 7

 प्रतिशत  को  कमी  करायी
 ।

 इसे  कमी  का  प्रभाव  खुदरा  व्यापार  पर

 भी  पड़ना  शुरू
 ।  माननीय  सदस्यों को  यह  जो मि कोर  संतोष  होगा  कि  उनें

 कुछ  देशों  में  से  एक  हूं  जिनमें  पिछले
 6

 महीने  से  मूल्यों  में  गिरावट  or  रही  है  ।
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 10  1897  faa  1975

 aq  19  की  खरीफ  फसल  संतोषजनक  होने  पर  भी  मूल्यों  में  कमी  की
 प्रकृति  बने  रहने  से  पता  चलता  है  कि  गत  एक  वर्ष में  लगाये गये  वित्तीय

 श्रचन॒ शासन चप्  से  मुद्रा  स्फीति  पर  निकल  प्रभाव  पड़ा  गत  व्य  की  qe  थोक
 मूल्य  सूचकांक  7  प्रतिशत  कम  हो  गया  है  खुदरा  मूल्यों  पर  भी  यह  प्रभ

 पड़ना  प्रारम्भ  हो  गया

 श्रमिक  स्थिरता  are  प्रगति  तो  alae  उत्पादन  करके  ही  की  जा  सकती  है  ।  सौभाग्यवश

 वर्तमान  रबी  की  फस ल  के  अच्छा  ने  के  झ्रासार  खाद्यान्नों  की  वसूली  की

 सम्भावनाएं  भी  बहुत  प्य््च्छी  AT  1974-75  की  अन्तिम  तिमाहीਂ  में  कुछ

 महत्वपूर्ण  उत्पादों  जसे  सीमेंट  ,  नाइट्रोजन  कास्टिक  चीनी  शर

 वनस्पति तेल  के  उत्पादन में  10  से  40  प्रतिशत  तक की  वृद्धि  हुई  वद्धिकी यह

 प्रवृत्ति  1975  में  भी  बनी  हुयी  है  ।

 बिजली  कौर  उर्वरकों  के  उत्पादन  क़े  लिये  किये  जा  रहे  संयुक्त  प्रयत्नों के

 परिणामस्वरूप  यह  aa  करना  स्वाभाविक  है  कि  1975-76  में  औद्योगिक

 उत्पादन  के  सूचकांक  मंडोर  सुधार  होगा  ।  योजना  परिव्यय  में  23  प्रतिशत  की

 अ्रौर  विधि  किये  जाने  से  औद्योगिक  उत्पादन  तथा  क्षमता  के  उपयोग  को  बढ़ाने  में

 ग्रोवर  भी  सहायता  मिलेगी  |

 इस  समय  यद्यपि  मूल्य  नियन्त्रण  में  परन्तु  इससे  सन्तुष्ट  नहीं  हो  जाना  चाहिए  कार  न

 ही  वित्तीय  अथवा  मुद्रा  सम्बन्धी  अन  शासन  में  कोई  ढील  देनी  चाहिए  ।

 माननीय  द्वारा  दिये  गये  मूल्यवान  सुझावों  क  आघार पर  सरकार  ने  करों  में  कुछ

 बदल  करने  का  निर्णय  किया

 वित्त  विधायक  में  12,  000  रुपये  से  कम  की  wa  वाले  व्यक्तियों के  सम्बन्ध  में  आश्रित  बच्चों

 की  उच्च  शिक्षा  पर  होने  वाले  व्यय  पर  we  देने  का  उपबन्ध  किया  गया  था  ।  इन  उपबन्धों  को  दो  मामलों  में

 ग्न  और  भी  नरम  बनाया  जा  रहा  है  ।  प्रबन्धਂ  में  स्नातक  अथवा  स्नातकोत्तर  पाठयक्रम  का

 अध्ययन  कर  रहे  प्रत्येक  बच्चे  के  लिये
 1000

 रुपए
 कम  कर  देने  का  निर्णय किया  गया

 यह  राहत
 पराश्रित  भाइयों  तथा  बहनों  की  शिक्षा  पर  भी  मिलेगी  ।

 इस  ब्याज से  400  रुपये  से  प्रतीक  होने  वाली  प्राय  पर  कर  लगता  था  ।  अरब  क्योंकि

 ब्याज  की  दर  बढ़  गई  इसलिये इस  सीमा  को  1000  रुपये  करने  का  मेरा  प्रस्ताव  ।

 जैसा कि  सदस्यों को  ज्ञा  त  मालिकों  द्वारा  उपदान  निधि  स्थापित  किए  जाने  के  लिये कर  सम्बन्धी

 कानून  में  कुछ  उपबन्ध  हैं  ।  कर्मचारियों  द्वारा  दिये  जाने  वाल  अंशदान  राय  कर
 से

 मुक्त

 किसी  मालिक  के  वित्तीय  कठिनाई  में  फंस  जाने  पर कर्मचारियों के  पैसे  पर  ata  न  इसके  लिए

 यह  उपबन्ध  है  कि  उक्त  निधि  को  एक  निर्धारित  प्रक्रम  के  निविष्ट  किये  जाने  का  उपबन्ध  है  |  इसी  उद्देश्य

 की  पूति  के  लिये  इस  वित्त  विधेयक  में
 यह

 उपबन्ध  किया  गया  है
 कि

 उपदान  निधि
 में

 से  करदाता
 अपने दिए  हुए  पैसे  को  1  1977  से  पूरव  निकाल

 कर
 स्वीकृत  उपदान  निधि  में  डाल  सकते  हैं  क्योंकि

 कई  मालिको ंने  उपदान  निधि  को  बिना  स्वीकृत  कराये  कर्मचारियों से  अंशदान  लेना  प्रारम्भ  कर  दिया
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 rindnce  111,  अस  Vaisakha  10,  1897  (Saka)
 [rs

 मल  fad  विधेयक  में  पालन  कौर  मुर्ग  पालन से  होने  वाली  ्राय की छट की  छट  सीमा  10,000

 रुपए  प्रति  वर्ष  रखी गई  थी  ।  हमसे यह  झ्रावेदन  किया  गया  कि  प्रस्तावित  संशोधन  का  इन  उद्योगों

 पर  बड़ा  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  ।  इसलिए  मेरा  इरादा इस  इन  ल्लोतों  से  प्राप्त  पर  छट

 देने  का  है  |  तदनुसार  कर  देय  लाभ  के  एक  तिहाई  अथवा  10,000  रुपये  जो  शरीक  को

 कर  निर्धारण  करते  समय  लाभ  से  घटाने  की  अनुमति  होगी  ।

 इस  विधेयक  के  एक  उपबन्ध  के  गैर-बैंककारी  गैर-वित्तीय  कम्पनियों  द्वारा  जनता

 से  प्राप्त  जमा  राशियों पर  जाने  वाले  ब्याज  का  केवल  85  प्रतिशत  व्यय  के  रूप  में  कर  से

 घटाया जा  सकता  था  ।  मैं  विधेयक  में  यह  स्पष्ट  करने  के  लिये  एक  संशोधन  का  प्रस्ताव कर  रहा
 हूं  कि  कम्पनी  की  आस्तियों  में  25  प्रतिशत  तक  परिवर्तन  करने  के  yee  से  प्राप्त  किये  गये  डिबेंचर

 ait  ऋणों  पर  दिये  गये  व्याज  को  इस  उपबन्ध  के  सन्तप्त  शामिल  नहीं  माना  जाएगा  |

 माननीय  सदस्यों  को  यह  जानकर  प्रसन्नता  होगी  कि  उनके  अ्रनुरोध  पर  में  खाण्डसारी  पर  मिश्रित

 वसूली  को  फिर  से  लागू  करने  का  प्रस्ताव  कर  रहा  इसे  1975  से  वापिस ले  लिया  गया
 था  ।

 परन्तु  उसमें  दो  परिवर्तन  किये  गये  हैं  ।  पहले  परिवर्तन  के  सल्फीटेहान  प्लान्ट  की  मदद  के

 बिना  चलने  वाले  खाण्डसारी  एककों  पर  लगने  वाला  प्रति  सेंटीफ्य ज  28-2-75  को  लाग  दर  से

 दुगना  हो  जायेगा  कौर  साल्फीटेहान  संयंत्रों  के  सम्बन्ध  में  यह  ढाई  गना  होगा  ।  दूसरा  परिवर्तन

 यह  हैं  कि  जिन  खाण्डसारी चीनी  निर्माताओं  ने  मिश्रित  वसूली  योजना  को  स्वीकार  किया  उन्हें

 प्रत्येक गैर  पिराई  मौसम  के  लिये  लाग  वर्तमान  कम  दर  पहले  के  समान  लाग  रहेगी  ।

 वर्जीनिया-परिष्कृत  तम्बाक  पर  से  शल्क  को  घटा  कर  3  रुपया  प्रति  किलोग्राम  करने  का

 प्रस्ताव
 है

 |  इसके  शझ्रतिरिक्त  मैं  खाने  के  काम  ae  वाले  श्रनिरमित  तम्बाकू  पर  शल्क  को  6

 ga  प्रति  किलोग्राम  तक  सीमित  रखने  का  भी  प्रस्ताव  कर  रहा  हूं  ।  1  1975 से  पहले  इस
 प्रकार के  तम्बाकू  पर  इसी  दर  से  शल्क  लिया  जाता  था  |

 नसवार  निर्माताओं  को  मूल्यांकन में  कठिनाई  होती  है  |  इस  तय  पर  शल्क के

 बजाय  2.  50  रुपए  प्रति  किलोग्राम  विशेष  शुल्क  लगाने का  प्रस्ताव  है  ।  इसके  लिये

 पेश  कर  gl

 बजट  में  टैक्स  सूत  पर  नई  लेवी  लगाई  गई  है  ।  गलता  है  कि  विधेयक  के  उपबन्धों

 प्रौढ़  शुल्क  की  दर  के  सम्बन्ध  में  गलतफहमी  होने  की  सम्भावना  है  ।  इसलिये मैं  इसे  1-  3-75

 से  लागू  करने  का  प्रस्ताव  कर  रहा  हूं  जिससे  कि  वास्तविक  मंशा  स्पष्ट  हो  सके  ।

 रेयन  और  संश्लिष्ट  रेशों पर  लगाये  गये  कर  तथा  कंपरोलेक्टम  डी०  एम०  टी ०  पर  लगे

 उत्पादन  शुल्क  के  सम्बन्ध  में  कई  अ्रभ्यावेदन  जाए  हैं
 ।  इस

 सम्बन्ध  में  मैं  कुछ  रियायतें  दे  रहा  हुं  ।

 डी०  एम०  टी०  पर  इस  समय  यथा मूल्य  शुल्क  में  मैं  25  प्रतिशत  की  कमी  करने  का  प्रस्ताव

 करता  हूं
 ।

 सूत  पर  मैं  प्रति
 किलोग्राम  10

 रुपए  की  छुट  दे  रहा  हूं  ।  इसके  ग्र ति रिक्त

 कृत्रिम  सिल्क  पर  लगे  मूल  उत्पादन  शुल्क  को  समाप्त  किया  जा  रहा  है  ।  इन रियायतों से

 उद्योग  की  अधिष्ठापित  क्षमता  का  उपयोग  हो  सकेगा  तथा  मूल्य  भी  पर्याप्त  सीमा  तक

 शक्ति
 चालित  करघों  को  चलाने

 वाले  छोटे  निर्माताओं  को  राहत  देने  के  लिये  मैं  निश्चित
 लेवी  की  दश्  में  परिवर्तन  कर  पहले  दो  करघों  पर  50

 अगले  दो  पर  100  रुपये  इससे
 अधिक

 पर
 200

 रुपए  तक  प्रति  वष  प्रति  करघा  करने  का  प्रस्ताव  कर  रहा  हूं  ।
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 छोटे  पैमाने  के  एसपी  फके  रान  स्पीकर  स्पीकर  प्रणाली  का  निर्माण  करने  वालों

 को  कुछ  रियायतें देने  का  प्रस्ताव  है  ।  इन  पर  लगे  शुल्क  में  30  से
 20

 प्रतिशत  तक  छूट  देने  का

 प्रस्ताव  है  ।  यह  छूट  केवल  उन  कारखानों  को  दी  जायेगी  जिनकी  पूंजी  7.  5  लाख  से  अधिक  न

 हो  ।

 कुछ  al पर  मद  68  के  भ्रत्तर्गत छूट दी छूट  दी  गई  थी  जब  मैं  उस  सुची  में  कुछ  ग्रोवर

 जैसे  छोटे  खादी  कौर  खेलकूद  का

 सामान  प्रौढ़  ऐसी  ही  कई  प्राय  वस्तुभ्नों  को  शामिल  कर  रहा  हं  ।

 वित्त  विधेयक  में  दी  गई  रियायतों  से  राय  में  33  करोड़  रुपये  की  कमी  होगी  ।  यह  सभी

 परिवर्तन  समुचित  अधिसूचना  द्वारा  are  से  लागू  हो  जाएंगे  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  को  सभा  के  विचारार्थ प्रस्तुत  करता  हु  ।
 '

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  उत्तर  प्रदेश  के  कुछ  लोग  सुती  धागे  .  .  .  .

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 प्राकार  समय  मिलेगा
 ।

 श्री  सोनिया  :  faa  विधेयक  oer  विधेयकों  की  तरह  परिचालित नहीं  किया  जाता  ।  इस

 लिये  हमें  उसका  विवरण  पता  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रपने  भाषण  में  इसे  ले  सकते  हैं ।

 श्री  सेझियान :  नियम  72  के  ग्रनुसार  अ्रध्यक्ष  विस्तृत  चर्चा  की  भ्र नुम ति  दे  सकते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  विधेयक  विचार  की  स्थिति  में  है  तो  मैं  दो  भाषणों--एक  विचार  किए

 जाने से  पुर्व  प्रौर  दूसरा  उसके  बाद--की  भ्र नू मति  दे  सकता  हूं
 ?

 हमारे पास  15  घंटे  हैं  ।  10  घंटे  वाद-विवाद के  लिये  हैं  ।  wea  में  मतदान होगा

 श्री  सेझियान  :  मैं  दो  भाषणों  की  मांग  नहीं  कर  रहा  ।  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  कि  क्या

 ng  सदन
 की

 हानि  से  परे  नहीं  है
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  संवैधानिक  वैधता  पर  मैं  aaa  निर्णय  नहीं  दे  सकता  ।

 श्री  ज्योतिर्मय बसु  :  मुद्रा  स्फीति  समाप्त  करने  के  नाम  पर  सरकार  ने
 288  करोड़ के  कर

 रू  किये  उसमें  से  अधिकांश  ह् अ्रथात्
 286  .  5

 करोड़  रुपए  के  कर  प्रत्यक्ष  कर  हैं
 ?

 (  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन

 Mr,  Deputy  Speaker  in  the  Chair.

 प्रत्यक्ष  करों  में  रियायतें  दी  गई  हैं  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  उन्होंने  वित्त  विधेयक  में  उत्पादन

 शुल्क को  लिया  है  ।-
 क्या  सभा

 इस
 मामले  को

 ले
 सकती  है  ?  इसका  निर्णय  किया  जाये  ।  क्या  इस
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 सदन को  वित्त  विधेयक  में  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  सम्मिलित  करने  का  भ्र धि कार  पृष्ठ  61  पर  मद

 68  को  देखिए  ।  इसे  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  तथा  नमक  कर  में  शामिल
 करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 हमार  संविधान  की  पहली  सुची  की  मद  84  द्वारा  संसद  को  तम्बाकू  अन्य  उत्पादित  वस्तुओं

 पर  उत्पादन  कर  लगाने  का  झ्र धि कार  दिया
 गया  है

 ।  परन्तु  wes  निर्मित  वस् तुम् नों  का  उल्लेख  नहीं  किया

 गया  है  ।  संसद्  द्वारा  उनके  नाम  दिये  जाने  चाहिएं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आपकी  प्राप़्ति  संवैधानिक  आधार  पर  है  तब  तो  इस  पर  चर्चा

 wy  है  batt  यदि  are  का  अभिप्राय  है  कि  यह  विशेष  खण्ड  संसदीय  क्षमता  से  बाटर  है  तब  मुझे
 बात  समझनी  होगी  ।

 श्री  सोमनाथ
 चटर्जी  :

 क्या  संसद्  ऐसा  कानून  पास  कर  सकती  है  जिसमें  ऐसा  उपबन्ध हो  जैसा
 मद  68  में  है  जिसे  माननीय  मन्त्री  उत्पादन  शुल्क  तथा  नमक  शझ्रधघिनियमਂ  में  सम्मिलित  करना

 चाहते  हैं  ?  हमारी  क्षमता  उल्लिखित  वस्तुप्नों  पर  केवल  उत्पादन-शुल्क  लगाने  की  है  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जब  भी  कोई  सदस्य  कोई  बात  उठाता  है  तो  मुझे  आवश्यक  कागजात  मांगने

 पड़ते  हैं
 ।

 जो  कुछ
 भी

 कोई  सदस्य  कहता  मुझे  उसे  समझना  पड़ता  है  |

 भी  सोननाथ  चटर्जी  :  उच्चतम
 द्वारा  यह  निर्णीत  किया  गया  है

 कि  उत्पादन  शुल्क

 निमित  वस् तुझ ों  पर  ही  लगाता है  |

 उपाध्यक्ष
 महोदय

 :
 यह  विषय  की  क्षमता  के  बाहर  किस  प्रकार  है  ?

 Shri  Lalji  Bhai  (Udaipur):  There  ig  no  quorum  in  the  House.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  गणपूर्ति  हो  गयी  है  ।

 श्री  नरेन्द्र  कुमार  साल्वे  :  श्री  चटर्जी  यह  उठा  रहे  हैं  कि  निशुल्क  किस  ढंग  से

 वर्णित  हैं
 ।

 यदि  उसका  सही  ढंग  से  उल्लेख  कर  दिया  जाये  तो  यह  संसदीय  क्षमता  के  बाहर  की  बात  नहीं

 यदि  श्री  सूक्ष्म  प्यार  इसका  ठीक  ढंग  से  उल्लेख  करें  तो  कया  यह  संसद्  की  क्षमता  से  परे  होगा
 ?  यदि

 तो  हम  इस  पर  चर्चा  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  सोमनाथ
 चटर्जी

 :
 मेरी  बात

 को
 ठीक  से  समझा  नहीं  जा  सका  ।  हमारे  संविधान  में  संसद्  को

 अधिकार  दिया  गया  है  कि  तम्बाकू  तथा  भ्रमण  वस्तु भ्र ों  पर  उत्पादन  शुल्क  लग  सके  ।  वस्तु प्र ों  का

 उल्लेख करना  होता  है  ।  यह  सभी  वस्तुभ्नों  पर  लागू  नद्दी  हो  सकता  ।  कृपया  वित्त  मन्त्री  के  भाषण  के

 *खਂ  9  को  देखें

 श्री  सी०
 सुब्रह्मण्यम

 :
 कृपया  विधेयक  मेरा  भाषण  नहीं  ।

 थ्री  सोमनाथ  चटर्जी
 :

 विधेयक  से  ऐसा  लगता  है  कि  वित्त  मन्त्री  वस्तुभ्नों  की  बिक्री  पर  उत्पादन

 शुल्क लगा  रहे  हैं
 ।

 माननीय  सदस्यों  को  इसके  कानूनी  पर  विचार  करना  चाहिए  ।

 थी
 पृष्ठ

 61
 पर  मद

 68
 विधेयक  की  दूसरी  अनुसूची  में  जाती  है  ।  दूसरी

 दारा  केन्द्रीय  उत्पादन शुल्क  भ्र घि नियम  की  पहले  अनुसूची  में  कुछ  संशोधन  करने  का  सुझाव  है
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 श्री  परिधान  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हं  कि  सदन  इस  पर  कानून  बना  सकता  है  ।  यह  लंबी

 पहली  बार  लगाई  जा  रही  है  ।  इसलिये  इसके  लिये  अलग  से  विधेयक  लाना  ग्रावश्यक  है
 ।

 आयकर

 सम्पत्ति कर  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  अधिनियम  वित्त  विधेयक  द्वारा  संशोधित

 कैसे  जा  रहें  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसमें  सांविधानिक  प्रश्न  तो  हो  सकता  है  लेकिन  क्षमता  का  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 श्री  :  धारा  3  के  अ्न्तगंत  नमक  को  छोड़  कर  किसी  भी  वस्तु  पर  जो  भारत  में  निमित
 होती  है  शुल्क  लगाया  जा  सकता  है  ।  पहली  भ्रनुसुची  में  उल्लिखित  वस्तु ग्र ों  पर  शुल्क  लगाया  जा  सकता

 है  ।  जब  प्रथम  aa  में  संशोधन  किया  जाये  तो  मदों  को  स्पष्ट  किया  जाना  चाहिये  |

 उच्चतम  न्यायालय  ने  इसे  स्पष्ट  किया  है  ।  यदि  श्राप  धारा  3  के  अधीन  शुल्क  लगाना  चाहते हैं

 तब  ७  वस्तुप्नों  का  नामोल्लेख  अवश्य  करना  चाहिए  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हमें  इन  बातों  का  घ्यान  रखना  चाहिए  |  सदस्य  यह  बातें  रख  सकते  हैं  ।

 परन्तु  पूरी  चर्चा  के  बाद  यदि  सभा  कोई  विशेष  विधि  निमित  करना  चाहती  है  तो  यह  ऐसा  करने  में

 सक्षम है  ।

 हम  संवैधानिक  मामलों  पर  विधि  बनाने  में  सक्षम  हैं  ।  ara  मझे  समझायें  कि  f  प्रकार  TAT

 इस  विधेयक  पर  चर्चा  करने  में  सक्षम  नहीं  है  ।

 श्री  सेझियान  :  मेरा  मत  है  कि  यह  लेवी  केन्द्रीय  उत्पादन शल्क  के  श्रन्तगेत  नहीं  लगाई जा  सकती  ।

 मन्त्री  महोदय  ने  झपने  बजट  भाषण  में  बताया  था  कि  यह  नये  प्रकार  की  लैवी  है  ।

 मेरा  पहला  निवेदन  यह  है  कि  इसे  केद्रीय  उत्पादन  शल्क  में  शामिल  नहीं  किया  जा  सकता  |

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  ग्रंथसूची  में  बिक्री  के  लिये  निमित  सभी  वस्तुएं  ली  जाती  हैं  ।  जब सामान  बिक्री

 के  लिये  भेजा  जाता  है  तो  मामला  बिक्री  कर  का  बन  जाता  है  जो  कि  राज्य  मामला  है  ।  इसे  स्पष्ट

 किया  जाना  चाहिए  ।  श्राप  हजारों  मरें  रख  सकते  हैं  परन्तु  उन्हें  मनुसूर्च  में  सम्मिलित करें  ।

 वित्त  मंत्री  ato  विचारार्थ बात  यह  है  किकया  84  में  तम्बाकू

 तथा  भारत  में  निमित  अन्य  वस्तुओं  पर  उत्पादन-शुल्क  तथा  )  को  छोड़कर  लग  सकता  है  या  नहीं
 ?

 ma  बात  at  )  के  उल्लेख  किय  जाने  की  है  ।  क्षमता  का  प्रश्न  84  मद  के  उपाय  प्रख्यात

 स्पष्ट  है  ।  सभी  बातें  क्षमता  के  प्रश्न  के  बाहर  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  व्यवस्था के  प्रश्न  द्वारा  सभा  की  सक्षमता  का  मामला  उठाया  गया  है  ।  श्री

 सेझियान  तथा  श्री  चटर्जी  द्वारा  बात  उठाना  ही  है  कि  वित्त  विधेयक  aos  श्राप  में  एक  वर्ग  है  ।

 जब  किसी  विधेयक  को  पुरःस्थापित  किया  जाता है  तब  सदस्यों  को  उसका  विरोध  करने  का

 दिया  जाता  ह  |  चर्चा  के  बाद  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  झ्र नुम ति  मांगी  जाती  यह  तो

 सामान्य  प्रक्रिया  है
 ।

 परन्तु  यहाँ  वित्त  विधेयक  तुंरत  पुरःस्थापित  gag  |

 एक  तो  वित्त  विधेयक  पहले  से  परिचालित  नहीं  किया  जाता  ग्र परिचित  होने  के
 कारण

 सदस्य  इसका  विरोध  नहीं कर  सकते

 मैं  यह  नहीं  कहता  कि  हम  सक्षम  नहीं  हैं  ।
 सांविधानिक  दृष्टि

 से
 वैधता  का  प्रश्न  नहीं  उठाया

 गया  है  ।  सर्वोच्च  न्यायालय  को  निर्णय  करना  ह होता  है  कि  क्या  ससंद  संक्ष  म  है  अथवा  नहीं  ?
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 Shri  Jageshwar  Misra  (Allahabad):  The  time  taken  by  the  point  of  order  should

 not  be  included  in  the  time  allotted  for  discussion

 श्री  ज्योतिर्मय  ag:  निम्न  वर्ग  के  लिये  यह  बात  असहनीय  है  क्योंकि  लगाये  गये  करों  का

 99  48  प्रतिशत  अर्थात  286.  5  करोड़  रुपए  भ्र प्रत्यक्ष करों  के  रूप  में  हैं  ।  निगमित वर्ग  को  प्राय

 इश्रा  नहीं  गया  है  ।  प्रत्यक्ष  करों  में  नयी  रियायतें  दी  गईं  हैं  ।  उत्पादन  शल्क  सभी  जगह  बढ़ाया  गया  है  ।

 इसका  लाभ  सत्ताधारी  दल  तथा  विदेशी  wie  भारतीय  एकाधिकार को  मिलेगा  ।  करों  में  छट  देकर

 इन  कम्पनियों को  100  करोड़  रुपए  का  श्रश्रत्याशित  लाभ  पहुंचाया  गया  है  ।  अरब  वे  उपभोक्ता  वस्तु ग्र ों

 के  उत्पादन प्रो  होटल  मछली  पालन  में  yo  पूंजी  लगा  रहे  हैं  ।  भारत  सरकार इस  समय

 पं  जी पतियों  तथा  धोखाधड़ी  करने  वालों  के  हाथ  की  कठपुतली  बनी  हुई  है  ।

 बैंक  तथा  स्ववित्त पोशी  संस्थान  इसे  प्रौढ़  गम्भीर  समस्या  बनाने  का  कार्य  कर  रही  हैं  ।

 कृत  बैंकों  के  2  प्रतिशत ऋण  प्राप्तकर्त्ताप्रों  ने  52.  2  प्रतिशत  ऋण ले  रखा है  ।  इसके  लिये  उचित

 निवेश  का  बहाना  दिया  जाता  है  ।  इस  देश  में  सभी  कार्य  स्वार्थवश  किये  जाते  हैं  ।

 इसका  परिणाम  यह  sat  है  कि  सरकार  ने  रानी  ऋण  सम्बन्धी  ग्रावश्यकताओओं  को  जानबूझ

 कर  बढ़ाया है  ।  चौथी  योजना  का  उद्देश्य  विकास  दर  में  8  से  10  प्रतिशत  वृद्धि  था  परन्तु  वास्तविक  वृद्धि
 3.9  प्रतिशत  ही  हो  पाई  है  ।  प्रधान  मन्त्री  दावा  करता  हैं  कि  मुद्रास्फीति पर  रोक  लग  गई  है  परन्तु

 बताया  गया  है  कि  गत  वर्ष  तक  30  प्रतिशत  मुद्रास्फीति बढ़ी  है  ।  भारत  में  मुद्रास्फीति सबसे

 धिक  तथा  प्रति  व्यक्ति  प्राय  सबसे  कम  है  ।

 यह  भी  दावा  किया  गया  है  कि  के  मूल्य  गिरे  हैं  ।  परन्तु  यह  गिरावट  अस्थायी है  तथा
 थोक  मूल्यों  तक  ही  सीमित  है  ।  सितम्बर  से  मार्चे  तक  गिरावट  5  प्रतिशत  केवल  थोक  मूल्यों  में  ही  ars

 है
 ।

 खुदरा  वस्तुभ्नों  के  मूल्य  में  कोई  कमी  नहीं  हुई  है  ।  यह  कमी  कृषि  उत्पादों  के  मूल्य  में  नहीं  हुई  है

 जों  कि  श्राम  जनता  के  उपभोग  की  वस्तु  है  ।  मन्त्री  महोदय  बतायें  कि  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  काले  धन

 का  पता  लगाने  के  लिये  देश  के  सबसे  बड़े  बीस  व्यापार  अ्रथवा  एकाधिकार  हों  में  से  कितनों पर  छापे

 मारे गये  हैं  ।

 करों  की  बकाया  राशि  लगभग
 1000

 करोड़  रुपए  है  ।  इस  में  से  कुल  कितनी  वसूल  की  गई  है
 ?

 अ्रायकर  विभाग  ने  छिपाये  गये  इस्पात  का  पता  लगाने  के  लिये  ग्रुप  पर  छापा  डाला  जिससे

 2,56,90,662  रुपए  की  अ्रघोषित  ata  तथा  मारुति  लिमिटेड  में  12,000  इक्विटी  शेयरों  के  बारे में

 सूचना  मिली  ।

 मोदी
 फ्लोर

 मिल्स  की  चोरबाजारी के  बारे  में  भी  चर्चा  हुई  है  ।  उन्होंने  75  पैसे से  1  रुपए

 प्रति  किलो  की  दर  से  गेहूं  खरीद  कर  3.  50  4  50  रुपये  प्रति  किलो  मैदा  बेचा ।  श्री  मोदी  वहीं

 व्यक्ति  हैं  जो  विदेशी  मुद्रा  नियमों  का  उल्लंघन  कर  रहे

 नौकरशाही  को  दोषी  ठहराने  का  कोई  लाभ  नहीं  ।  उसे  जो  कहा  जाता  है  वह  करना  पड़ता  है  ।

 हमें  मामले  की  जड़  तक  पहुंचना  चाहिए  ।

 प्रधान  मन्त्री  ने  स्वयं  कई  वस्तुभ्नों  के  छोड़े  जाने  के  आदेश  दिये  हैं  ।
 वह  स्वयं  पार्टी  के  लिये

 बड़े  बड़े  लोगों  से  धन  एकत्र  करती  हैं  ।
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 लोक  लेखा  समिति  ने  एक  सीमा  शुल्क  विभाग  के  उच्च  भ्रमणकारी  पर  दोष  लगाया
 ।  उस

 अधिकारी  ने  बताया  कि  वह  इतनी  जानकारी  देगा  कि  सभी  दंग  रह  जायेंगे  ।  विदेशी  मुद्दा  विनियमन

 भ्र्धि«्यिम की की  चर्चा  की  गई  है  ।  कोका  कोला  कम्पनी  के  बारे  में  क्या  किया गया  है  ?

 1960  में  प्रति  व्यक्ति  दैनिक  प्राय  24  पैसे थी  ।  1964  में  योजना  ara  ने  इस

 को  20  रुपए  प्रति मास  निश्चित किया  तथा  ऐसे  लोगों  की  संख्या  25  करोड़  बतायी  ।  योजना  आयोग के

 एक  सदस्य  ने  बताया  कि  67  प्रतिशत  लोग  गरीबी  के  स्तर  से  नीचे  निर्वाह  कर  रहे  हैं  ।  अब  यह  प्रतिशतता

 बढ़  गयी  है  ।  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  की  स्थिति  कौर  भी  खराब  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  के  जलपाई  मालदा  तथा
 24

 परगना  जिलों
 के  क्रमशः

 87.9  73.39,  70.16,  85.06  शर  79.  84  प्रतिशत  लोग  गरीबी के  स्तर  से  भी  नीचे  निर्वाह

 कर  रहे

 साक्षरता घट  रही  है  ।  71  जिलों  में  साक्षरता  20  प्रतिशत से  कम  है  शौर  37  जिलों  में

 15  प्रतिशत से  कम  है  कांग्रेस के  27  वर्ष  के  शासन  के  बाद  यह  स्थिति  है  ।

 1973  में  2.  70  करोड़  सक्षम  लोग  पुरी  तरह  अथवा  भ्रांति  रूप  से  बेकार  थे  ।

 उप  चुनावों को  कब  तक  टाला  जायेगा
 ?  ars  स्थिति  यह  है  कि  प्राप्त  प्रदेश  में  मुख्य  मन्त्री  की

 गद्दी  75  लाख  में  खरीदी  गई  थी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 श्री  बसु  को  सुनने  के  बाद  हमें  सन्यास  ले  लेना  चाहिए  ।

 श्री  नरेन्द्र  कुमार  साल्वे  :
 मैं  समझता  हूं  कि  प्रधान  मन्त्री  पर  इस  प्रकार के  प्रत्यारोप

 लगाना
 कि  वह  काले  धन

 की
 उपज  हैं  तथा  पार्टी  के  लिये  धन  एकत्र  करती  हैं  कौर  देश  में  सम्पूर्ण  भ्रष्टाचार

 के  लिये  उन्हें  उत्तरदायी  ठहराना  अनुचित  )

 वित्त  विधेयक  महत्वपूर्ण  विधेयक  है
 ।

 मैं  समझता  था
 कि  इस  पर  चर्चा  समय  आधिक

 पहलु द्र ों
 पर

 ही  ध्यान  दिया  जायेगा  ।  परन्तु  श्री  बसु  ने  राजनीतिक उद्देश्यों  से  बातें  कह  दी  है  ।  वित्त

 विधेयक  बजट  हो  भ्रमणा  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  वह  पुराने  ढंग  से  अपनी  बातें  कहते  हैं  ।  कोई
 भी  उनकी  बातों  को  गम्भीरता  से  नहीं  लेता  ।

 वित्त  मन्त्री  ने  बहुत  ही  विकट  श्रमिक  संकट  के  बीच  वित्त  विधेयक  प्रस्तुत  किया  है  ।  are

 भ्रत्यन्त  विकसित  देश
 भी

 महान  श्रमिक  संकट  में  हैं
 ।

 परन्तु  इस  तथ्य  से  मैं  सन्तोष  नहीं  अनुभव  कर  सकता
 |

 हमें  तो  लोगों  को  खाना  देने  प्रवास  देने  की  चिन्ता  है  ।  हमारे  देश  के  समक्ष  चार  समस्याएं  प्रख्यात

 विकट  हैं  :

 (1)  बढ़ती  हुई  बेरोज़गारी ;

 (2)  असहनीय ऊंचे

 (3)  आवश्यक  वस्तुझ्नों  की  लगातार  तथा

 (4)  पूंजी  निवेश  के  लिये  पर्याप्त  साधन
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 वित्त  मन्त्री  के  पास  ग्रामीण  संकट  का  मुक़ाबला  करने  सम्बन्धी  एक  बड़ी  जिम्मेदारी  है  उन्होंने

 अपना  कायें  बड़ी  कुशलता से  किया  है  झ्र  प्रत्यक्ष तथा  करों  की  की  है  ।  इस

 विकट  स्थिति में  वह  अपना  कराये  अधिक  कुशलता से  निभा  सकेंगे  यदि  वे  हमारे  दल के

 झा धिक  दर्शन पर  ae  area  रखें
 ।

 प्रति  परिणाम  प्राप्त  करने  के  लिये  युक्तिसंगत  वित्तीय  तथा

 राजकोषीय  नीतियां  अपनाना  जरूरी  हैं  ।

 वित्त  मन्त्री  ने  गिरते  भावों  की  चर्चा  की  अनुशासन  तथा  मितव्ययता  सम्बन्धी  उपायों  के

 परिणाम  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  रहे  हैं  यदि  मुद्रास्फीति  की  प्रवृत्ति  को
 न

 रोकते  तो  यह  हमारे
 संसदीय

 प्रजातन्त्र के  लिए  खतरा  बत  जाता  ।  वित्तीय  तथा  राजकोषीय  नीतियों  पर  नियन्त्रण  बनाये

 जरूरी  हमें  इस  ढंग  से  चलना  चाहिए  कि  हमारा  wigs  विकास  निर्थक  सिद्ध  न  हो  ।

 लोग  देश  की  समस्याओं  के  कई  समाधान  देते  हैं  ।  कुछ  तो  यह  समझते  हैं  कि  निश्चित  अर्थ

 व्यवस्था मृत  यह  लोग  निजी  क्षेत्र  के  समर्थक  हैं  ।  यह  लोग  भूल  जाते  हैं  कि  80  प्रतिशत

 वस्तुएं  तथा  सेवाएं  सरकारी  क्षेत्र  से  प्राप्त  होती  हैं  ।  सार्वजनिक  क्षेत्र  दिन  प्रतिदिन  उन्नति  करता  ।

 यह  कहना  गलत  है  कि  सरकार  एकाधिकार  गृहों  को  सहायता  देने  के  लिये  सब  कुछ  दे  रही  है  ।

 तीसरी  तरह  के  लोग  यह  कहते  हैं  कि  समृद्धि तथा  श्रमिक  विकास  कानूनों  ate  निर्वाचन  पद्धति

 के  सुधार  विधान  सभाश्रों  को  भंग  करने  तथा  पुलिस  तथा  सेना  द्वारा  संवैधानिक  आदेशों  के  उल्लंघन

 से  सम्भव  होगा ।

 alee  सर्वेक्षण  में  निम्नलिखित  प्राथमिकताओं पर  विशेष बल  दिया  गया  है  ।  उत्पादन  में

 वुद्धि  वसूली  कार्य  तेज  कार्य  कुशल  जन  वितरण  प्रणाली  ।  इन  प्राथमिकताओं  को  ध्यान  में

 रखते हुए  कहा जा  सकता है  कि  कृषि के
 लिये  बहुत ही  कम  राशि  रखी  गई  इस  वर्ष  क़षि

 सम्बन्धी  विभिन्न  परियोजनाओं के  लिये  263  करोड़े  रुपए  व्यय  किये  गये  था  हमें  इस  ढंग  से  चलना

 चाहिए  जिससे  कृषि  किये  में  तेजी  लाई  जा  सके ।
 निर्यात

 में  वृद्धि  करने  के  लिये  हमें  वाणिज्यिक

 पैदावारों  में  भी  वृद्धि  करनी  चाहिए  ।  वर्ष  1974-75 में  हमें 300  करोड़  रुपए  भ्र नाज के  आयात

 पर  व्यय  करने  पड़े  ।  3,060  रुपये  प्रति  टन  के  हिसाब  से  उवेरक  का  आयात  किया  गया  जब  कि  हमार

 यहाँ  उसका  उत्पादन मूल्य  1,800  रुपए  प्रति टन  है  श्रथ॑-शास्त्रियों को  विचार  करना  चाहिए  कि

 क्या  ऐसी  स्थिति  में  सिचाई  कार्यों  के  लिये  263  करोड़  रुपए  पर्याप्त  हैं  ?

 1969-70
 से  1973-74 के  दौरान  औद्योगिक  उत्पादन  निर्धारित  लक्ष्यों के  अनुसार  नहीं

 हुमा  8.  8
 प्रतिशत  के  निर्धारित  लक्ष्य  के  स्थान  पर  हमारा  उत्पादन  3.8  प्रतिशत ही  रहा  है

 इसके
 दो

 मुख्य  कारण  रहे  पहला  कारण  बिजली  की  कमी  है  ।
 मुझे  देश  में  बिजली  की  कमी  के

 कारण  समझ  में  नहीं  ad
 |

 हम  कुछ  तापीय  संयंत्र  भी  खोल  सकते  थे  ।  दूसरी  कठिनाई  धन  की  कमी

 रही

 प्रौद्योगिक  उत्पादन  के  लिये  हमें  ऐसे  श्रम  सम्बन्धी  कानून  बनाने  चाहिएं  जिसके  अनुसार  मजूरी

 का  सम्बन्ध  ates  उत्पादन  से  किया  जा  सके
 ।

 देश  में
 इस

 बात  पर  बहुत  निराशा  हुई  है  कि
 आयकर

 से  छूट
 की  सीमा  रुपए  नहीं  की  गई  जबकि  रुपए  की  कीमत  गिरती  जा  रही  इस  सीमा को

 न
 बढ़ा

 कर
 समाज  के  एक  को  घाटे  में  न  रखा  ८  |

 i
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 वित्त  मंत्री  ने  बच्चों  की  पढ़ाई  पर  होने  वाले  व्यय  के  सम्बन्ध  में  कुछ  रियायतों की  घोषणा की

 ये  रियायतें  उन  लोगों  को  भी  दी  जानी  चाहिएं  जिनके  बच्चे सकल  जाते  हैं

 उत्पादन  के  मामले  में  वित्त  wed  ने  प्रशंसनीय  परिवर्तन  किये  हैं  ।  यदि  1977 से  पूर्वे  कोई

 घन  किसी  निधि  में  स्थानान्तरित  किया  जाता  है  तो  उसे  भ्रामक  वर्षों  के  प्राकलन  में  नहीं  लिया  जाना

 चाहिए |

 विधेयक में  व्यवस्था  की  गई  है  कि  यदि  कम्पनी  के  पास  लोगों  की  जमा  पूंजी  एक  लाख  रुपए

 है  तो  आयकर केवल  85,000  रुपए  पर  ही  लिया  जायेगा  स्कोर  ऐसा  इसलिए  किया  जा  रहा  है  ताकि

 पंजी  निवेश  कम्पनियों  से  बैंकों  की  झ्रोर  न  जा  सके  ।  इससे  तो  बैंकों  की  कार्य  कशलता  ही  बढ़ेगी  ।  बैंकों

 कों  ग्राहकों  की  सेवा  करनी  पड़ती  है  ।  पुरा  प्रश्न  इस  बात  को  लेकर  उठता  है  कि  करा  ज  राष्ट्रीयकृत
 बैंक  लोगों  के  साथ  सम्पक  स्थापित  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 कराधान  कानून  विधेयक  सम्बन्धी  प्रवर  समिति  ने  अरपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर

 दिया  है  ।  इसमें  काले  धन  का  पता  लगाने  के  सम्बन्ध  में  महत्वपूर्ण  व्यवस्था  की  गयी  है  ।  इस  विधेयक

 को  इसी  aa  में  पारित  किया  जाना  चाहिए

 Shri  Ramshekhar  Prasad  Singh  (Chapra)  The  hon,  Finance  Minister  wnile

 moving  the  Bill  hag  announced  certain  concessions  These  are  welcome

 Both It  would  have  been  better  if  he  had  given  relief  in  taxes  on  tea  and  bidis

 these  commodities  are  used  by  the  common  people  in  their  daily  life  id  these

 levies  had  adversely  affected  them

 Of  late  there  has  been  reduction  in  prices  of  certain  .commodities  Also  the

 availability  of  certain  articles  of  daily  use  has  improved  If  this  trend,  continues
 the  people  would  feel  some  relief

 Majority  of  our  population  lives  in  villages  Unless  the  economic  condition  of
 the  people  in  rural  areas  improved  the  economic  condition  of  the  country  could

 not  improve  The  people  in  the  villages  mostly  depend  on  agriculture  It  is  grati-
 fying  that  the  Finance  Minister  has  held  out  a  promise  to  pay  special  attention  to
 the  development  of  agriculture

 Traditional  jobs  which  provided  employment  to  village  artisans  are  on  the
 decline  Carpenters  and  blacksmiths  have  become  agricultural  workers  Thus
 there  is  wide-spread  unemployment  in  rural  areas  Agriculture  does  not  provide
 jobs  for  the  whole  year  It  is  therefore  necessary  to  set  up  small  scale  industries

 in  the  villages

 More  and  more  rura]  people  are  coming  to  cities
 because  city  life  attracts  them

 If  we  want  to  check  the  trend  of  shifting  to  cities,  should  provide  the
 facilities  of  city  life  in  villages.  That  would  also  hel  in  improving  the.  economic
 condition  of  rural  areas.

 Eastern  UP.  and  adjoining  areas  of  North  Bihar  are  backward,  People  of  this
 area  depend  on  agriculture.  For  the  development  of  agriculture  Gandak  Project
 is  of  great  importance.  The  Central  Government  should  take  over  the  project  and

 eomplete  jt  because  the  State  Government  could  not  bear  the  expenditure  on  this

 Project.

 1237

 173



 Finance  Bill,  1975
 सरफा

 10,  1897
 (Saka) a

 Chhota  Nagpur  which  is  inhabited  by  tribals  ig  rich  in  minerals  like  coal  and

 mica.  But  the  condition  of  the  people  of  the  area  has  not  improved.  Local  people
 do  not  get  even  small  jobs  in  H.E.C.,  Ranchi  and  Bokaro  Steel  Plant  etc.  This

 creates  unrest  among  the  people.

 They  should  pay  special  attention  towards  the  development  of  backward  areas

 The  people  of  these  areas  should  not  be  allowed  to  be  exploited.

 श्री  निकालकर  )
 :  कृषि  विकास  हेतु

 वित्तीय  व्यवस्था  करने  का
 वर्तमान  तरीका

 दोषपूर्ण  है  ्र  यदि  हम  इसकी  तुलना  उद्योगों  से  भी  करें  तो  भी  यह  न  केवल  दोषपूर्ण है  बल्कि  एक  तरह

 से  फजूलखर्ची  भी  है  ।  हमें  समझना  चाहिए  कि  कृषि  पर  भी  यदि  उद्योगों  की  तरह  धन

 जाये  तो  इससे  सरकार  तथा  किसान  दोनों  की  परेशानियां  दूर  हो  जायंगी  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं

 कि  राज  सहायता  देने  का  तरीका  कृषि  के  मामले  में  उचित  था  ।  क्या  किसान  को  पैदावार के  लिये

 श्रमिक  दाम  देना  उचित  नहीं  था  ?  नकदी  देने  वाली  फसलों  के  मामले में  ऐसा  ही  किया  जाना

 चाहिए  ।

 इस  बात  से  इन्कार  नहीं  किया  जा  सकता  कि  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  बाद  देश  में  झा धिक

 स्थिति  बिगड़ती  ही  जा  रही  है  ।  रबी  फसल  के  अच्छा  होने  के  बावजूद भी  इस  वर्ष  खाद्यान्नों

 उत्पादन  10  करोड़  40
 लाख  टन  से  शिव  होने

 की
 सम्भावना  नहीं  है

 ।
 दूसरे  निर्यात  में

 बुद्धि हुई  है  ।  फिर  भी  खाद्यान्नों  के  आधार  पर  लगातार  निर्भर  रहना  हमारे  लिये  परेशानी पैदा

 कर  सकता है  ।  कुछ  समय  पहले  हमारे  निर्यात का  घाटा  800  करोड़ रुपए  था  ।  हमें इस  बात

 पर  विचार  करना  चाहिए  कि  क्या  1965-66 के  बाद  wa  बढ़ने  के  लिये  सभी  उपायों  से  काम  लिया

 ! गया है

 अपने  साधनों  को  बढ़ाने  के  लिये  हम  क्या  कर  रहे  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिये

 हम  किस  प्रकार के  उत्पादन दे  रहे  हैं  ।

 हमें  देश
 की

 areal  का  समाधान  देश  की  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ही  करना  चाहिए
 |

 ar  है  कि  इस  वर्ष  45  लाख  टन  चीनी  का  उत्पादन होगा  ।  यदि  मन्ने  पर  10  घ्त्ति टन टन

 विकास  लैवी  लगायी  जाये  तो  प्रति  वर्ष  45 से  50  करोड़  रुपये  प्राप्त  होंगे  ।  इस  समय  न  तो  केन्द्र

 प्रकार
 न

 ही  अधिकांश  राज्यों  के  पास  अधिक
 चीनी

 कारखाने  स्थापित  करने  के  लिए  धन  परन्तु
 प्रा वश्य कता  पर  आधारित  एक  कोष  होना  wifes  जिससे  भविष्य  में  चीनी  कारखाने  स्थापित  किये

 जा
 सकें

 ।  चूंकि इस  कोष  को  कर्जे  के  रूप  में  प्रयोग  किया  जायेगा  कौर  इसे  कारखाने  लगाने  के  लिए

 उपहार स्वरूप नहीं  समझा  कर्जा  वापस  मिलने  पर  इसको  प्रयोग  भी  किया  जा
 सकता  ।

 इस  तरह  वाले  10  वर्षों  में  यह  कोष  बढ़कर  700  करोड़  रुपये  हो  जायेगा  ।  इस

 राशि  से
 salt

 की
 सारी  श्रावश्यकताएं  पूरी  की  जा

 सकमी
 ।  इससे  नये  कारखाने भी  खल

 उनका  पुनर्नवीकरण  कौर  विस्तार  भी  किया  जा  सकेगा  ।  इस  से  उद्योगों  का  श्रमिक वरण

 भी  हो  सकेगा  ।  ऐसी  स्थिति  में  इस  कर  को  समाप्त  कर  दिया  जायेगा  ।

 इस  राशि  का  प्रयोग  नकद  फसलों  जैसे  कि  पटसन  के  लिये  भी  किया
 जा  सकता  ।

 कृषि  पर  उद्योगों में  sae  तर  उद्योग में  समेट  बहुत  ही

 अधिक  महत्वपूर्ण  हैं
 ।  सिचाई के  लिए  भी  धन  की  व्यवस्था  करनी  चाहिये

 ।
 मैंने  इसमे  इसलिए
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 ।  वर्तमान  वित्त  मंत्री  की  इस  बात  के  लिए  प्रशंसा  की  जानी  चाहिये कि  उ  होंने  श्रेय-व्यवस्था

 कुछ  अ्रनुशासन लाया  है  ?  इस  तरह से  ही  प्रत्येक  उद्योग की  सहायता  की  जाਂ  सकती हैं  +  यह

 सम्भव  हो  जायेगा  कि  प्रत्येक  उद्योग  के  पास  कुछ  धन  हो  जायेगा  प्रौढ़  सरकार  से  की

 कता  नहीं  रहेगी  ।  कोष  का  कर  दिया  प्रो  यह  कुछ  वर्ष  तक  चलेगा  फिर  इतना  हो

 waar
 कि

 नये  उद्योग  खोलें  सकते  प्रौढ़  उद्योग
 को

 झ्राधुनिक  रूप
 भी

 दिया  जा
 |

 मैं  वित्त  मंत्री  से  कपिल  करूगा  कि  वह  मामले  पर  विचार  मैं  वह  सारा  पेपर  बाद  में

 प्रस्तुत  कर  दूंगा  जिसे  मैंने  तैयार  किया  है  ।  मुझे  राशा हैकि इससे कि  इससे  देश  में  चित्त  पोषण की  न  ई

 व्यवस्था  कायम  होगी  थ्रोट  आत्मनिर्भर  प्रथ  व्यवस्था  कायम  की  जायेगी  ।

 को  श्रमरनाथ  विद्यालंकार  :  वित्त  मंत्री  को  इंस  बात  के  लिए  बधाई  वी  जानी

 चाहिये  कि  उन्होंने  कठिनाइयों  के  बावजूद  एक  eo  बजट  प्रस्तुत  किया  ।  इसमें क्  विशेषता

 है  ।  इसका  स्वागत  हीਂ  किया  गया  है  ॥

 इस  समय  हमारी  मुख्य  समस्या  उत्पादन  है  ।  हमारा  प्रयास  यह  है  कि  हमारा  उत्पादन

 बढ़  और  खपत  कम  हो  ।  उत्पादन  बढ़ाने  के  उद्देश्य  से  जितना  धन  सम्भव  हो  सके  उसे  लगाना

 सरकारी  खर्च  को  कम  से  कम  करना  चाहिये  ।  एक  उच्चस्तरीय  समिति  नियुक्त  की  जानी

 चाहिये  जो  यह  छानबीन  करे  कि  कहां  सरकार  को  खच  करना  चाहिये  शौर  कहां  बचत  करनी  चाहिये  ।

 कल  हमारे  उद्योग  मंजी  के  यह  घोषणा  की  थी  कि  सीमेंट  भ्र  भवन  निर्माण  सामान  के  प्रयोग

 पर  से  प्रतिबन्ध हटा  लिया  गया  है  ।  मैं  इसका  स्वागत  करता  हुं  ।  हमें  इस  बात  पर  भी

 विचार  करना  चाहिये  कि  हमें  कहां  भवन  निर्माण  सामान  का  प्रयोग  करना  चाहिये  ।  उदाहरण  के

 तौर  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  चंडीगढ़  में  निर्माण  कम  चल  रहा  यद्यपि  इस  नये  शहर  का  निर्माण

 हो  चुका है
 फिर  भी  अनुमान  है  कि  30,000  लोग  बिना  ग्राह्य  के  पड़े  हुए  हैं  ।  जैसे  जपे

 शहर  का  विकास  gar  वैसे  आश्रयहीन  लोगों  की  सख्या  भी  बढ़ती  अर  मन्दी  बस्तियां

 भी  बनती  गईं  ।  इससे  यह  सकेत  मिलता  है  कि  हमारी  नीति  में  कहीं  न  कहीं  दोष  ।  हमारा

 उद्देश्य  यह  होना  चाहिये  कि  हम  गरीब  wh  श्राश्रयह्वीन  लोगों  की  सहायता  करें  |  हमें  यह  भी  पता

 चला  कि  जब  शहर  का  निर्माण  gar  तो  हजारों  लोगों  की  कृषि  भूमि  छीनी गई  थी  ।  उसके  घरों

 तक  को  भी  गिरा  दिया  गया  था  ।  किसी  ने  राज  तक  यह  car  नहीं  लगाया  कि  ये  हजारो  लोंग

 कहां  गये  ।  किसान  लोग  कौर  कोई  काम  तो  कर  नहीं  सकते  ।  बेचारे  मजबूर  होकर  मजदूरों  का

 काम  करने  लग  गधे  ।  इस  समस्या पर  विचार  करने  ah  लिए  चिन्ता  करने  वाला  कोई

 बद्दी है  ।  यही  कारण  हैं  कि  लोग  बेचैन  a  निराश हो  गये  कौर  श्रन्तहीगत्वा  सरकार की  आलोचना

 करने लग  गये

 ठीक  नीतियां  बनाना  ही  पर्याप्त  नहीं  है  ।  नीचे  के  अधिकारियों को  भी  यह  ज्ञान  होना

 चाहियें  कि  हमारा  लक्ष्य  कया हूँ  कौर  कौन  से  ऐसे  लोग  हैं  जिनकी  सहायता की  जानी  चाहिये
 ।

 इन  अधिकारियों  को  इस  बात  का  पता  होना  चाहिये  कि  एक  कल्याणकारी  राज्य  का  लक्ष्य  लोगों  को

 बसाना  होता  उजाड़ना  नहीं  ।

 हमारी  मिश्रित  भ्रम-व्यवस्था  के  बारे  में  काफी  विवाद  चल  रहा  है  ।  राज की  स्थिति  में

 यद्यपि  हमने  मिश्रित  भ्रम-व्यवस्था  को  अपना  लिया  है  तथापि  ag  स्पष्ट  कर  दिया  जाना  चाहिये  कि
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 हमें  समाजवादी  अर्थ-व्यवस्था  को  भी  सबसे  ऊपर  उठाना  ।  जो  यह  समझते  हैं  कि  मिश्रित

 अर्थो-व्यवस्था  हमारा  अन्तिम  लक्ष्य  वे  लोग  गलत  हैं  |

 उद्योगों  पर  जो  नया  उत्पादन  शुल्क  लगाया  गया  उससे  छोटे-छोटे  उद्योगों  को  मुक्त  रखा

 जाना  चाहिये  ।  वित्तीय  भार  के  अतिरिक्त  इन  लोगों  को  रोष  इस  बात  भी  कि  इका  कुछ

 प्रक्रिया  सम्बन्धी  कठिनाइयां भी  हैं  ।  वे  लोग  बिना  कारण  संग्रह  करने  वाले  भ्र धि कारियों  के  पंजे  में

 फस  जायेंगे  ।  इस  बात  का  ध्यान  रखा  जाना  चाहिये  |

 गेह  का  जो  वसूली  मूल्य  निर्धारित  किया  गया  है  वह  पर्याप्त  नहीं  है  ।  105  रुपये  क्विंटल

 के  वर्तमान  मूल्य  को  बढ़ाकर  125  रुपये  किया  जाना  चाहिये  ।  हम  चाहते  हैं  कि  कृषि  में  सुधार

 हो  at  यह  तभी  हो  सकता  है  जब  किसानों
 को

 उचित प्रोत्साहन दिया  जाये  ।

 श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  वित्त  मंत्री  ने  लघु  उद्योगों  समेत  बहुत  से  उद्योगों

 पर  लेवी  लगाने  का  प्रस्ताव  किया  है  ।  इसके  अन्तर्गत  उन्होंने  मुर्गी  ईटों  के  लोहा  ढलाई

 atc  इंजीनियरिंग  कम्पनियों  को  भी  लिया  ।  उत्पादन  कर  लगाने  के  बजाय  वित्त  मंत्री  को  उनसे

 हमने  वाली  ara  हिसाब  लगा  कर  उनपर  वार्षिक  पंजीयन  शुल्क  लगा  देना  चाहिए  था  जिससे

 उत्पादन-कर  इन्सपेक्टर  को  च्  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  परेशान  न  होना  पड़ता  इससे  राय  श्रमिक  होती

 श्र  व्यय कम

 भारतीय
 श्री  व्यवस्था  कृषि

 पर  आधारित  है  ।  परन्तु  हाल  ही  के  वर्षों  में  इसकी  सव
 था

 उपेक्षा
 की  गई  हैदर  इसी  कारण  देश  वर्तमान  अभाव  से  गुजर  रहा  है  ।

 पंजाब  सरकार
 ने  केन्द्र

 को  जो  सिचाई  योजनाएं  भेजी  थी  उनकी  या  तो  उपेक्षा  कर  दी  गई  या

 पूरी  मदद  नहीं  की  गई  ।  छोटी  योजनाओं  के  लिए  उसे  केन्द्र  से  प्रस्तावित  सहायता  नहीं  मिल

 रही है
 ।  1964  में  बनाई गई

 थीयन  बांध  की  योजना  श्रभी  तक  स्वीकृत  की  गई  है  ।  इनमें

 केवल  100  करोड़  रुपये  व्यय  होने  का  मामला  है  शौर  इसे  केन्द्र  असानी  से  दे  सकता  ।  इससे

 पंजाब  में  पानी  ही  पानी  हो  जाएगा  शौर  हम  17  लाख  एकड़  भूमि  की  सिचाई कर  सकेंगे  तथा  केन्द्र

 को  26
 लाख  टन

 अनाज
 दे

 सकेंगे
 ।  सरकार  इस  उचित  घ्यान  दे  ।

 पंजाब  में  सर हिन्द  नही  कैंडी  क्षेत्र  के  प्रेस-पास  2500  गहरे  कुएं  खोदे  जा  रहे  हैं  ।  इनसे

 भटिण्डा  और  फिरोजपुर  जिलों  के  सूखाग्रस्त  sare  को  पानों  मिलेगा  ।  इससे  बड़ी  मात्रा  में  खाद्यान्न

 के  उत्पादन  में  वृद्धि  होगी  ।  केन्द्र  हमे  सीधे  या  वित्तीय  dears  कौ  मारफत  मदद
 दे

 सकता  ।

 पंजाब  में  एक  भी  भारी  उद्योग  नहों  है  ।  सभी  जव  उद्योग  हैं  ।  हमने  पंजाब  में  36,000
 छोटी  फैक्टरियां  लगाई  हैं  ।  परन्तु  वहां  कोयले  कौर  कच्चे  माल  की  कमी  है  ।  ये  अभाव  हमारी

 फैक्टरियों को  बन्द  होने
 को  वाध्य कर  रहे  हैं  ।  मन्त्री  महोदय  इस  कौर  घ्यान दें  ।

 मुझे  खेद है
 कि  भाई  एफ०  भाई  डी०  बी०  श्राई०  शादी  किसी  भी  संस्थान  ने  पंजाब  में

 निवेश  करने  की  झोर  तनिक  भी  नहीं  दिया  ।  महाराष्ट्र  में  1972-73  में  उन्होंने  64  करोड़
 रुपये  का  निवेश  किया  जब  कि  पंजाब  में  कुल  4  करोड़  रुपये  का  ।  इस  प्रकार  सरकार  पंजाब  को  पिछड़ा
 क्षेत्र बना  रही  है  |

 कृषि  की  उपज  का  अच्छा  मूल्य  मिलने  के  कारण  भूतकाल  में  बैंकों  में  जमा  राशियां  बढ़  रही
 थीं

 परन्तु  जब
 कि  पंजाब  में  प्रति  व्यक्ति  बैंकों  मैं  286  रुपये  जमा  किए  गए  बैंकों  ने  पंजाब  में  केवल  95
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 रुपए  प्रति  व्यक्ति  का  निवेश  किया  ।  यह  ग्रसित  भारतीय  औसत  से  कहीं  कम  है  ।  भारत  का

 aia  102  रुपए  जमा  102  रुपए  ही  निवेश  का  1  यह  बहुत  ही  अनुचित है
 |

 जीवन  बीमा  निगम  को  प्रीमियम  के  रूप  में  पंजाब  से  बड़ी  राशि  मिलती  Teg  उसका

 निवेश  ara  सा  है  ।  पंजाब  से  जोवन  बीमा  निगम  तौर  बैंक  बहुत  सा  रुपया  बाहर  ले  जाते  हैं  ।

 पंजाब  जैसा  चाहिए  वैसी  उन्नति  नहीं  कर  रहा  है  ।  क्या  केन्द्र  पंजाब  को  इस  लिए  दण्डित

 करना  चाहता  है  क्योंकि  उसने  श्रम  से  कई  अन्य  राज्यों  से
 alas

 अनाज  पैदा  किया
 ?

 पंजाब  की  तीन  आवश्यक  बिजली  योजाएं  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  प्रयोग  की  स्वीकृति  के  लिए

 पड़ी  ।  उन्हें  स्वीकृति  मिलने  पर  पंजाब  की  बिजली  की  समस्या  निश्चित  रूप  में  हल  हों  जाएगी  |

 वित्त  मंत्री इस  समस्या  की  कौर  घ्यान  दें  ।.  पंजाब एक  सीमावर्ती  राज्य है  ।  गत  तीन  युद्धों  के  दौरान

 पंजाब  को  काफी  हानि  उठानी  पड़ी  ।  श्राप  को  पता  है  कि  युद्द  से  राज्य  के  लिए  कितनी  समस्याएं

 खड़ी  हो  जाती हैं  ।  हमने  केन्द्र  के  भण्डार  के  लिए  wars  किया  है  कौर  qa  यह  कहते  हुए

 wa  है  कि  पंजाब  ने  सबसे  अधिक  ware  केत  के  भण्डार  के  लिए  fears  ।  प्रौढ़  सुखे

 को  स्थिति  में  हमने  अपनी  मांगों  को  कम  करके  दूसरे  क्षेत्रों  को  भ्र नाज  भेजा  है  ?.  पंजाब के  इन

 बलिदानों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  वित्त  मंत्री  इसकी  समस्याश्रों  पर  विचार  करेंगें  ।  ये  समस्याएं

 बहुत  छोटो  हैं  हम  बड़ी  परियोजनाएं  नहीं  चाहते  ।  हम  सिंचाई  योजनायें  आर  बिजली  योजनायें

 के  लिए  थोड़ा  सो  पूंजी  निवेश  चाहते  हैं  ।

 The  Finance  Minister  has  announced  a Shrj  Shivnath  Singh  (Jhunjhunu):
 number  of  concessions  this  morning.  These  concessions  are  welcome,  especially
 the  one  relating  to  Khandsari.  I  will  request  the  Finance  Minister  to  find  out
 the  officers  who  first  advised  him  to  impose  the  levy  and  then  to  withdraw  it.
 Do  these  officers  want  that  the  representatives  of  the  Khandsari  units  from  all
 over  the  country  should  come  here  to  plead  their  case  and  then  this  is  done?
 Such  a  step  should  not  have  been  taken.

 Although  the  entire  economy  of  our  country  is  based  on  agriculture,  Govern-
 ment  have  not  given  adequate  attention  to  agriculture.  Inspite  of  the  fact  that
 80  per  cent  of  our  population  depends  on  agriculture,  Government  have  been

 spending  very  little  on  agriculture.  The  result  is  that  we  have  not  yet  been  able
 to  achieve  the  desireq  growth  rate.

 So  far  as  our  taxation  system  is  concerned,  we  have  hoped  that  it  will  be  able
 to  prevent  the  concentration  of  wealth  in  a  few  hands.  But  what  we  find  after
 25  years  is  that  the  concentration  of  wealth  hag  even  more  increased,  Then  how
 can  we  hope  to  reach  the  goal  of  socialism  about  which  so  much  is  being  said?

 Our  taxation  system  is  very  complicated  and  the  rate  of  taxation  is  also  very
 high.  It  is  high  time  Government  pay  attention  to  it  and  completely  revise  jt  so,
 that  our  people  can  live  honestly.

 At  present  there  is  too  much  tax  evasion  and  black  money  is  increasing.  This
 question  has  been  raised  several  times  in  the  past  and  several  committees  have
 also  been  appointed  to  go  inio  it.  But  so  far  no  significant  results  have  been
 achieved,  Of  course,  the  fiscal  measures  adopted  last  year  have  checked  inflation

 But  we  should to  some  extent  and  there  have  been  some  stabilisation,  in  prices.
 not  stop  there.  The  present  trend  is  mostly  due  to  the  fact  that  our  paying  capa-
 city  has  gone  down.  The  real  solution  of  the  problem  of  inflation  lay  in
 increasing  production  especially  agricultural  production.
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 For  increasing  agricultural  production  it  is  not  enough  that  the  necessary
 inputs  are  made  available  to  the  farmers,  a  remunerative  price  should  also  be

 offered  to  them.  Unfortunately,  the  price  offered  for  long  staple  cotton  is  likely
 to  have  an  adverse  effect  on  production.

 At  present  there  are  some  talks  going  on  about  levying  tax  on  agricultural
 income.  A  beginning:  has  been  made  in  this  direction  by  levying  tax  on  poultry,

 dairy-farming  and  live-stock  breeding.  In  this  regard  it  is  necessary  that  the

 income  tax  law  is  simplified  and  the  farmers  are  not  required  to  file  the  returns,
 etc.  Whatever  the  Government  want  to  realise  should  be  recovered  directly
 without  undergoing  these  formalities  which  the  farmers  are  not  expected  to

 understand.

 At  present  there  are  huge  losses  in  the  public  undertakings,  they  should  be

 run  efficiently  so  that  this  loss  is  net  incurred.

 The  present  exemption  limit  of  income-tax  is  Rs.  6000/-;  it  should  be  raised
 to  Rs.  10,000/-.

 Some  rebate  on  excise  duty  should  be  given  on  the  inferior  variety  of  tobacco

 grown
 in  Rajasthan.

 In  the  end  I  will  again  say  that  every  possible  effort  should  pe  made  to  increase

 agricultural  production  and  reasonable  price  should  be  paid  to  farmers  for  their

 produce  so  that  they  can  inerease  production.

 प्रदश  के  गाजीपुर  जिले  में  हरिजनों  पर  अत्याचारों  क  बार  में

 Re.  atrocities  on  Harijang  ia  Ghazipur  District  of  Uttar  Pradesh.

 Shri  Sarjeo  Pandey  (Ghazipur):  In  the  morning  I  raised  a  matter  that  in  my
 district  300  houses  of  Harijans  have  been  burnt  and  two  persons  have  been  killed.

 People  are  living  in  the  open.  Police  are  doing  nothing.  The  Speaker  told  that
 the  Home  Minister  would  make  a  statement  today.  I  would  like  to  know  whether
 he  is  going  to  make  a  statement  today.

 Mr.  Chairman:  This  matter  was  raised  in  the  morning.  At  present  the  Minister

 for  Parliamentary  Affairs  is  not,  present.  He  will  be  informed  85.  soon  he  comes,

 Shri  Sarjoo  Pandey:  The  Minister  for  Parliamentary  Affairs  has  come.  My

 submission  is  that  in  my  district  300  houses  belongng  to  Harijans  have  been  burnt
 No and  two  persons  have  been  killed.  All  the  persons  are  living  in  the  open.

 arrangements  have  been  made  for  them.  Police  is  doing  nothing.  I  was  given  an

 assurance  by  the  Speaker  that  a  statement  would  be  made  by  the  Minister

 congerned  .  I  would  like  to  know  whether  a  statement  is  going  to  be  made.  today

 निर्माण  और  mata  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  Fo  :  में  गुह  मंत्री  ज  से

 मिलकर  इसको  सूचना  उन्हें  दे  दूंगा  |

 faa
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 श्री
 फ् ०  सु वे नारायण  :  हमारे  देश  का  विकास  कृषि  पर  निर्भर है

 ।  कृषि

 विकास  भूमि  पर  ही  |  इस  बारे  में  कुछ  कानून  बनाये  परन्तु  उन्हें  पुरी  तरह  से  कार्यान्वित

 नहीं  किया  सरकार  गम्भीरता  से  यह  प्रयास भी  नहीं  कर  रही  कि  उन्हें  कार्यान्वित  ।

 किसान  दुविधा  में  हैं  ।  वे  यह  समझ  नहीं  पा  रहे  कि  उनके  पास  कितनीਂ  मात्रा  में  क़षि  भूमि

 aaa  कृषि  प्राय  रहेगी  ।  इस  बहुत  सरे  राज्यों  में  इसी  के  कारण  कृषि पर  बुरा  प्रभाव
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 औद्योगिक  तथा  wer  क्षेत्रों  में  मजूरी  की  राशि  निश्चित  परन्तु  कृषि  मजदूर  के  लिये

 इस  सम्बन्ध में  सभी  गारन्टी  नहीं  दी  गई  कि  उन्हें  क्या  दैनिक  मजूरी  दी  जाय  ।  इसके  साथ  ही

 औद्योगिक  मजूरों  को  आवश्यकता  की  चीज  नियंत्रित  दरों  पर  मिल  जाती  परन्तु  कृषि  मजूर  इस

 सुविधा  से  भी  वंचित  हैँ  ।

 बहुत  से  राज्य  भारतीय  खाद्य  निगम  के  कार्यों  से  असन्तुष्ट  हैं  ।  इसकी  पुरी  तरह  जांच  होनी

 चाहिये  ।  हरियाणा  सरकार  को  क्यों  निगम  के  विरुद्ध  अदालत  में  जाना  पड़ा  ?  भारतीय  खाद्य  निगम

 ने  बिक्री  कर  क्यों  नहीं  दिया  ?  यह  भी  बताया  गया  है  कि  .11  करोड़  रुपये  का  आयकर  माफ़  कर

 दिया  गया है  ।  कल  राज्य  मंत्री  ने  बताया  था  कि  1971  में  आयकर की  बकाया  राशि

 576  करोड़  रुपए  जब  1973-74 में  यह  471  करोड़  रुपए  रह  गई  है  ।

 दोषी  फिल्मी  कलाकारों  को  पद्मश्री  तथा  पद्मभूषण  से  सम्मानित  किया  जाता  है  ।  मगर ये

 लोग  कर  अपवंचन करते  हैं  ।  सरकार इस  पर  ध्यान  दे  ।

 अनाज  के  आयात  पर  व्यय  प्रति  बढ़ता  ही  जा  रहा  है  |  1971-72 में  31  करोड़

 से  बढ़ कर  1973-74 में  471  करोड़  रुपये  हो  गया  ।  क्या  ऐसा  करके  हम  अपना  उत्पादन  बढ़ा

 सकते हैं  ।  मंत्री  महोदय  द्वारा  इसकी  प्री  तरह  जांचे  करानी  चाहिए  ।  मूल्य  बढ़  रहे  हैं  कौर  राज्य

 सरकारों के  पास  धन  नहीं  है  ।  केन्द्र  सहायता  देने  की  स्थिति  में  नहीं  है  ।  यदि  गान  प्रदेश  को  उसकी

 सिचाई  योजनाओं  के  लिये  3-4  वर्ष  के  लिये  100  करोड़  रुपया  मिल  जाये  तब  राज्य  10  लाख  टन

 wars देने  में  समर्थ  हो  सकता है  ।

 सरकार  द्वारा  दी  गई  निधि  का  उचित
 नियंत्रण  कौर  देख-रेख नहीं  होता  ।  सुखा  राहत

 के  लिये  धन  से  बिहार  सरकार ने  कारें  खरीदी हैं  ।  केन्द्र  इस  बात  का  ध्यान  रखे  कि  किसी  कार्य

 के  लिये  दिया  भया  धन  उसी  सद  के  लिये  व्यय  किया  जाय  |

 चीनी  उद्योग  से  हमें  काफ़ी  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  होती  है  ।  परन्तु  हमारी  उत्पादन  क्षमता  केवल

 देश की  7  इकाइयों  पर  ही  आधारित है  ।  पूरे  देश  में  60  लाइसेंस जारी  किये  गये  हैं  जिनमे ंसे  13-14

 लाइसेंस  केवल  ores  प्रदेश
 को  ही  दिये  गये  हैं

 ।
 इस  क्षेत्र  को  कोई  सरकारी  सहायता  नहीं  दी  जा

 रही  ।  इतनी  विदेशी  मुद्दा  कमाने  बाले  उद्योग  को  सरकारी  सहायता  दी  जानी  चाहिये  ।  चीनी  उद्योग
 के  राष्ट्रीयकरण के  मामले  पर  सभी  दल  सहमत  हैं  ।  गैर-सरकारी क्षेत्र  में  चीनी  की  वसूली  उचित

 रूप  में  नहीं  हो  पा  रही  ।

 हमें  उत्पादक  तथा  उपभोक्ता  के  सहयोग  से  सहकारी  समितियां  स्थापित  करनी  चाहि

 जिनमें  सभी
 लाभ  फ़ैक्ट्रियों  के  मालिकों  को  ही  न  प्रत्युत  दोनों  वर्गों  को  लाभ  मिल  सके  ।

 सामान्य  बीमा  निगम  के  अधिकारियों ने  सरकार  कों  बार  बार  अभ्यावेदन दिया  है  ।  उनकी
 ~

 कुछ  कठिनाइयां एवं  शिकायतें  है  उन्हें  श्रेणी  तीन  के  कमंचारयिं से  कम  मिल  रहा  है  ।  उन्होंने  14

 से  हड़ताल  करने  की  सूचना  दी  है  ।  वित्त  मंत्री  उनकी  शिकायतों  पर  ध्यान  दें  तथा  उन्हें  दूर  करने  का

 यत्न  करें  ।
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 शो  बो०  ग्राम  शुक्ल  :  मैं  वित्त  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  frst  कुछ

 समय  से  हमारी  बर्थ-व्यवस्था  मस्त-व्यस्त  रही  जिसके  कारण  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  में

 बहुत  ule  वुद्धि  हुई  है  ।  इसे  रोकने  लिये  वित्त  मंत्री  ने  प्रभावी  कदम  उठाये  हैं  ।  आशा हैं  इस

 वर्ष  भी  मूल्य  स्थिर  रहेंगे  ।  बजट  काफी  व्यावहारिक  है  यद्यपि  इसमें  न।कारात्मक  नीति  wes गई  है  ।

 वे  अधिक से  अधिक  ऋण  प्राप्त  करने  का  प्रयत्न कर  रहे  हैं  प्रौढ़  उनका  कहना  है  कि  गैर  सरकारी  क्षेत्र

 में  धन  की  कमी  के  कारण  औद्योगिक  माल  के  उत्पादन  में  गिरावट  होगी  ।  मैं  उनके  इस  निराशावादी

 रुख  से  सहमत  नहीं  ह  ।  उद्योगपति  ate  व्यापारी  अनुसूचित  बैंकों  से  आसानी  से  ऋण  मिलने  के  कारण

 सट्टेबाजी  करने  लगे  थे  ।  यह  स्थिति  wa  नहीं  है  ।

 सरकार  गेहूं  की  जमाखोरी  रोके  ।  व्यापारियों  के  लिये  अधिकतम  मूल्य  निश्चित  कर  दिये

 जायें x  चोर  बाजारी न  होने  दी  जाये  ।  बेरोजगारी बढ़  रही  है  ।  बेरोजगार लोगों  के  पास  आवश्यक

 वस्तुयें  खरीदने  के  लिये  कोई  साधन  नहीं  है  ।  सामान्य  औद्योगिक  प्रगति  से  उन्हें काम  मिल  सकता  है  ।

 बजट  में  इसके  लिये  उपबन्ध  किया  जाना  चाहिये  था ।

 ऋण  सुविधाओं  पर  रोक  लगाये  जाने  के  कारण  मध्यम  के  लोगों  को  बैंकों  से  ऋण  नहीं

 मिल  रहा  ।  ऋणों  पर  रोक  लगाने  की  भारत  सरकार  की  नीति  का  सब  से  बुरा  प्रभाव  इन  लोगों

 पर  ही  पड़ा है  ।  सरकार  बड़े  उद्योगपतियों  को  ऋण  देने  पर  रोक  लगाये  पर  इस  वर्ग  के  मामले  में

 इतनी  सख्ती न  बरती  जाये  ।  इस  नीति  को  कुछ  उदार  बनया  जाना  चाहिये  |

 यह  प्रसन्नता  की  बात  है  कि  कृषि  कौर  सिंचाई  के  लिये  अधिक  धन  दिया  गया  है  ।  यदि

 उत्पादों  का  मूल्य  स्थिर  हो  गया  तो  हम  कह  सकते  हैं  कि  प्रौद्योगिक  उत्पादों  का  मूल्य  भी  नियंत्रित  ही

 जायेंगे  ।  परन्तु  अभी  तो  औद्योगिक  वस्तु झ्र ों  के  मूल्य  के  कम  होने  के  कोई  mare  नहीं  नजर  जाते  |

 यदि  कृषि  उत्पादों  के  मूल्य  श्रावक  फिर  शिर  गये  तो  इसका  सीधा  असर  कृषि  पर  निभेर

 करने  वाले  70  प्रतिशत  जनता  पर  पड़ेगा  ।  कृषि  उत्पादों  का  मूल्य  गिरने  पर  कृषि  श्रमिकों  की

 मजूरी  भी  कम  होगी  कौर  फिर  हम  उनकी  स्थिति  को  सुधार  नहों  सकेंगे  ।  सरकार  इस  सम्बन्ध  में

 सावधानी  बरते  |

 Shri  Rudra  Pratap  Singh  (Barabanki):  I  support  the  Finance  Bill.  The  policy
 that  the  Finance  Bill  lays  duwn  attracts  us  to  found  out  the  society  we  are  building.
 It  has  always  been  the  goal  of  the  Congress  party  to  abolish  the  social  and  econo-
 mic  inequalities.  It  is  hearing  that  the  Government  has  taken  radical  steps  in
 that  direction.  It  is  hoped  that  in  future  also,  these  measures  would  be  supple-
 mented  by  such  acts,  as  fixation  of  ceiling  on  urban  property  and  nationalisation
 of  sugar  mill  with  a  view  to  eleminating  all  sorts  of  disparities.

 The  rising  prices  are  a  great  problem  for  our  countrymen.  The  urban  people
 put  the  entire  blame  for  it  on  agriculturists  but  the  fact  is  that  big  capitalists  pur-
 chased  goods  from  them  at  low  prices  and  sold  them  at  very  high  prices.  The
 Government  should  note  this  fact  and  adopt  such  policies  as  established  harmony
 and  good-will  among  the  rural  and  urban  people.  When  we  fixed  up  a  ceiling  of
 18  acres  of  land  then  no  family  should  have  an  income  more  than  accruing  from
 a  land  of  18  acres.  That  js  the  social  justice.  The  Government  shoul
 attention  to  this  matter.

 d  pay  special
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 The  measure  taken  by  the  Government
 against

 smugglers  were  welcome,  But
 inadequate the  action  taken  against  them  is  i  LLAMA  MALL,  Still  more  stringent  action  against

 them  is  called  for.

 The  taxation  proposals  put  fourth  through  the  Finance  Bill  are  welcome,  but  the
 taxes  on  rich  people  are  very  little.  The  rules  of  tax  on  them  should  be  fixed  ata

 higher  level

 The  reactionaries,  leftists  and  the  capitalists  in  order  to  create  obstacles  in  the

 task  of  elemination  of  economic  inequalities  have  to  create  a  climate  of  violence
 and  anarchy  in  the  country  posing  a  serious  threat  to  democracy.  The  Govern.

 men;  should  give  a  serious  thought  to  the  matter

 श्री  राजा  कुलकर्णी  पूर्व  )  :  वित्त  मन्त्री  ने  अ्रपने  वक्तव्य  में  यह  बात  सिद्ध  करने

 की  चेष्टा  की  है  कि  बजट  प्रस्तावों  के  कारण  मूल्यों  में  गिरावट  की  प्रवृत्ति  समाप्त  नहीं  हुई  ।  वित्त  मन्त्री

 ने  ast  कुछ  रियायतों  की  भी  घोषणा  की  जिन  से  उत्पादन  बढ़ने  की  सम्भावना है  ।  परन्तु  इतना  ही

 पर्याप्त  नहीं  ।  प्रत्यक्ष  करों  पर  राहत  भी प्रभावशाली  नहीं है  ।  बनाई  के  दामों पर  50 प्रतिशत की

 राहत दी  गई  है  ।  मल प्रस्ताव के  अनसार  शल्क  20  रुपए  प्रति  किलों  था  ।  wa  इसे  10  रूपए कर  दिया

 गया है  ।  यह  भी  कहा  गया  है  कि  सरकार  ने  15  रुपये  प्रति  वर्ग  मीटर  लागत  वाले  करनी  धागों  पर  शुल्क

 लगाने  का  विचार  छोड़  दिया  है  ।  लेकिन  क्या  इससे  तस्करों  की  गतिविधियों  पर  कोई  अन्तर  पड़ेगा

 जो  पिछले  सप्ताहों  के  eat  बहुत  बढ़  गई  हैं  ।  वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ने  कुछ  दिन  पहले  कहा  था
 कि  बजट  से  पहले  भ्रत्तर्राष्ट्रीय तथा  देश  के  भीतर  के  मूल्यों  का  1  3  था  जो  बजट  के  बाद

 5  हो  गया  है  |  यह  सच  नहीं  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  मूल्यों  में  इतनी  कमी  हुई  है  तथा  देश  के  मूल्यों  में  इतनी

 वृद्धि  हुई  है  कि  अनुपात 1  5  से  बढ़  कर  1:  10  हो  गया  है
 ?

 वित्त  मन्त्रालय  को  इस  की  जांच

 करनी  चाहिए  कि  इस  राहत  द्वारा  तस्करी  की  गतिविधियों  में  कितनी  कमी  होगी  ।  इस  दृष्टिकोण

 से  यह  राहत  भ्र पर्याप्त  है  ।
 हैंडलूम  तथा  पावरलूम

 के
 बुनकरों  को  इस  राहत  की  प्रत्य छत  झ्रावश्यकता  है  ।

 उत्पादन  शुल्क
 20  रुपए से

 10
 रुपये  तक  कम  करने  से  रेयन  सुत  निर्माता  उद्योग

 को
 अधिक  राहत  नहीं

 मिली  इस  उद्योग  को  झ्र धिक  राहत  की  श्रावश्यकता  Z|

 कपड़  पर  लगाये  गये  उत्पादन  शल्क  से  उत्पादन  प्रलयों  तथा  रोजगार  पर  प्रभाव  पड़ा

 कपड़ा  मशीनरी  निर्माता  भी  दयनीय  दशा  में  हैं  ।  उनके  15  से  20  करोड़  रुपए  तक  के  बिल  ae  तक

 भी  बकाया पड़े  हैं  क्योंकि  बैंक  इसके  लिए  ऋण  नहीं  दे  रहे  हैं  ।

 बीड़ी  उद्योग  एक  रोजगार  देने  वाला  उद्योग  है  ।  साथ  ही  यह  एक  देहाती  उद्योग  है  ।  वित्त

 weedy  ने  राज  इस  उद्योग  के  लिए  कोई-राहत  की  घोषणा  नहीं  की  है  ।  एक  प्रस्ताव  है  कि  प्रत्येक  एक  हजार

 बीड़ी पर  एक  रुपय  का  कर  लगाया जाय  यह  प्रस्ताव नया  नहीं  13-14  वर्ष  पहले भी  ऐसा

 प्रस्ताव  परन्तु  बाद  में  उसे  भ्र व्यवहारिक  समझ  कर  छोड़  दिया  गया  था  ।  परन्तु  इसके  साथ

 ही  भ्रष्ट  काय  वहीं  प्रारम्भ  हो  गई  इस  बार  उसे  और  भी  जटिल  बना  दिया  गया  है  क्यों  किं  सरकार  ने

 तम्बाक पर डयठी को पर  ड्यूटी  को  4  .  60  रुपये  से  कम  करके  3  रुपये  कर  दिया  है  कौर  प्र्  वह  हानि  को  पुरा  करना

 चाहती है  ।  बीड़ी  निर्मितियों  पर  यह  ड्यूटी  लगाकर  8  करोड़  रुपये  की  हानि  पुरा  करना  चाहती

 बीड़ी  उद्या
 ५

 दूर-दूर  ग्रामों  में  चल  रहा  है  ।  यह  बात  कोई  नहीं  जानता  कि  वे  कर-निर्धारण  कौर  उत्पादन

 के  बारे  में  कहां  तक  सही  रिपो  देंगे  ।  कर  वसूल  करने  में  जो  व्यय  होगा  उसका  भी  किसी  को  पता  नहीं
 |

 सरकार  को प्रति  1000  बीड़ी  पर  1  रुपये  की  ड्यूटी  को  जारी  रखनें  के  रवैये  पर  पुनर्विचार  करना
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 चाहिये  बीड़ी  उद्योग को  सिगरेट  उद्योग  से  प्रतियोगिता  का  सामना  करना  पड़  रहा  हैं  जो  मशीनों

 द्वारा  बनाई  जाती  हैं  ।  की  तेंदू  पत्र  का  मूल्य  बढ़  गया  बीड़ी  अनाना  निर्माताओं  के  लिये  लाभप्रद

 होता जा  रहा  है  ।  यदि  gar  तो  इससे  सभी  प्रकार  का  भ्रष्टाचार  होगा  ।  मैं  वित्त  मन्त्री  से  इस  परं

 विचार  करने  के  लिए  अनुरोध  करता  हूं  ।

 मैं  वित्त  विधेयक  में  दिये  गये  प्रस्तावों  का  स्वागत  करता  हूं  । श्री  बी०  बी०  सायक

 विधेयक  के  अन्तर्गत  कर  प्रस्तावों  10,767  करोड़  रुपये  की  आय  होंगी  जिसमें  5,458

 करोड़  की  आय  करों  से  होगी  कौर  1,656  करोड़  रुपये  की  श्राम  करों  को  छोड़कर  साधनों  द्वारा-होगी

 fire  विधेयक  प्रस्तुत  करते  समय  माननीय  मन्त्री  ने  संकेत  दिया  है  कि  मृत्य  वृद्धि  को  रोका  गया  है

 वास्तव  में  समूचे  देश  में  मलय  वृद्धि  रुकने  की  प्रवृत्ति  देखी  गई  है  ।  सभी  स्तरों  पर  थोक  भाव  कम  हुए

 हूँ  ।

 मेरे  विचार  में  उत्पादन  उद्देश्यों  तथा  वितरण  उद्देश्यों  से  दिये  गये  ऋणों  के  बीच  कोई

 नहीं  राष्ट्रीय  बैंकों  की  ऋण  देने  संम्बन्धी  नीति  को  बहुत  कड़ी  कहा  गया है  |  परन्तु  यदि  उत्पादन

 कायों  को  ऋण  के  श्रभाव  में  क्षति  पहुंचे  तो  इसका  प्रभाव  उत्पादन  कार्यक्रमों  पर  भी  अवश्य  पड़ेगा  |

 पांच  वर्ष  पूर्वे  इस  देश  में  कुल  1,400  करोड़  रुपये  के  काला  धन  होने  का  अनुमान  क्या  यह  सच  नहीं

 है  कि  बैंक  ऊंचे  ब्याज  की  दर  के  ग्र लावा  ऋण  नहीं  देते  ौर  लोग  काले  धन  वालों  की  दया  पर
 निसार

 क्या  देश  की  झ्र थे व्यवस्था  में  उनका  बोलबाला  नहीं  मैं  वित्त  मन्त्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि

 बह  उत्पादन  कार्यों  के  लिए  दिये  जाने  वाले  ऋण  पर  रोक  सम्बन्धी  नीति  पर  पुर्नविचार  करें
 ।

 जहां  तक  प्रत्यक्ष  करों  का  सम्बन्ध  केवल  40  लाख  लोग  प्रत्यक्ष  कर  दे  रहे  जन  साधारण

 पर  इसका  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ता  ।  96  प्रतिशत  लाभ  प्रत्यक्ष  करों  से  प्रभावित  नहीं  होते  ।  भ्र प्रत्यक्ष

 करों  से  सब॑  साधारण  प्रभावित  होता  है  ।  इन  कोषों  से  उपयोग  के  बारे  में  हमें  आपत्ति  है  ।  इनके  वसूल

 करने  पर  हमें  आपत्ति नहीं  फिसलन  खर्ची  पर  लोग  आपत्ति  करते  हैं  ।  प्रश्न  राशि  वसूलने का  नहीं

 है  wire  इसके  उपयोग का  27  वर्षों  से  चली  a  रही  नौकरशाही  इस  काम  को  करने  में

 सिद्ध हुई  है  ।  महालेखा  परीक्षा  भी  व्यय  पर  निगरानी  रखने  में  योग्य  सिद्ध  gare  |

 हमारे  देश  में  सरकारी  क्षेत्र  संयुक्त  क्षेत्र  राष्ट्रीय  क्षेत्र  में  प्रौर  राज्य  क्षेत्र  में  उद्योग

 चल  रहे  जब  तक  हम  संवैधानिक  संशोधनों  द्र  व्यय  पर  नियन्त्रण  नहीं  जब  तक  हम

 व्यवस्था  को  चलाने  वाली  मशीनरी  को  सुचारू  नहीं  बनाते  तब  तक  हमें  अपेक्षित  परिणाम  नहीं  प्राप्त  हो

 सकते
 ।

 सरकार  की  अधिक  नीतियां  सुसंगत  हानि  हमें  सभी  क्षेत्नों  को  विनियमित  चाहिये

 फिर  सने  सब  को  उत्पादन  के  बारे  में  कहना  चाहिये
 ।

 ate  श्राप  के  पास  फालतू  है  तो  उसे  निर्यात

 परन्तु  उत्पादन  बढ़ाया  जाये
 ।

 हमारे  संविधान  में  स्टेट  पालिसी  के  निदेशक  तत्वों  में  कहीं  भी

 शब्द  का  प्रयोग  नहीं  किया  गया  ।  यह  शर्मनाक बात  हम  समाजवादी  श्रथैव्यवस्था

 की
 धाते

 करते  हैं
 ।

 जब  तक  हमारे  यहां  समाजवादी  अनुशासन  नहीं  जब  तक  हमारी  विचारधारा

 संमीजंवोदी  नहीं  होती  जब  तक  हम  उत्पादन  नहीं  बढ़ाते  तक  समाजवाद  नहीं  सकता  ।

 संभी  कार्यक्रम  उत्पादन  बढ़ाने  वाले  होने  चाहियें
 ।

 थी  व्यालार  रवि  (चिर्राचक/ल) :  खेद  की  बात  तो  यह  है  कि  जो  समाजवाद  का  अर्थ  कक

 नहीं  जानते  बे  समाजवाद की  बात  करते  केवल  उत्पादन  ही  समाजवाद  का  मानदण्ड  नहीं  वस्तुत
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 हमारी  अरथ  व्यवस्था  है  मिश्रित  अर्थव्यवस्था  समाजवादी  नहीं  मिश्रित  अथ  व्यवस्था  में  पूंजीवाद  की

 बुराइयां  होती  हैं  सर  इससे  समाजवादी  ay  नहीं  बन  सकता  समाजवादी  समाज  की  रचना  नहीं

 ही  सकती  |

 अ्रन्तर्राष्ट्रीय  क्षेत्र  में  हमारी  श्राथिक  परिस्थितियां  बेहतर  गत  ay  यह  कहा  गया  था  कि

 विकासशील  देश  गम्भीर  अधिक  संकट  से  नहीं  निकल  सकेंगे  ।  लें
 चन्  ~

 किनਂ  देखने  में  झाया  है  कि  समाजवादी

 देशो ंके  अतिरिक्त  विश्व  के  सभी  पं  जीवादी  देशों  कके  समक्ष  भी  arias  संकट है  कौर  उसका  दुष्प्रभाव

 इस  देश  पर  भी  पड़ा  है  ।

 इस  सदन  में  जब  अनिवार्य  जमा  योजना  के  बारे  में  विधेयक  पेश  किया  गया  था  तो  सरकार  की

 आलोचना  की  गई  थी  लेकिन  अब  सरकार  की  विचारधारा  सही  सिद्ध  हुई  मुद्रास्फीति  को  रोकने के

 सरकारी  उपाय  सफल  हए  हैं  ।  उसक  लिए  वित्त  मन्त्रालय  बधाई  का  पात्र  है  ।

 तस्करी  एवं  चोरबाजारी  के  विरुद्ध  सरकार  द्वारा  चलाए  गए  अभियान  भी  सफल  हुए  हैं  ।  प्रतिपक्ष

 द्वारा  सरकार  की  इस  कार्यवाही  की  प्रा लोच ना  भी  क्रि  गई  ६: ह 11  झांसा  का  विरोध  किया  गया  ।  लेकिन

 wa  देखने  में  राया  है  कि  के  डर  से  तस्करी  चोर  बाजारी  रुक गई  है  शौर
 वस्तुओं

 के
 नृत्यों

 में

 भी  कमी  ar है  ।

 ऋण  प्रतिबन्ध  के  भी  परिणाम  निकले  हैं  ।  इससे  सरकार  को  ae  व्यवस्था  को  नियन्त्रित

 करने  में  सहायता मिली  है  ।  लेकिन  सरकार  से  मेरी  ada  है  कि  वह  इसका  अंधाधुंध  प्रयोग  करे  ।

 देश  में  ऐसे  कई  लघ  उद्योग  हैं  जिनको  ऋण  एवं  प्रोत्साहन  की  आवश्यकता  है  ।

 जमा  योजना  एवं  लाभांशों  पर  रोक  लगाने भी  वांछित  परिणाम
 प्राप्त  होंगे

 सरकार  अपने  प्रयास  जारी  रखे  ।

 मैं  न्यायपालिका की  आलोचना  करना  नहीं  चाहता  ।  लेकिन  साथ  ही  यह  भी

 चाहुंगा  fa  यह  देश  के  सामाजिक-झाक  पहाड़ों  की  उपेक्षा  कर  तस्करों  को  तकनीकी  आधार  पर  रिहा

 कर  रही  है  ।  यह  कहां  का  न्याय  है
 ?

 बख़िया  wife  बड़े  तस्करों  को  छोड़ने  एबं  र

 स्पायालय में  कपिल  की  श्रीमती  न  देने  से  उच्च  न्यायालय  के  रवैये  पर  सन्देह  उत्पन्न  होना WE  हो

 है  ।  उच्च  न्यायालय  प्रौर  न्यायपालिका  को  स।माजिक  विचा  धारा  से  अलग  होकर  नहीं  चलना

 यायपालिका  यदि  यह  जानती  हई  भी  कि  तस्कर  आर  श्रमिक  अपराधी  देश  की  झा  व्यवस्था  को

 खराब कर  रहे  उन्हें  छोड  देती  है  तो  यह  उनके  लिए  wears  बात  है  ।  मैं  न्यायपालिका  पर  प्रत्यारोप

 नहीं  लगा  रहा  नेकिन  न्यायपालिका को  यह  देखना  चाहिए  कि  आंसु  का  उद्देश्य कया  है  ।

 काला  धन  बाहर  निकालने  के  प्रयास  में  लगी  सरकारी  एजेन्सियों  बधाई  की  पात्र  केवल  घर

 पर  छापा  मारने  से  ही  काला  धन  समाप्त नहीं  हो  सकता  ।  सरकार  को  यह  भी  देखना  चाहिए  कि  काला

 धन  स्रोत  से  किया  जा  राहा  है  शर  कहां  व्यय  किया  जा  रहा  है  ।  प्रा  है  मन्त्री  महोदय

 डस -बात  पर  विचार  करेंगे  ।

 क्षेत्रीय  फिल्मों  पर  उत्पाद  शुल्क  लगाने  का  स्वागत  है  ।  लेकिन  खण्ड  1  में  यह  कहा  गया  है
 कि

 15  प्रिंटों  पर  तो  उत्पाद-शुल्क  नहीं  लगेगा  भर  प्रिन्ट  तेरा र  होते  ही  सभी  1  पर

 शुल्क  लगेगा
 |

 यह
 तो

 मूखंता  बात  है
 |
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 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रणव  कुमार  :  sar  eral  ates  ने
 !
 संशोधन

 नहीं  देखा  ?

 श्री  व्यालार  रवि  :  नहीं  ।

 श्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  :  स्थिति  बनी  हुई  है  ।

 श्री  व्यालार  रवि  :
 मैं  चाहता  हूं  कि  15  fret  के  बाद  प्रत्येक प्रिन्ट  पर  अलग  से  उत्पाद-शुल्क

 लगाया  जाए  ।
 मैं  क्षेत्रीय  फिल्मों  के  विकास  में  रुचि  रखता  हूं  ।  नारियल  जटा  के  30  करोड़  रुपये  के

 उत्पादन  पर  10,000  रुपये  उत्पादन-शुल्क  एकत्र  करने  का  प्रस्ताव  है  कौर  यह  राशि  एकत्न  करने  पर

 सरकार  लाखों  रुपया  कर्मचारियों  के  वेतनमानों  शौर  भत्तों  पर  व्यय  करेगी  |  इससे  तो  weer  है  कि

 सरकार  उत्पादन-शुल्क  न  ही  लगाए  ।  सरकार  ने  शिक्षा  पर  भी  लेवी  लगा  et  है  ।  यह  भ्रत्यन्त  खेद  की

 बात  है  ।  सरकार  से  मेरा  निवेदन  है  कि  शिक्षा  कौर  बीड़ी  पर  उत्पादन-शुल्क  हटा  लिया

 जाए  ।

 निर्यात-संवर्धन  के  नाम  पर  विदेशी  मुद्रा  की  हेरा-फेरी  चल  रही  है  ।  निर्यात  हो  रहा  है  अथवा

 इसकी  जांच  करने  वाला  कोई  नहीं  है  ।  विदेशी  एकाधिकार  सर्पों  ने  अपनी  क्षमता  तीन  गुना  बढ़ा

 ली  है  पौर  इस  भी  सरकार  कहती  है  कि  वह  उनको  रोकने  q4  असमथ  ह  कारण  2,000

 स्वदेशी  उत्पादकों  को  हानि  हो  रही  ह  रोक  उनको  का  रखाने  बन्द  करने  की  नौबत  गई  है  ।  क्या

 कार  के  पास  विदेशी  एकाधिकार  ग्रुपों  के  विस्तार को  रोकने के  लिए  कोई  कानून  नहीं  है  ?
 इन निर्यात

 हों  को  ग्रायात  लाइसेंस  एवं  ग्रन्थ  प्रोत्साहन  दिए  जाते  हैं  ।  लेकिन  खेद की  वात  है  कि  ये  लाइसेंस

 एकाधिक र  निर्वात  गुणों  को  भेज  दिए  जाते  हैं  ।  सरकार  ये  लाइसेंस  देना  बन्द  ही  कयों  नहीं कर  देती  ?

 सरका र  विदेशी  मुद्रा  कमाने  वाले  उद्योगों  की  उपेक्षा  कर  रही  है  ।  समुद्री  उत्पाद  उद्योग  की  वस्त्रों नयन

 के  निर्यात  से  हमें  93  करोड़  म्पएकी  राय  प्राप्त  होती  है  लेकिन  फिर  भी  इस  उद्योग
 को  प्रोत्साहन  नहीं

 दिया  जा  रहा  ।  इस  पर  विचार  करना  चाहिए  ।

 भारतीय  नौवहन  निगम  ने  105  लाख  रुपये  के  मूल्य  के  तीन  टैंकर  खरीदे हैं  ।  परन्तु इन
 हैकरों  को  रखने  की  व्यवस्था  नहों  को  गई  है  ।  प्रधान  मन्त्री  ने  कोचीन  में  यह  घोषणा  की  थी  टेंकरों

 के  लिए  लंगरगाह  की  व्यवस्था  की  जाएगी  ।  लकिन  ऐसा  हुआ  नहीं  ।  weet  महोदय  यह  सुनिश्चित  करें

 कि  लंगरगाह  =}  व्यवस्था  की  जाए  ।

 मैं आराधी  करता  हूं  कि  मंडी  महोदय  इस  पर  विचार  करेंगे  कौर  लंब  को  पी  ले  लेंगे  तथा

 लंगरगाह  की  रेंगे  ।

 Siri  Chandra  Shailanj  (Hathras):  Ou:  country  is  economically  backward.  Even
 after  27  years  of  independence,  40  per  cent  people  of  India  are  living  below  poverty
 line.  They  cannot  make  both  ends  meet  and  they  have  no  cloth  to  wear  what  to
 talk  of  education  and  medical  facilities.

 After  indepence  we  have  made  progress  in  the  field  of  industry,  Science,  tech-
 nology  etc.  but  the  benefit  of  progress  have  not  accrued  ६०  the  poor.  I  agree  that
 large  number  of  industria]  units  have  been  established  after  1947  and  there  people
 have  hecome  prosperous,  who  were  not  worth  Rs.  100  previously.  But  thetr  num_
 ber  is  few.  Condition  of  people  living  in  backward  area  is  very  miserable.  Even  in
 Delhi.  along  with  the  Sky  scrappers  we  can  see  Jhuggi  Jhonpries.

 सभापति  माननीय  सदस्य  शेष  भाषण  अगले  दिन  जारी  रख  सकते  हैं  ।
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 मान्यता  देने  के  बारे  में  वक्तव्य

 ee

 दक्षिण
 वियतनाम  की  अस्थायी  क्रातिकारी  सरकार  को  मान्यता  देने  के  बारे  में  वक्तव्य

 STATEMENT  RE:  RECOGNITION  OF  PRG  OF  SOUTH  VIETNAM

 सभापति  oa  विदेश  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  दक्षिणी  वियतनाम  की  क्रान्तिकारी

 सरकार  को  मान्यता  देने  के  बारे  में  वक्तव्य  देंगे  ।

 fate  मंत्रालय  सें  उप-मंत्री  घि पिन पाल  :  सभापति  सदन  को  स्मरण

 होगा  कि  विदेश  मंत्रालय  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  के  दौरान  विदेश  मन्त्री  ने  बताया  था  कि  भारत

 सरकर  वियतनाम  की  बदलती  हुई  स्थिति  पर  नजर  रखे  हुये  है  कौर  वह  उचित  समय  पर  ठीक  कदम

 उठाएगी  ।  लगता  है  वह  उचित  समय  wa  आ  गया  है  ।  दक्षिणी  वियतनाम  के  तत्कालीना  राष्ट्रपति  जनरल

 न  दक्षिणी  वियतनाम  की  क्रान्तिकारी  सरकार  को  प्रशासन  सौंप  दिया  है  ।

 भारत  सरकार  ने  इस  सरकार  के  साथ  राजनयिक  सम्बन्ध  स्थापित  करने  का  निर्णय  किया  है  ।

 हमने  हनोई  में  नियुक्त  अपने  कायनात  को  निदेश  दिया  है  कि  वह  इसकी  सूचना  उस  सरकार को  दे  दे  ।

 भारत  सरकार  ने  दिल्ली  में  नियुक्त  दक्षिण  वियतनाम  के  महा परामर्शदाता  को  यह  सलाह  देने  का  निर्णय

 दिया  है  कि  जब  तक  वहू  seared  क्रांतिकारी  सरकार  के  प्रति  सेन  प्रकट  नहीं  करता  प्रौढ़  वह

 सरकार  इस  भारत  का  प्रतिनिधि  नहीं  मान  लेती  तब  तक  उसका  मिशन  करना  होगा  कौर  उसे

 जितनी  जल्दी  हो  सके  भारत  छोड़ना  होगा  ।

 भारत  तथा  भारतवासी  वियतनाम के  लोगों  की  संघर्ष  में  प्राप्त  सफलता  पर  प्रसन्नता  व्यक्त

 करती  है  ait  निस्सन्देह  सदन  भी  इस  प्रसन्नता  में  शरीक  होगा  |

 सभापति  महोदय  :  श्रब  सभा  2  1975  तक  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 इसके  पश्चात  लोक-सभा  2  1975/12  1897  के  ग्यारह

 बजे  ना  पु०  तक  के  लिए  स्थगित हुई
 ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  clock  on  Friday,  May,  2,  1975/
 Vaisakha  12,  1897  (Saka)
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 जिद  लोक  सभा  वाद-विवाद  का  संक्षिप्त  भ्रनूदित  संस्करण  है  कौर  इसमें  भंग्रेजी/हिन्दी में  दिये  गये

 भाषणों  आदि  का  हिन्दी  में  अनुवाद  है  ।]

 ‘This  is  translated  version  in  a  summary  form  of  Lok  Sabha  Debates  and  con-

 tains  Hindi/English  translation  of  speeches  etc.  in.  English/Hindi}
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